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भाग १ 


सामान्य संक्षिप्त विवरण 


१--सामान्य राजनैतिक पृष्ठभूमि 


देश विभाजन के बाद को घटनाओं को दुखद स्मृतियों के साथ इस बर्ब का प्रारम्भ 
हुआ। विभाजन को दुर्वेदनाओं के परिणाप-स्वरूप जो तमोमयी शक्तियां उत्पन्न हुई 
उन्होंतव ज्ीवा के उस पार होरे बाडो नई दुर्घटनाओं की खबरों से और अधिक ज्ञोर पकड़ा 
-और स्थिति उस सहान्‌ विजस पराकाष्ठा तक पहुंची कि ३० जनवरी १९४८ ई० को 
महात्मा गांवी को दुबदायी ह॒त्याहुई। परल्तु राष्ट्रपिता की मृत्यु से छोगों को जो महार्‌ 
दुःख हुआ उसका यह प्रभाव पड़ा कि साम्प्रदायिकता का विष फेलना रुक गया और 
सरकार द्वारा की गई कार्यवाहिय्रों तथा राष्ट्रीय नेताओं द्वारा की गयो अपीलों से 
सामान्य स्थिति में बड़ा परिवर्तत हो गया। फिर भी काइमीर और हैदराबाद परेशानी 
के कारण बने हो रहे। काइसीर इस कारण से कि पाकिस्तानयों ने उस पर, जो 
भारत का भाग हो गया था, किये गये हमले में भाग लिथा और इस बात को आगे चलकर 
पाकिस्तान मे स्वीकार भी किया और हेदराबाद, राज्य के प्रशासन के तरीकों 
और नीति तथा रजाकारों के उदयद्रवों से, परेशा री का कारण बना रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 
सिद्धान्तों को कड़ाई के साथ पालन करने के बारे में जो भारत की नीति है उसे समस्त 
कठिनाइयों के होते हुये. भी निरन्तर बनाये रखा गया और इसी नीति के फलस्वरूप 
संघ सरकार ने काइमीर के प्रदइन को सुरक्षा समिति के सम्मुख रखा और राज्य 
में एक स्वतंत्र तथा न्‍्यायोचित की गई सत-गणना के परिणास को मानने के संबंध सें 
अपनी तत्परता को बार-बार प्रकट किया जिसका नतीजा यह हुआ कि इस भग्रस्भोर 
परिस्थिति को एक अन्तर-औपनिवेशिक यूद्ध के रूप में परिणत होने से रोक लिया गया। 
हैदराबाद के मामले में वर्ष के दूसरे भाग में की गई सफल पुलिस कार्यवाही से वे सब खतरे 
जाते रहे, जो हां घता से बिगड़ने बालों स्थित में अंतर्निष्चित होते हे। इस बीच 
एक बड़ी संख्या में दूसरी रियासतों का विलीनोकरण तथा प्रजातंत्रीकरण किया गया और 
दोनों बड़ी! और छोटी रियासतें जो स्वतंत्र भारत के लिये एक खतरनाक उत्तरदायित्व 
के रूप में समझी जाती थों, एक वास्तविक सम्पत्ति होती दिखाई देने रूगों । स्वतंत्रता 
के प्रथम वर्ष में दुसरे राष्ट्रों के बीच हमारे देश ने तथा विश्व समस्याओं में उसकी 
दिलूचस्पो ने एक नया और महत्वपूर्ण स्थान प्रषप्त किया। दूसरी ओर आशिक स्थिति, 
जो लाथों विस्थापि / व्यक्तियों के आ जाने से और अधिक कठिन हो गई, बराबर चिन्ता 
का कारण बनयो रही। संविधान रूभा स्वतंत्र भारत के लिये एक नया विधण्न बनाने 
के काम में प्रगति करती रहो। 


२-- प्रान्तोय सिहावलोकन 


संयुक्त प्रान्त के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, जिसके शासन-काल का अब तीसरा ब्ष है, 
बहुत-ती उन्नतिश्ील कार्यवाहियों तथा महत्वपूर्ण योजनाओं में, जिनसें पंचायत राज 
तथा ज्म्तीदारी विनाश संबंधी योजनाय सम्मिलित हैं, अपना समय लगाया । परन्तु 


१ 


अकण्क, 
च्कँ 
हि. 


बड़े पैमाने पर रचवात्मक कार्य करने में अभी भी कठिताइयां थीं । पिछले वर्ष की भयंकर, आग्र 
की लपटें मुश्किल से ठंढी हुई थीं कि महात्मा गांधी की हत्या होने से एक महान 
राष्ट्रीय विपत्ति आ पड़ी और उस समय सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की थी कि 
स्थिति को काबू म॑ रखा जाय और लोगों में मेल-जोल की भावना बढ़ाई जाय। फल- 
स्वरूप और सब बातें पीछे पड़ गई। कुछ संस्थाओं, जेसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 
सुस्लिस लीग नेशनल गार्ड और खाकसारों को गेरकानूनी घोषित करना पड़ा। और 
यद्यपि ३० जनवरी की दुखद घठना के कारण बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता की लहर रुक गई, 
किन्तु वर्ष के भीतर जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके संबंध में बराबर सतर्क रहना जरूरी हो गया। 
बहुत-सी घठनाओं के कारण जो स्थानीय किन्तु काफी खतरनाक किस्म की थीं जंसे 
विभिन्न जातियों के लोगों का नाजायज तरीके से अपने पास हथियार रखना, जिनसे बादे 
में ये हथियार ले लिये गये, हैदराबाद की उत्तेजक घठनायें और अन्त म॑ राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ सत्याग्रह, जो सामाजिक समारोह, सामूहिक खेल-कद इत्यादि के नाम पर 
लगातार गुप्त कार्ववाहियां करने के बाद संगठित किया गया, शान्ति और व्यवस्था 
के लिये जिम्मेदार अधिकारी परेशान ही नहीं रहे बल्कि वे पुरी तरह इनमें व्यस्त 
रहे तथा उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ा। पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को 
फिर से बसाने की एक बड़ो समस्या सामने आ गई । श्रम स्थिति भी संतोषजनक नहीं रही 
ओर यह वर्ष हड़तालों और हड़तालों की धम्कियों से मुक्त नहीं रहा। आथिक स्थिति 
में थोड़ा-बहुत सुधार हुआ। वर्ष के आरम्भ म॑ जो कंट्रोल उठा लिये गये थे उन्हें भप्रत 
सरकार के निर्णध के अनुसार फिर से लागू करना पड़ा। प्रान्त के कुछ भण्णों मे बाढ़ आने 
से लोगों को कठिनाइयां और बढ़ थई। 


देश और प्रान्त के राजनेतिक जीवन सें कांग्रेस का प्रमुख और प्रथम स्थान बना रहा । 
सारे, १९४८ ई० में अपने नासिक सम्मेलन के निदचय के अनुसार समाजवादी छोग 
कांग्रेस संस्था से अलग हो गये और संस्था के भीतर जो घोर मतभेद था वह जाता 
रहा। इसके बाद कांग्रेस दलों में इधर-उधर आपस में कुछ झगड़े होते रहे किन्तु 
पार्टी की एकता बनी रही। चुनाव सस्बन्धी विभिन्न कार्यो के अतिरिक्‍त पार्टी के 
सदस्य सास्प्रदायिक मेलजोल बढ़ाने, महात्मा गांधी के आद्शों और सिद्धाग्तों का प्रचार 
करने, साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण पीड़ित व्यक्तियों को फिर से बसाने में सहायता 
करने, प्रान्तीय रक्षक दल के लिये स्वयंसेवक भर्ती करने और गांधी स्मारक कोष 
के लिये चंदा इकट्ठा करने से विशेषरूष से संरूम्त रहे। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी तथा 
अखिल भरतीय कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट के चुनावों में तथा कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन 
सें काफो दिलचस्पी ली गई। जिला बोर्ड और ठाउन एरिया के चुनावों में और बहुत 
से स्थानों के उप-चुनावों में, जो समाजवादियों हारा दिये गये त्याग-पत्र के फलस्वरूप 
प्रात्तीय विधान सभा में रिक्त हुये थे, समाजवादियों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध 
कांग्रेस उस्सेदवारों की जो पूर्ण बिजय हुई उसने इस संगठन की शक्ति और लोक- 
प्रियता प्रमाणित कर दी । 


समाजवादियों के अलग हो जाने की आमतौर से आशा को जातो थी। कांग्रेस से 
अलग होकर उन्होंने किसान, सजदूर और विद्यार्थियों में राजनेतिक का्य करना आरम्भ 
किया और अपने व्याख्यानों में कांग्रस तथा सरकार की तीत्र आलोचना की। इस पार्टी 
हारा आयोजित “हेदराबाद दिवस”, “प्रतिरोध दिवस” और “किसान दिवस” सम्बन्धी 
सभणओं में हेदराबाद, श्रम तथा किसातों के सम्बन्ध में सरकारी नीति की विशेषरूप 
से आलोचना की गई। मजदूरों के असंतोष से लाभ उठाया गया और यह दावा किया गया 
कि किसान-मजदूर राज स्थापित करने का एकमात्र उपाय ससाजवादियों की सरकार 
बनाना है । किसानों और सजदूरों की जिला यूनिटों को संगठित करने तथा 
अध्ययन सकिलों ( 50007 (7०४४ ) और वचाचनालयों के आरम्भ करने 
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और साथ ही एक यूवक सोशलिस्ट पार्टी और एक सोशलिस्ठ सेवादल बनाने 
केल्प्रयत्त किये गयें। प्रान्तीय किसान पंचायत के अतिरिक्त जिलों सें किसान पंचायतें 
भी बनायो गई। विभिन्न चुनावों में इस पार्टी के कार्यों में बहुत अधिक प्रग्राइता 
पाई गई, किन्तु इसके उस्मीदवारों को भारी हार खानी पड़ी जिनमें से कुछ की 
जमानतें भी जब्त हुई'। 


कम्पुनिस्ठों ने, जेसा कि उनका ढंग है, जहां भी वे कर सकते थे झगड़ा फेलाना 
जारी रक्‍्खा। प्रान्तीय संगठन ने किसानों, सजदरों और विद्याथियों के बीच अपना काम 
अधिक प्रगाढ़ता के साथ बढ़ाने का निश्चय किया और इसके साथ ही पार्ठी के 
प्रनन्तीय कार्यकर्ताओं को ये आदेश दिये जाने की भी खबरें मिलीं कि वे किसानों और 
मजदूरों को हिसात्मक कार्यों के लिये प्रेरित करें, यदि उनके बीच किये गये कम्यूनिस्टों 
के कार्यों में कोई हस्तक्षेप हो। किसानों और मजदूरों में अशान्ति उत्पन्न करने के कार्य 
में पार्टी के सदस्थ वर्ष भर बराबर क्रियाशीरलू रहे और बहुत कुछ प्रचार उन्होंने 
औद्योगिक तथा रेलवे सजदूरों को उत्तेजित करने के लिये किया। कई जगह 
जमोंदारों के विरुद्ध हिसात्मकः कार्य करने का उपदेश दिया गया और किसानों को 
सलाह दी गई कि वे जसीन जबरदस्ती छीन लें। बहुत से कम्युनिस्ट पर्चा इस वर्ष 
बांदे गयें। एक प्॒पष्त परिपत्र ( (7/७प)७४ ) में बताया गया कि उद्देश्यों को 
पूरा करत के लिये सभी उपाय जिनमें हड़ताल और सशस्त्र ऋत्ति भी सस्मिलित 
हैं, काम में लाये जायं। एक इसरा गुप्त परिपत्र एक गिरफ्तार कम्यूनिस्ट के पास 
मिला जिससे रूपोश काय करन वाले कम्पूनिस्टों द्वारा को जाने वाली तेयारियों 
का पता चला और वास्तव में पार्टी के अधिकांश सदस्य रूपोश रहे। यद्यपि बर्ष 
के अन्त में ऐसी खबरें मिलीं कि कम्पुनिस्ठों ने खुले आम में आने और गिरफ्तार हो जाने के 
प्रदत्त पर विचार किया हे। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि वे अपनी 
पार्टी के लिये पर्याप्त धन इकद्ठा करने में असफल रहे। इस पार्टी का यह प्रयत्न 
कि बिजली सप्लाई कम्पनियों में हड़तारऊ कराई जाय, असफल रहा और २७ जून को 
“/ प्रतिरोध दिवस ” सनाने के सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों से जो उन्होंने अपील की 
उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया। इसी प्रकार २५ सितम्बर को दसव-विरोधी 
दिवस” तथा ७ नवस्बर को “रूसी ऋान्ति दिवस” मनाने के उनके प्रयत्नों में 
बहुत कम सफलता हुई। 


क्रान्तिकारी सोशलिस्ट पार्टी, जो अपना केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ से हटाकर 
इलाहाबाद ले गई, पूर्वी जिलों में विशेषरूप से क्रियाशील रही। पार्टी ने जल-कल के 
कर्मचारियों पर अपना प्रभाव अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया और कुछ स्थानों पर यह 
पार्ठो मेहतरों को उत्तेजित करने में व्यस्त रही। सूचना सिली थी कि उसके सदस्यों 
को यह आदेश दिये गये थे कि वे जमींदारों- की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने 
के लिय किसानों को संगठित करें। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी सभाएं की गईं 
और उपस्थितगण से कहा गया कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये, यदि आवद्यक हो 
तो, वे लाठी-डंडे से भी काम लें। अन्य सूचनाओं से सदस्यों के उन प्रय॒त्नों का भी 
पता चला जो उन्होंने गेर-कानूनी हथियार प्राप्त करने के लिये किये थे। कुछ जिलों में 
पार्टी ने जन-क्रान्ति दिवर्सा सताया किक्तु उसे जनता का सहयोग नहीं मिला। 


फारवर्ड ब्लाक निरन्तर पीछे गिरता गया यद्यपि इससे हिन्द फौज 
के कर्मंचारिवर्ग में इस प्रश्न को लेकर कि इन लोगों की भुनमियक्ति कि रतीय सेना 
में की जाय असन्तोष पेदा करने का प्रयत्न किया । जुलाई के मसहीने में किया 
गया प्रान्तीय सम्मेलन फोका रहा और फारवर्ड ब्लाक हारा अक्टूबर में ' आजाद 
हिन्द सरकार दिवस” सनाने के सम्बन्ध से केवल एक जिले में ही एक छोटी 'सभा 
होने की सुचना सिली। ४ 5) 


3 ३4६6 + &$ '# 


हे # हि 
ड कु एक 
आर $ ल्‍ 


क+ 


छे 


१९४८ ई० के अधिकांश भाग में हिन्दू महासभा निष्किय रही, क्‍योंकि अध्विल 
भारतीय हिन्दू महासभा ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद यह निर्णय 
किया था कि राजनेतिक कार्यों में भाग लेना स्थगित किया जाय और यह निर्णय 
वर्ष के अन्त में पलट दिया गया। किन्तु व्यक्तिगत कार्यकर्ता समय-समय पर 
प्रतिबन्ध की उपेक्ष! करते हुये पाये गये और जिला बोर्ड के चुनावों के समय वे कुछ 
स्थानों पर ससाजवादियों के साथ भी सिर गये। परिगणित जातियों के 
मन्दिर प्रवेश के कानून के विरुद्ध प्रचार में भी उन्होंने भाग लिया या 
गोबध रोके जाने के लिये मांग प्रस्तुत की। इत प्रहनों के सम्बन्ध में बनारस के 
धर्म संघ ने आन्दोलन किया और हिन्दू कोड बिल के विरुद्ध एक आन्दोलन का 
नेतृत्व किया । 


मुस्लिस लीग का, जिसकी शाखाय अनेक स्थानों में वर्ष के आरम्भ में ही 
तोड़ दी गई थीं, बाहरी राजनेतिक कार्य नहीं के बराबर था। बहुत लोगों ने 
त्याग-पत्र दे दिये और बहुत से सदस्यों, विशेषतया युवक वर्ग ने कांग्रेस में सम्मिलित 
होता अच्छा समझा। जाहिरा तौर पर ऐसा मालम पड़ता था कि उत्तर प्रदेश के 
मुसलसानों ने आसतोर पर भारतीय मुस्लिम लीग कौंसिल का मद्रास में लिया हुआ 
यह निर्णय पसन्द नहीं किया कि उक्त संगठन को एक अलूग संस्था के रूप में जारी 
रकखा जाय। प्रान्तीय मुस्लिम लोग ने भई के अन्त में यह निर्णय किया कि इस 
संस्था को रहना तो चाहिये परन्तु वह सामाजिक कार्यों तक ही अपने को सीमित 
रक्‍खे। यू० पी० विधान सभा को लीग पार्ठी ने अपना विघटन पहले ही कर दिया 
था और उसके सदस्यों ने जनता पार्टों नाम की एक नयी पार्टी बना ली थी जिसके 
घोषित उद्देश्यों में से एक यह भी था कि ऐसी राष्ट्रीयता के आधार पर जिसमें सब जातियों 
के लोग पाये जाये एक धर्म-निरपेक्ष और लोकतन्‍्त्रात्मक राज्य स्थापित करने में समस्त 
प्रगतिशील शक्तियों के साथ मिलकर काम किया जाय। 


मुस्लिस लीग का प्रभाव कम होने के साथ-साथ जमायत-उलू-उलेमा का जोर 
बढ़ता हुआ मालूम पड़ा और उसके कार्थेकर्ताओं ने इस बात की बड़ी भारी कोशिश 
की कि लोगों को सदस्य बना कर और धन इकद॒ठा करके अपनी पार्टी को 
शक्तिशाली बनाया जाय। जमायत के अनेकों सम्मेलनों और सभाओं में हिन्दु-म्‌स्लिम 
एकता या कांग्रेस में मुसलमानों के सम्मिल्िति होने की आवश्यकता के विषय पर 
भो भाषण दिये गये, यद्यपि यह बात उल्लेखनीय हुँ कि जिस आधार पर मृसलमानों को 
संगठित और एकता के सृत्र में बांधने का प्रयत्न किया जा रहा था वह धार्मिक ही रहा। 
जिलों में जमायत के कार्यकर्ताओं ने पशुओं के बध के सम्बन्ध में लगाये गये स्थानोय 
प्रतिबत्धों के विरुद्ध आन्दोलन चलाने में दिलचस्पी ली । जमायत-उल-उलेमा आर्गेनाईजिग 
सब-कसेटी (संगठन करने वालो उप-समिति) के संयोजक ने एक परिपन्न ((॥76०।७7) 
जारी किया था जिसमे मुसलमानों के सामाजिक ओर धर्णमक हितों को सुरक्षित रखने 
के लिए एक सब-कमेटी (उप-सम्षिति) बनाये जाने की सूचना दी गई थी। 


ये सब नई बातें तो हुई पर इसका अर्थ यह नहीं था कि राष्ट्र-विरोधी तत्व 
समाप्त हो गये हों। सुसलमानों के कई वर्ग जिनमे पाकिस्तान से लौटे हुए 
लोग भी थे, गुप्त रूप से ह्ेषपूर्ण भारत-विरोधी प्रचार करते रहे। कभी-कभी वे 
पाकिस्तान की थुद्ध सम्बन्धी तेयारियों की चर्चा करते थे और अपने सहर्धामयों से 
कहते थे कि भारत में एक और पाकिस्तान स्थापित करने में पाकिस्तान सरकार की 
सहायता करना उनका पतचित्र कत्तेव्य हैं। अन्य अबसरों पर वे मुसलमानों से 
कहते थे कि वे एक फंड में, जिसे पाकिस्तान फंड बताया जाता थः, चन्‍्दा दें 


न 


हैदराबाद की स्थिति से अनुचित लाभ उठाया गया और भारत सरकार तथा उक्त रियासत 
के बीच युद्ध ” होने पर हंदराबाद के सुसूूसानों की सहायता करने को कहा गया। 
कह जगहों में रजाकारों के लिये चन्दे इकढठ्ठे किए मए और एक जिले में यह भी 
प्रथत्त किया गया कि सुसलूमानों को रजाकार और “ इमदादी रजाकारों ” के रूप से 
भर्तों किया जाय। पाकिस्तान और हेदराबाद से गुप्त रूप से भारत-विरोधी प्रचार 
साहित्य पर्याप्त परिसाण सें सिल् जाने के कारण इन राष्द्र-विरोधो छोगों के कार्यों को 
बल प्राप्त हुआ, परन्तु भारत सरकार की पुलिस कार्यवाही की सफलता के फलस्वरूप 
उनको जबरदस्त धक्का पहुँचा। घटनाओं के इस प्रकार पलटा खाने पर वास्तव सें 
अधिकतर मुसलमान प्र॒त्पक्ष रूप से संतुष्ट थे ओर निजाम के आत्म-समर्पण पर प्रसन्नता 


अकट करने के लिये कुछ जिलों में सभायें की गई। 


३-सखाम्प्रदाविक स्थिति 


स्वतन्त्रता प्राप्त होदे के पहले हूँ। बर्ष में साम्प्रदायिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। 
ऐसा प्रतीत होता था कि पिछले दो वर्षो में विभिन्न सस्प्रदायों के सस्बन्धों म॑ विदेषरूप 
से जो ततातनी आ गई थी वह धीरं-धीरे कम हो रही -थी और उसके स्थान पर जन-साधारण 
से सहिष्णु भाव आने लगा था, यद्यपि पश्चिसो पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित व्यक्ति 
और विभिन्न जातियों के शरारतो छोग कभी-कुृभी कुछ स्थानों पर जिला अधिरारियों के 
लिये कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे। इलाहाबाद, चन्दौसी, गाहजहांपुर, आगरा, 
बदायूं और सहारनपुर में जो दंगे हुए और फंजाबाद, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत ओर 
'जोनउुर जि में जो घटताये हुई वे अजिहतर साधारण स्थानीय झाड़ों के कारण या कुछ 
व्यक्ितयों के बीच मामूली किस्म के झगड़े हो जाने के कारण हुई और अधिकारियों द्वारा 
सख्त कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप उन पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया, परन्तु इत 
दंगों और घटनाओं के होते पर भी साम्प्रदायिक स्थिति में सामान्य सुधार होता रहा। 
सरकार तो जबरदस्त चो#सो रख ही रही थी, पर इसके अलावा भी ऐसा प्रतीत होता था 
'सानो विभिन्न सम्प्रदायों ने उस सिद्धांत को अपनाने का महत्व समझ लिया था जिसके लिये 
सहात्मा गांधी ने अपने जीवन का बलिदान किया। हैदराबाद की घटनाओं से जो 
बेचेनी और द्वेबभाव उत्पन्न हो गये थे वे भारत सरकार द्वारा उस रियासत में पुलिस 
कार्यवाही शुरू किये जाने पर दूर हो गयें। एक उल्लेखनीय बात यह थीं कि उक्त 
पुलिस कार्यवाही के दौरान में हैदराबाद के प्रइत पर इस प्रान्त मे कोई घटना नहीं हुई । 
विस्थापित व्यक्तियों के बड़ी संख्या में आने के कारण जो स्थिति पेदा हो गई थी वह 
सरकार द्वारा उनकी सहायता व पुनर्वास के लिये किये गये विभिन्न उपायों से एक बड़ हंद 
'तक सुधर गई। 


होली, दशहरा, बाशात्रफात, बकरीद और मुहरंम शान्ति से बीत गए। मुसलमानों 
ने आसपौर पर अपने आप ही ईद-उज-जुहा के अवद्सर पर गोबब नहीं किया। इसके 
विपरीत अजिक्रतर परिचमी जिलों के अलग-अलग क्षेत्रों से गोबध की कुछ थोड़ी सी 
रिपोर्ट आई हुँ । सब बातों को देखते हुए यह वर्ष सद्भावना के वातावरण में ही समाप्त हुआ । 
इसके अतिरिक्त इस वर्ष जाहिरा तौर पर धर्मान्ध प्रचारकों के अनुयाय्यों की संख्या में 
कमी हुई और ऐसा प्रतीत हुआ है कि वे लोग जो पहले आसानी से गुमराह किये जा 
सकते थे अब पहले से अच्छी तरह समझने लग गये है कि धर्म के नाम पर उपद्रवों 
से भाग लेने से कोई लाभ नहीं होता। 


द्द्‌ 
४--समाचार-पत्र ओर जनसत 


श्ड 

१९४८ ई० की असाधारण घढनाओं का प्रभाव समाचार-पत्रों की ठीका-टिप्पणियों 
और जनमत पर पड़ता अवधद्यम्भावी था। साम्प्रदायिकता का विष, जो पाकिस्तान में 
होने वाली घटनाओं के फरूस्वरूप उत्पन्न कदुता और पाकिस्तान की विचारधारा के 
कारण बढ़ रहा था, ३० जनवरी की अत्यन्त दुखद घढना के आघात से, जो इससे 
पहले किये गये हानिकारक और साम्प्रदाधिक प्रचार का परिणाम था, वर्ष के प्रारंभ में 
ही बहुत कुछ कम हो गया। महात्मा गांधी के उपवास तथा उनके द्वारा जनता को उच्च 
आद्जों का अनुसरण करने के लिये दिये गये सदुपदेश से जनता पहले ही से बहुत प्रभावित 
हो चुकी थो और जनता ने उनके स्वास्थ्य के प्रति अ-नी चिन्ता को कई प्रकार से 
व्यक्त किया । बस फेंक्कर उनको मारने के प्रयत्त और उनकी सर्वत्र निन्‍दनीय हत्या 
ने समस्त जातियों और वर्मो के पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को शोकातुर कर दिया। 
समाचार-पत्रों ने लगातार कई दिनों तक राष्ट्रपिता के जीवन, कार्य और उपदेशों 
के सिहावल्ोकन के लिये अपने पत्र में बहुत सा स्थान दिया। संच से तथा समाचार- 
पत्रों और रेडियो द्वारा लोगों को यह सलाह दी गयी कि वे स्वर्गीय महात्मा और नेता 
द्वारा बताये हुए रास्ते पर चलें। राज्य से साम्प्रदायिकता विरोधी विचारधारा ने 
स्पष्टरूप से जोर पकड़ा । हत्या के तुरन्त बाद ही कहीं-कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
के विरुद्ध क्रोघपूर्ण प्रदर्शन किये गये और हिन्दू महासभा के अनुयाथियों के विरुद्ध 
क्रोध प्रकट किया गया। निजी सेनाओं पर रोक रूगाने के सरकार के निर्णय का 
अच्छा स्वागत हुआ। सुझाव पेश किये गये कि सुसलिस छीग और हिन्दू महासभा 
जेसी संस्थाये) स्वयं ही भंग हो जानी चाहिये । कुछ उदय के समाचार-पत्र मुस्लिस 
लीग को किसी भी रू३ में जीवित रखने के पक्ष में नहीं थे। कुछ महीनों के बाद हिन्दू 
महासभा के संविधान के पांडुलेख पर की गयी टोका-टिप्पणियों में यह चेतावनी दी 
गई थी कि भारत सें किसी प्रकार के साम्प्रदायिक कार्य का उन्नतिशील होना सहन न 
किया जायगा। कुछ ससय तक राजनीति से अलग रहने के बाद, हिन्दू महासभा के 
राजनीति में फिर से भाग लेने के निर्णय की कड़ी आलोचना की गई। राष्ट्रीय स्वयं" 
सेवक संघ पर रोक जारी रखने के भारत सरकार के निर्णय का भी सामान्यतः स्वागत हुआ 
और संघ द्वारा चलाये गये कथित सत्याग्रह की सभी लोगों ने एक स्व॒र से निन्‍्दा की ॥ 
बहुत से समाचार-पत्र तो इस आन्दोलन को कठोरतापूर्वक दबा देने के पक्ष में थे । 


पाकिस्तान में होने वाली घटनाये और विशेषतया काइमीर और हैदराबाद के संबंध 
में उस देश का रुख बहुधा चिन्ता और सन्‍्ताप के कारण बने रहे। कराची में सिक्‍खों 
और गुजरात में मेर-मुस्लिम शरणार्थियों पर किये गये आक्रमणों की, जिसकी सूचना 
बर्ष के प्रारंभ में सिल्लो थी, कड़ो और रोबपूर्ण आलोचना की गयी। पूर्वी बंगाल में 
गेर-मुसलमानों की दुखद स्थिति और उनके पाकिस्तान छोड़ कर चले आने के संबंध में 
बार-बार आलोचना की गयी । इस बात पर जोर दिया गया कि इसका कारण केवल आर्थिक 
ही नहीं हे और भारत सरकार से इस इकतर्फा आमदरफ्त को रोकने के लिये उचित 
कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। समाचार-पत्रों ने भी पाकिस्तान से अधिक 
संख्या म॑ मुसलूसानों के छौट आने का विरोध इस आधार पर किया कि यह आमदरपत 
इकतर्फा हैं और उससे शरणार्थियों के पुनर्वास के विस्तृत कार्य में और भी कठि- 
ताइयां पेदा हो जायंगी। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अनुज्ञा-पत्र 
प्रणाली (परमिद सिस्टम) का समर्थन किया गया। काइमीर के प्रदन पर श्री लियाकत अली 
खां ओर सर सोहम्सद जफरुल्‍ला के भाषणों से और सामूहिक हत्या का निराधार आरोप 
लगाकर भारत को कलंकित करने के पाकिस्तान के प्रयत्न से बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ । सुरक्षा, 


के न 

समिति के सामने सर मोहम्मद जफरुल्छा के इस कथन पर कि पाकिस्तान अपने देशव/सियों को 
काहुमीर पर आक्रमण करने से रोकने में असमर्थ था, कुछ समाचार-पत्रों ने यह सुझाव 
दिया कि नेहरू सरकार के लिये केवल यही एक रास्ता बचा हैँ कि वह आक्रमणकारियों के 
प्रमुख स्थान पर चाहे वे पाकिस्तान की सीसा के भीतर ही क्‍यों न स्थित हों, घावा बोल दें । 
बाद की इस सूचना से कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के काइमोर कमीशन के सामने यह 
स्वीकार कर लिया हु कि उसको सेनायें वास्तव में काइमीर में लड़ रही थीं, क्रोध कौ एक 
लहर फैल गई । 


तिस पर भी सामाध्यतया सभी समाचार-पत्रों ने भारत और पाकिस्तान के 
बीच मेल स्थापित करने के प्रत्येक प्रयास का समर्थन किया और जब--जब दोनों उपनिवेश्ञों 
(डोमीनियनों ) में मेल स्थापित होने के लक्षण दिखाई देते थे तो वे उनकी सराहना करने 
के लिये सदा तैयार रहते थे। भारत सरकार द्वारा, पाकिस्तान को रोकड़ बाकी काजो 
५० करोड़ रुपया दिया गया था उसे भी एक तरह से मंत्री भाव के प्रतीक रूप में 
उचित ठहराया गया। इसी प्रकार भारत सरकार के उस निर्णय का भी स्वागत किया गया 
जो उसने अधिभाजित भारत की सरकार को सप्लाई किये गये सामान और उसके लिए 
की गई सेवाओं के संबंध में पाकिस्तान को उसके दावों को चुका देने के संबन्ध में किया 
था। अल्यसंख्यकों को सामूहिक रूप से एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने से रोकने 
ओर निष्क्रांतों को अपने पुराने घरों को छौठने की सुविधः देने के लिये अप्रैल ओर दिसम्बर, 
१९४८ ई० में हुए अच्तरऔपनिवेशिक ( इंटरडोमीनियन ) समझौतों और उक्त वष मे 
किये गये अन्य सुलहनामों का भी स्वागत किया गया, यद्यपि यह विचार प्रकट किया गया 
था कि इन समझोतों की सफलता इस बात पर निर्भर हे कि पाकिस्तान कहाँ तक 
ईमानदारी से उन्हें कार्यान्वित करने के लिये तैयार हैे। ० 
जे मी 

मसि० जिन्ना की मृत्यु पर आलोचनाये की गई'। बहुत समाचार-पन्नों ने 
जीवन के पूर्वाद्ध में राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ उनके सस्पक के संबंध में और 
उत्तरा्ध में एक घोर साम्प्रदायिकता के नेता और प्रवतंक के रूप में उन्ती आलोचनाय 
कों। उनकी मृत्यु पर सभाओं, प्रस्तावों और वक्‍्तव्यों द्वारा जोक का कोई व्यापक प्रदर्शन 
नहीं किया गया, जिससे यह व्यक्त हुआ कि देश के विभाजन के बाद भुसलिस जनमत से 
परिवर्तन हो गया था। 


कादमोर और हुेदराबाद की दो प्रमुख समस्‍यायें थीं जिनकी ओर इस वर्ष विशेषरूप 
से ध्यान दिया गया। काइ्सोर के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजने की भारत सरकार 
की नीति का काफी समर्थन हुआ, परन्तु साथ ही इस बात पर भो जोर दिया गया कि काइमीर 
से आक्रमणकारियों को भगाने के उद्देश्य से की जाने वाली सेनिक कार्यवाहियों में कोई 
कमी नहीं को जानी चाहिए । किन्तु जिस ढंग से यह मामला राष्ट्र संघ में चल रहा था 
उससे श्लीध्ध ही निराशा प्रकट होने लगी । काइमोर में एक जनसत गणना प्रश्ासक 
(प्लीविसाइट ऐडमिनिस्ट्रेटर) नियुक्त करने के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को भारत 
सरकार द्वारा अस्वीकृत किये जाने का समाचार-पत्रों ने समर्थथ किया । काइसमौर के 
महाराजा द्वारा राज्य में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की घोषणा का इस 
दृष्टि से स्वागत किया गया कि वह एक ऐसा कार्य था जिससे राज्य के आस्तरिक 
कार्यों में बाहरी सत्ता को हस्तक्षेप करने का अब कोई भी बहाना न सिलेगा । 
सुरक्षा परिषद्‌ का प्रस्ताव अच्छा हीं समझा गया। वह मत प्रकट किया गया कि संयुक्त 
राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त किया गया! काइमीर कमीशन केवल इसी बारे में अपनी जांच सीमित 
रखे कि पाकिस्ताद दे आऋमसण में कितना सक्तिय भाग लिया और कछमीर कमीशन सुरक्षा 
परिषद्‌ के प्रस्ताव के उस अंश को ही लागू करे जिसमें पाकिस्तान सरकार से कहा गया था कि 
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बह काइमीर से उन कबालियों तथा पाकिस्तानी नागरिकों को, जो काश्मीर के साधारण 

पनिवासी नहीं थे, हुठा ले ।॥ कम्तोशत को रिपोर्ट का इत्तोलिए स्वागत क्रिया गया क्योंकि उससमें 
पाकिस्ताव सरकार के रुख़ का भंडाफोड़ किया गया था । यह कहा गया कि यदि संयुक्त राष्ट्रसेध 
पाकिस्तान को रोकने सें असफल रहा, तो भारत झा का सेनिकहप से शिबदारा करेगा। 
'समाचार-वतन्र काइसीर को किसो प्रकार से भो विभाजित करने के विरुद्ध थें। काश्मोर राज्य 
को स्थायो रूप से भारत में सिलाए जाते के पक्ष सें जो निरमेत्र राष्ट्रीय परिषद से किया उसका सभी 
ने स्वागत किया । 

हंदराबाद के विषय में जो दोका-दिप्यणियां हुईं उनसे उतर समय तक बढ़तो हुई चिन्ता हो 

प्रकठ होतो थो जब तक कि भारत सरफार ने पुलिस कार्यवाही प्रारम्भ करके उस में तफलता प्राप्त 
न कर ही । वर्ष के आरम्भ में निजाम द्वारा पाकिस्तान को ऋण दिये जाने पर रोबष प्रकट किया 
गया और यह समझा गया कि इस कार्य से हेदराबाद रियासत तथा;भारत सरकार के बीच किये 
गये यथास्थित समझोते (3897 480|] ॥०78७४७736/06) का उल्लंधव हुआ । सभी पत्रों में यह 
विचार प्रकट किया गया कि हेदराबाद को भारत संघ में ही मिलता चाहए। इस संबंध 
में भारत सरह्ार ने जो सहनश्यीलता दिखवलाई उप्तको प्रायः सराहना की गई, परन्तु रज़ाकारों 
'द्वारा किये गए अत्यावारों, कास्तित रिजददी और अन्य व्यक्षितपों द्वारा दिये गए उत्तेजक भाषणों, 
'निजाम तथा उसके सलाहकारों का वह रुच्न जिसे भारत सरकार के साथ होने वाली समझोता 
वार्ता के भंग हो जाने के लिए उत्तरदायों ठहराया गया, रियासत में अस्त्र-दास्त्रों का तेजी से 
आता, “काटत-कांडइ?! इत्यादि के कारण झोधता के साथ कार्यवाही किये जाने को बारबार 
सांग को गई और विशेषतया हिन्दो के समाचार-पत्रों ने यह मत प्रकट किया कि वहां सह्षस्त्र 
हस्तक्षेप किया जाय । जब आखिरकार भारतीय सेन। हेदराबाद में प्रवेश कर गई तथा भारत 
सरकार ने पुलिप्त कार्यवाहो की, तो सभी समराचार-पत्रों नें उसका समर्थथ किपा। यहु कहा 
गया कि च्याथ और बल दोनों ही पूर्ण रूप से भारतीय सेना के साथ हैं। बिदेशी सम्ाचार- 
यत्रों और सुरक्ष! परिषद के कुछ सदस्पों के रवये को कु आलोचना को गई। सुरक्षा परिषद्‌ 
सें इसबात पर जो जोर दिया गया कि हंदराबाद का प्रशंन उसके एजेन्‍्डा सें बना रहे, उससे 
यहूं समझा गया कि भारत के घरेल मामलों में अक्रारण हस्तक्षेत किया जा रहा हे । सेना के 
आम को प्रशंपा को गई ओर जिस तेज़ी के साथ उसने सफलता प्राप्त की उसका बड़े गर्व के साथ 
उल्लेख किया गया तथा इस बात का अनुमोदन किया गया कि अभी कुछ समय ओर शान्ति के 
हित वहां पर सेनिक प्रशासन जारो रहे। मिज्ञाव के भविष्य के सम्बन्ध में परस्र-विरोधी 
सुझाव प्रस्तुत किये गये । किन्तु इस बात को आवश्यक्रता पर जोर दिया गया कि रिवासत 
में जनत( की सरकार हो तथा वहां के विभिन्न दलों में एकता स्थापित को जाथ। रियासत में कम्पु- 
मिस्टों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की सिफारिश की गई । 


स्थासतों के संबंध में प्रकाशित ह्ाइट पेपर में काफ़ी दिलचस्पो लो गई । रसिथातसतों की 
समस्या का जो सामान्य हल भारत के माननीय उप-प्रधान मंत्री ते ढंढ़ निकाला था उसकी 
प्रशंता की गई। इस बब देश में जितने विभिन्न रियासत्तों के संघ स्थापित हुए उतका वर्णन 
भारतोय नेताओं की महत्वपूर्ण सफलताओं के रूप सें किया गया। 


वंधानिक मामलों में काफ़ो दिलवस्पो लो गई । भारत संविधान के पांडुलेत के विभिन्न 
अँश्ों वर विशेषतवा उन अंशों पर जिनका सम्बन्ध सौलिक अधिकारों, केन्द्र के अधिकारों, 
सताधिक्वार इत्यादि से था, विभिन्न पत्रों ने आलोचनात्मक समीक्ष। प्रकाशित को । हिन्दी 
पत्रों ने संविधान के पांडुलेख के हिन्दो अनुवाद को दोषपूर्ण बतलाधा और हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
के रूप में अपनाने का समर्थन किया । यह माँव उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेख्न के अधिवेशन के 
अवसर पर तथा अन्य अबसरों यर भो को थो । भाषा के आधार पर प्रफ्तों के पुनरविभाजन 
के प्रश्न के संबंध में कुछ पत्रों ने यह सुझाव दिया कि इस सामले के। उस सप्तय स्थगित कर दिया 


कै े ध 
जाय, परन्‍-ु कुछ बहगां में जहां तठ आरता है अवावा वितान्स आावब्यक हो, इस कार्य में देर न 
को जाय । 
रह 

स कामन-बेल्थ के साथ भारत के भावी संबंधों के प्रइदन पर विभिन्न मत प्रकट 
कये गए, यद्यपि सानवोय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सभों ने विश्वास प्रकट किया । 
लब्दत में आयोजित राष्ट्र संघ के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन को व्यापकरूप से चर्दा हुई तथा 
का मन-वैल्थ के नाम सें जो परिव्तेत हुला, उसका स्वागत छिय्रा गया । विशेष रूप से कुछ हिंन्दों 
तथा उ्द के पत्र इस सत के थे कि भारत को काशमन-वेल्थ से पृथर हो रहना ढाहिए। 


न्‍ फाँग्र त््के पुतस्संगठन के सासले को पत्रों ढश! काझो प्रकाशन मिला। यद्यथि इस 
संस्था के बये स|बब!।त का सामान्य रू! से समर्यथव झितरा गया, तो भो उपे ईसानदारों के साथ 
कार्यान्वित करने की आनन्‍्श्यकता पर ज्ञोर दिया गया । कुछ समाचार-पत्रों का विचार था 
कि गांधों जी के सुझावों को पुर्णझूय से स्वीकार नहों किय्रा गया । 


कॉग्रेव से सवाजवादियों के पृथक हो जाने पर विभिन्न प्रकार को प्रतिकियायें हुई । यद्यपि 
आमतोर पर सभा समाचार-एत्र किसो प्रआतंत्रोय प्रमालो सें एक स्व्॒त्व तथा प्रधावकारी 
ब्रोधी दल के होने को आवश्यकता को स्वीकार करते थे, तो भो उन्होंने इत् बात में सन्देह 
प्रकट किया कि समाजवादी इस कमो को पुरा कर सकेंगे अवबा नहीं । सप्व-समय पर सप्ाचार- 
पत्रों सें उत क्रम का उल्लेख क्रिया गया, जो समाजबादियों ने मजदूरों में किया था। ओ जय- 
प्रकाश तारापण के उस भावण को काफ़ी आलोवना को गई जिसमें उन्होंने रेलवे कर्मचारियों 
से उनकी मांगें पुरी न किये जाने पर सरकार से सोर्चा लेने के लिए तेबार रहने को कहा था। 
और यह कहा गय्रा कि जिम्त विषम परिस्थिति का देश को सामता करना पड़ रहा थ।, उसम 
सम्राचार-पत्र ओर जनता हड़तालों को सहन नहीं कर सकृत्ी । विभिन्न श्रान्तों में को गई 
कम्युनिस्टों को गिरपतारियों जौर पश्चिसों बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाए गए प्रतिबन्ध 
की व्यापक रूप से चर्चा की गई । कई सरत्वार-य्त्रों ने चोन में कम्युतिस्टों कौ सफलता के 
फलस्वरूप कम्युनिस्ट खत्तरे पर अपना मत प्रकृद क्षियरा तथा इस खतरे को हूर करने की समस्या 
के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये। 


भारत सरकार को आर्थिक नोति को आलोचना करते हुये ऊुछ क्षेत्रों में यह लत प्रकट किया 
साया क्िइतनोतिद्वारापूंज्रोपतियों को खुश क्रिश जा रहा हू, जबकि दूसरे क्षेत्रों में इस बात 
का समर्थन किए गया कि देश की आधिक बुराइयों को दूर करने के लिये उद्योगपतियों को पूरी 
सुद्िधायें दी जानी चाहिए। सरकार द्वारा प्रस्तावित मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों के. 
सम्बन्ध में जो टोका-टिप्पणियां को गईं, उनमें इस समस्या को हल करते के बहुत से सुझाव थे । 
अधिक उत्पादन को अत्यावश्यक समझा गया तथा इस उद्देश्य को पूति के लिए सभी रूम्यन्धित 
व्यक्तियों से सहयोग के लिए अपील की गई । मजहूरों को हड़ताल न करने की सचाह दी गई, 
क्योंकि हड़तालों से समाज तथा सज्ञद्र-वर्ग दोनों हो के हितों को हानि पहुंव॒ती हे । कर्मच (रियों 
की राजकीय बीमा के कार्पोरेशन की योजवा का स्थागत किया गग्रा। इसे सामाजिक 
सुरक्षा के रास्ते में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में समल। यया और कुछ समरावार-पत्नों ने यह 
सुझाव शिया कि इस योजना में कृषि-पम्बन्धी सब्नदूरों तथा बगोचों में कार करने वाले 
भज्ञदुरों को भी सम्मिलित कर लिया जाय। 


खाद्यान्तों तथा कपड़े पर से कंट्रील हटा लेने के निर्णय का बड़ा हबषपुर्वंक स्वागत 
किया गया, किन्तु जैसे-जंसे मूल्य बढ़ते गये लोग तुरन्त ही चिन्तित होने लगे और 
इस बात की बार-बार मांग की जाने रंगी कि पीड़ित छोगों की सदद को जाय। 
प्रान्‍्त में आंशिक रार्शानिग जारी करके प्रान्तीय सरकार ने जो अच्छा कार्य किया उस 
घर होने वाली अनुकूल टीका-टिप्पणियों में उनकी सराहना को गयी । माननीय 
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प्रधान मंत्री की इस अपील का अनुमोदन किया गया कि नई उपभोक्‍ता सहकारी समितिय हई 
स्थापित की जाय॑, क्योंकि इनके बन जाने से भ्रष्टाचार बन्द होगा। इस निर्णय का आम 
तौर पर स्वागत किया गया कि अगले वर्ष तक पूर्ण कंट्रोल फिर से जारी कर दिया जायगा 
किन्तु सरकार को भ्रष्टाचार, चोरबाजारी ओर मुनाफाखोरी के संबंध में सतके किया गया। 
कुछ समाचार-पत्रों ने यह राय प्रकट की कि १९४७ ई० का कंट्रोल हटाने का निर्णय ब्‌ द्धिपूर्ण 
नहीं था: अन्य समाचा र-पत्रों ने व्यापारियों तथा नेताओं पर यह दोष लगाया कि उन्होंने 
महात्मा गांधी की आशायें पुरी नहीं कीं । 


पौंड-पावने संबंधी समझौते का अनूकूल स्वागत हुआ। यह समझा गया कि भण्रत ने 
एक बिगड़ी हुई बात को बना लिया । 


गरणाथियों की समस्या तथा उनके पुनर्वास से संबंधित देहली सस्मेलन में काफी 
दिलचस्पी ली गयी। सर्भी पत्रों ने यह बात स्वीकार की कि इस समस्या का हल 
यह है कि शरणाथियों को लाभकारी पेशों में लगा कर फिर से बसाया जाय। इस 
बड़ी समस्या के हल करने में जो कठिनाइयां थीं उनको सबने पूर्णतया माना, यद्यपि इस 
बात पर ज्ोर दिया गया कि काम अधिक से अधिक तेजी के साथ होना चाहिय। दरणाथ्थियों 
की सहायता तथा पुनर्वास के लिये सरकार ने जो उपाय किये उन्तका सभी ने समर्थन किया। 


संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश समिति की रिपोट पर चारों तरफ चर्चा हुई । कुछ 
समाचार-पत्र जमींदारी विनाश के पक्ष में थे ओर कुछ की सलाह थी कि विनाश योजना 
स्थगित की जाय । 


गवर्नर जनरल के प३ पर महामान्य श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारों की नियुक्ति का सभी 
ने स्वागत किया और उनकी बहुत प्रशंसा की गई । भण्रत के प्रथम प्रधान सेनापति के रूप से 
जनरल करियप्पा की नियुक्ति का भी सभी समाचार-पत्रों में स्वागत किया गया। माउ टबेटेन 
परिवार के भारत से बिदा होते पर लाड साउंटबंटेन की राजनीतिज्ञता और भारत के 
साथ उनकी सहानुभूति की बहुत प्रह्यांसा की गई। यद्यपि श्री शांमुखम्‌ चेद॒टी द्वारा दिये 
गये त्यागपत्र पर खेद प्रकट किया गया तो भी इसे सार्वजनिक जीवन के उच्चतम स्तर को 
कायम रखने के लिये आवश्यक समझा जायगा । 


बहुत सी जठिल घरेल समस्याओं में काफी व्यस्त रहने पर भी समाचार-पत्रों ने वेदेशिक 
मामलों में कम दिलचस्पी नहीं ली । बर्मा में गणतन्त्र राज्य के स्थग्पित होने तथा लंका को 
ओऔपनिवेशिक पद (डोमीनियन स्टेट्स) दिये जाने की घोषणा पर सभी पत्रों ने संतोष प्रकट 
किया । माहे में जो जागृति हुई उसका स्वागत किया गया और यह आज्ञा व्यक्त की गई कि 
फ्रांस की सरकार भी साम्राज्यवाद के एशिया से पीछ हटने के कार्य में साथ देगी। दक्षिणी 
अफ्रीका के चनावोंमसेंडाक्टर मलान को जो सफलता मिली उसे भारत विरोधी भावना की जीत 
के रूप में समझा गया। डाक्टर सलान की रंग-भेद की नौति के कारण तथा भारतीयों 
के प्रति उनके रुख से बड़ी कट्‌ प्रतिक्रियायें हुई । ऊठी (उद्ाकमंड) सम्मेलन तथा एशिया 
के लिये बनाई गई नेहरू योजना पर काफी चर्चा हुई किन्तु यह रूयाल किया गया कि इस प्रकार की 
योजना उसी समय सफल हो सकती है जबकि साम्माज्यवाद पूर्ण रूप से खत्म हो जाय और संबंधित 
देश अपन आर्थिक जीवन के ढांचे को अपने आप फिर से ठीक करने के कार्य में स्वतंत्र हो। 
डाक्टर सुकानों को भारत आने का जो बुलावा साननीय प्रधान मंत्री ने दिया उसका तथा 
हिन्देशिया को यू० एन० ई० सी० ए० एफ० ई० (एशिया तथा सुद्रपूर्व के लिये संयुव.। राष्ट्र संघ 
को आथिक समिति) में सम्मिलित किये जाने के निर्णय का स्वागते किया गया । हिन्देशिया 
में डच लोगों ने जो आक्रमण किया उसकी बड़ी भत्संना की गई। वहां की तथाकथित पुलिस 
कार्यवाही को निर्देयी तथा कायरतापूर्ण कहा गया। जापान में जनरल टोजो तथः अन्य लोगों 
को जो फांसी दी गई उसकी आलोचना की गई । 


बर्मा मे विद्रोह फेल जाने से कुछ थोड़ी-बहुत उद्विग्तता पेदा हो गई। कम्युनिस्टों से 
चौन सें जो सफलता प्राप्त की उसे भय की दृष्टि से देखा गया और यह एशिया तथा संसार के लिये 


एक बहुत बड़ी बात समझी गयो । कुछ समाचा र-पत्रों ने राष्ट्रीय सरकार की तथा अमरीकी 


३२४३ की आलोचना की, किन्तु पीड़ित लोगों के प्रति सभो की व्यापक रूप से सहानुभूति 
। 


के विश्वश्ञान्ति के प्रति चिन्ता प्रकट करते हुये फिलिस्तीन की घटनाओं का कई बार उल्लेख 

या गया। बुटिश मेन्‍्डेट के खत्म किये जाने का स्वायत किया गया और इसरायल के नये 
राज्य की घोषणा को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बतछाया गया । अरबों तथा यहुद्दियों के 
बीच जो संघर्ष था उस पर बहुत खेद प्रकट किया गया और यह मत भ्रकट किया गया कि 
अरब के लोग तथा यहुदी दोनों ही बड़े राष्ट्रों की राजनंतिक चालों में केवल मोहरों का काम 
कर रहे थे। फिल्स्तीन में स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्यस्थ काउंट बर्नाडोढे की हत्या 
के समाचार से सभी समाचार-पत्रों को घोर दुःख हुआ । 


योरुष की स्थिति में जो नई बातें घट रही थीं उन्हें बड़े राष्ट्रों के बीच बढ़ने वाले मदभेद 
के प्रमाणस्वरूप देखा गया। बार-बार यही प्रइन पूछा जाता था कि कहीं राष्ट्‌ किसी दूसरे बड़े 
बिनाश की ओर तो अग्नसर नहीं हो रहे है! । इस बात की आइंका प्रकट की गई 
कि लाभपूर्ण होते हुये भी कहीं माझेल योजना के कारण प्जीवाद ओर साम्यवाद के मध्य 
संघर्ष तो नहीं हो जायगा । बूसेल्स में पंच -राष्ट्रीय पश्चिमी संधि पर हस्ताक्षर होने तथा 
उसके बाव सोवियत-फिनलेड वार्ता होने से यह समझा गया कि योरुप पूर्णझूप से दो पृथक्‌ 
कैम्पों में विभाजित हो गया है--एक कैम्प अमरीकी सहायता पर आधारित योरुप को फिर 
पहिले की हालत में लाने की योजना का अनुगासी तथा दूसरा मार्शल योजना का विरोधी १ 
बलिन में ब॒टिश अमरीकी तथा फऋ्रनोंच प्रदेशों से आदम्ियों के आने-जाने पर रूस ने जो कड़ा 
प्रतिबन्ध लगा दिया था उसके कारण पैदा होने वाले 'बलिन संकट” से यह आशंका हुई 
कि कहीं तीसरा महायुद्ध तो नहीं छिड़ने वाला है । एक पश्चिमी जर्मन राज्य के स्थापित 
करने के विषय में लंदन में जो समझौता हुआ उससे यह समझा गया कि रूस और पद्चिमी 
योरुप के बीच की खाई' अब पूर्ण रूप से बन गई हें। 


संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे वार्षिकोत्सव पर बहुत कम उत्साह प्रदर्शित किया गया ॥ 
समाचार-पत्रों की आमतौर पर यह प्रतिक्रिया थी कि यह संगठन अपने आदवश्ञों 
के अनुकूल कार्य करने में असफल रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति के चुनाव मे प्रेसीडेंट टू मन को 
जो सफलता सिली उसने सभी को आश्चयें में डाल दिया। 


वर्ष के प्रारम्भ में जब माननीय प्रधान मंत्री ने भारत की वेदेशिक नीति की पुनः घोषणा की 
तो आसतौर पर सभी पत्रों ने उसका अनुमोदन किया, यद्यपि कुछ क्षेत्रों मे यह अनुभव किया गया 
'कि बाद में इस नीति का फिर से अवलोकन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि उनकी राय में भारत 
राजनैतिक दृष्टि से बिना किसी मित्र के अपना काम नहीं चला सकेगा। जब समाचार-पत्रों 
को यह सूचना मिली कि प्रधान मंत्री को उनकी योरुप यात्रा के दौरान से संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल 
असेम्बली में भाषण देने के लिये आमंत्रित किया गया है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और एक महान 
नेता तथा अस्तर्राष्ट्रीय ज्ञान्ति और न्याय के दूत होने के नाते उनके व्यक्तित्व की बड़ी 
प्रशंसा की गई । भारत ने श्री बी० एन० राऊ के संयुक्त राष्ट्‌ संघ की अणुशक्ति नियंत्रण 
सब अ के सभापति चुने जाने पर जो बड़ा विशिष्ट स्थान प्राप्त किया उस पर बड़ हे प्रकट 

केया गया । 


४--श्रम-पंबन्धों स्थिति 


वर्ष के शुरू के महीनों में श्रम की स्थिति गड़बड़ ही सी थी। प्रान्‍्त में १०० हडतालें हुई" 
जिसमें ८६, ५५९ सजदूर सम्मिलित थे जबकि पिछले वर्ष में १२५ हडतालें हुई थीं ओर उससे 


श्र 


१,२४,७७५ सजदूरों ने भाग लिया था। वर्ष केशुरू के महीनों स हड़तालों की संख्या में जो 
वृद्धि हुई उसका सुख्य कारण वेविशेष परिस्थितियां थीं, जो १५ अगस्त, १९४७ ई०को 
स्वतस्त्रता प्राप्त कर लेब के बाद अन्तरिस काल से पेदा हो गई थीं। सरकार ने इस स्थिति 
का सामना इस प्रकार किया-पहिले तो उसने मजदूरों की दशा सुधारने की कार्यवाहियां कीं और 
दूसरे उसने समझोते कराने की व्यवस्थ| का विस्तार किया । यू० पी० इण्डस्ट्यिल डिस्प्यूट्स 
एक्ट, १९४७ ई० के द्वारा जो इस वर्ष लागू किया गया औद्योगिक झगड़ों में समझौता कराने की 
एक नई कारयेविधिजारी की गई जिसमें मालिकों ओर मजदूरों के प्रतिनिधियों ने सरकार के 
सप्नझोता अधिकारियों के साथ सिलकर कास किया। इस विचार से कि औद्योगिक झगड़ो को शीघ्र 
से छ्वीघ्र तथ करने में आसानी हो कानपुर, मे रठ, आगरा ओर गोरखपुर के मौजदा समझौता 
कार्यालयों के अतिरिक्त लखनऊ, बरेली ओर इलाहाबाद मे तीन और नये समझोंता कार्यालय 
खोले गये । सोधे सजदूरों से या यूनियनों की मार्फेत जो शिकायतें प्राप्त हुई उनकी संख्या 

१९४७ ई० की ३,२५८ की अपेक्षा इस वर्ष बढ़कर ४, २२२ हो गई । 

१ सई, १९४८ ई० को यू ० पी० इणग्डस्ट्यिल डिस्प्यूटस ऐक्ट, १९४७ ई० के अधीन सरकारी 
आज्ञाएं जारी की गई जिनके द्वारा प्रान्त के विभिन्‍न उद्योगों में पे दा होने वाले ओद्योगिक झगड़ों 
को तय करने के लिप प्रान्तीय समझोता बोड , प्रदेशिक समझोत/? बोर्ड तथर औद्योगिक अदालतों 
बनाई गई । सामान्‍य रूप से इस वर्ष इन बोर्डो तथा अदालतों का काम सनन्‍्तोषजनक रहा और 
बहुत से झगड़े सम्बन्धित पक्षों के पारस्परिक समझौते द्वारा तय कर लिये गये । मालिकों और 
मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए आपस से मिलकर बातचीत करने के लिये एक स्वीकृत आधार 
'की व्यवस्था! करने और मजदूरों मे उन दशाओं की, जिनके अधीन वे कास करते हूँ, ज्यादा 
दिलचस्पी लेने और अपना उत्तरदायित्व समझने की भण्वना पेदा करने के विचार से सरकार ने 
यू० पी० इण्डस्टियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अन्तर्गत यह आदेश जारी किय॑ कि चीनी के समस्त 
कारखानों तथा ऐसे दस रे सभी कारखावों मं जहां २०० या इससे अधिक सजदूर काम करते 
हों, वक्‍स कमेटियां बनाई जाय । इन कमेटियों के बनने से सजदूरों की शिकायतों को 
शीघ्रातिशीघ्र दूर करने तथा सालिकों और मजदूरों के बोच समझौता कराने में काफी 
सहायता भिली । 

१९४७-४८ ई० में रजिस्ट्री की गई व्यापारिक संघों (रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों ) की संख्या 
से तथा उनकी कार्यवाहिप्रों मे काफी वद्धि हुई । डिप्टी लेबर कमिश्नर व्यापारिक संघों के 
रजिस्ट्रार का काम करते रहे । उचित और स्वस्थ आधार पर संघ बनाने में मजदूरों को 
सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने एक ट्रेड यूनियन इन्सपेक्टर भी नियुक्त किया । आलोच्य 
बब में १७२ नए व्यापारी संघ रजिस्टर हुए जबकि पिछले वर्ष यह संख्या १४७ थी । पिछले 
वर्ष की १३५ की तुलना में इस वर्ष ८८ संघों की रजिस्ट्री रदह्ठ करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने 

वाधषिक विवरण नहों भेजे थे। इण्डस्ट्रियल एम्प्लायमेट (स्टॉडिग आर्ड्स) ऐक्ट के अंतर्गत 
स्थायी आदेशों के प्रमागीकरण के कार्य की प्रगति अच्छी रही । एऐक्ट के अधीन प्रमाणित 
करने वाले अधिकारी (सर्टिफाइंग अफिसर) श्रम कमिश्तर ही रहे । २५२ औद्योगिक स्था- . 
पनाओं के स्थायी आदेशों के पांडुलेख प्रभाणीकृत किये गये और लगभग १५० दूसरी स्थापनाओं 
के पांडलेख अभी विचाराधीन थे। लगभग १७५ ऐसे फर्म थे जिन्होंने उस समय तक अपने 
पांडलेख प्रस्तुत नहीं किये थे। 

निम्नलिखित झोे॑ को के अंतर्गत आंकड़-सम्बन्धी विवरण इकटठें करने तथा उन्हें प्रकाशित 
करने का कार्य जारी रहा :-- 

(१) कानपुर में सजदूरों के रहन-सहन का व्यय । 

(२) कानपुर से वस्तुओं के फुडकर मूल्य । 

(३) सजदूरों को दिया जाने वाला मुआविज्ञा । 
(४) श्रस कल्याण । 


(५) औद्योगिक झगड़े । 


१३ 


न (६) व्यापारिक संघों की रजिस्ट्री करना तथा उसको रद्द करता । 
(७) मजदूरों को बोनस । 
(८) कारखाने जिनकी रजिस्ट्री की गई यां जिनकी रजिस्ट्री रह की गई । 
(९) एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्जों से नौकरियों के आंकड़े । 
(१०) अनपस्थित होना । 
(११) बड़े ओद्योगिक स्थापनाओं में काम पर रकखे गए मजदूरों की संख्या । 
(१२ श्रम कार्यालय में प्राप्त होने वाली शिकायते । 


अनु संबान सम्बन्धी उप-विभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा श्रम की त्रिदल तथा स्थायी 
समितियों के लिए टिप्यणियां तथा स्मृति-पत्र तैयार किये । सूचनाएं भी एकत्रित को गई 
ओर उन्हें समय-समय पर अमस जांच समिति, स्थानीय निकाग्रों तथा गेर-१रकारी संगठनों और 
व्यक्षितयों के पास भेजा गया। 


इस विचार से कि श्रम विभाग को कार्यवाहियों के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी 
प्राप्त कराई जाय, १५ अगस्त, १९४८ ई० से 'श्रमजीवी ” नामक एक अद्धेसाप्ताहिक हिन्दी 
पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। प्रतिदिन प्रेस विज्ञप्तियां भो जारी को जाती थीं जिनमें 
समझोता, निर्णयों का सही विवरण तथा जनता को श्रम सम्बन्धी मासलों पर अधिकृत सूचना 
वी जातो थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ गेर-जिम्मेदार ट्रेड यूनियन संस्था _ें ने 
प्रान्त के वक्‌अम पैन वाले चोनी के कारखानों में मजदूरों में अद्यान्ति पैदा करते के लिए भ्रमा सक 
प्रचार किया था, वेकुअम पैन वाले चीनी के कारखातों में गन्ना पे राई के मोसम मे प्रचार त्कार्य 
शुरू किया गया था। 


_ यह पता लगाये के लिए कि कानपुर में मजदूरों द्वारादियें गए मकान के किरायों 
में कितनी वास्तविक व॒द्धि हुई है, १९४८ ई० के आरम्भ में सरकार के संख्या उप-विभाग ने 
तेजी के साथ किराया संबंधी जांच की। इस जांच के परिणामों के आधार पर, 
कानपुर म॑ रहनसहन के व्यय सुचक अंक में मकान किराया सूचक अंक, १९३९ ई० के १०० 
की तुलना में बढ़कर १९७ हो गया । आगरा, बनारस और सहारनपुर के मजदूरवर्ग के 
लोगों के पारिवारिक बजटों को जांच की गई और यह वर्ब भर जारी रही । यू० पी० अम- 
जांच समिति के कहने पर, विभाग ने कानपुर, आगरा और बनारस के औद्योगिक सजदूरों की 
कर्जेदारी को जांच की । आगरा और कानपुर में चसड़ा तथा चमड़ा कमाने के उद्योग की 
स्थिति के संबंध में एक मजदूरी के बोर्ड (वेज बोर्ड ) द्वतरए जांच भी की गई । 

इस वर्ष के रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या में बहुत काफी वृद्धि हुई। प्रान्त में १९४८ ई० 
के अन्त सें एं से कारखानों की कुल संख्या १,१५३ थी जबकि १९४७ ई० में यह संख्या १,०९३ 
थी। इंस्पेक्टरों द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या २,९५७ से बढ़कर ३,०७७ हो गई। 
चलाये गये धुकहमों की संख्या भी ३५४ से बढ़कर ४प४ हो गई । रजिस्टडं कारखानों 

६३२६ दुर्घटनायें हुई, जिनमें से ३६ घातक सिद्ध हुईं, ३८८ सख्त और शेष साधारण, हु कक 

१९४७ ई० सें ३९ घातक, ४८१ सख्त और ४,४०८ साधारण दुघंटनाये हुई थीं। 
आलोच्य वर्ष से ब्वायलर्स के सम्बन्ध से २,०६० निरीक्षण किये गये थे, जिनसे 
४१९ हाइड्रोलिक जांचें और ४२ स्टीम संत्रंबी जांचें सम्मिलित थों। ह इसके 
अतिरिक्त इस्सपेक्टरीं ने २,८६० आकस्मिक निरीक्षण भी किए । युक्‍त प्राप्त की दृकानों तथा 
व्यावसायिक संस्थाओं के ऐक्ट (ए. ?. 89098 800 00फ्रा7/००७9 89 0॥38- 
767068 / ०0) के अधीन, जो प्रांत के २४ नगरों में १ दिसस्वर, १९४७ ई० को लागू कक 
गया था और जिसे बाद को दो और नगरों में भी लागू किया गया, विभाग के १३ इंसपेक्टर और 
डिप्टी चीफ इंसपेक्टर ने कुछ २५,६९८ निरीक्षण किये। वर्ष भर से विभाग हारा चलाए गए. 
मुकहमों की संख्या ६६ थीं जिसमें २३ मुकहमों का फैसला किया गया और फलस्वरूप २१ सुकदम 
में अपराधियों को दंड दिया गया और २ मुकद्दम्ों में अपराधियों को बरी किया गया। 


श्ठ 


३३ अश्रत हितकारी केसर जिनका खर्चा सरकार उठाती हे, प्रसिद्त औद्योगिक नगरों में 
अपना काम क रते रहे । इनमें से ८ केन्द्र ए! श्रेणी के, १३ बो' श्रेणी के और १२ सो" श्रेणी 
के थे। पहिले की ही भांति ए श्रेगी के केन्ध में एक एलोपेथिक डिसपेन्सरी और बी' श्रेणी 
के केन्द्र में एक होमियोपेथिक डिसपेंसरी थी । इसके अतिरिक्त इन दो श्रेणियों के केन्द्रों में 
एक वाचनालय और पुस्तकालय था और साथ ही साथ सकान के अन्दर (इनडोर) और बाहर 
खेले जाने वाले खेलों और मनोरंजन के अन्य साधनों जैसे रेडियो, हारमोनियम, तबराे और 
ढोलक, सिलाई की कन्ना, जच्चा-बच्चा की भलाई, जिसमें बीमार तथा आवश्यक मात्रा से 
कम सात्रा में भोजन पाने वाले बच्चों को मुफ्त दूध बांदना तथा जच्चा को देख-भाल करना 
सम्मिलित थे, की व्यवस्था भी थी। 'सी श्रेगी के केन्दों में केवल वाचनालय, पुस्तकालय 
तथा सकान के अन्दर और बाहर खेले जाने वाले खेलों की व्यवस्था रही । मोतीलाल 
स्मारक समिति दारासंचालित सरक री सहायता पाने वाले दो सरकारो केन्द्र थे, किन्तु 
सरकार ने अब इनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है और इनका प्रबन्ध श्रम कमिइनर की 
देख-रेव म होता हूँ । अब केवल एक सरका री सहायता पाने वाला केर्ध रह गया है और वह 
लिथो प्रेस, रुड़की है । 


६--सहायता और पुनर्वास 


१९४८ ई० मे सबसे अधिक संड्या सें शरणार्यो आपे और सरकार ने हर सम्भव तरीके से 
यह प्रपत्त किया कि उन्हें सब प्रक्वार से सहायता पहुंचाई जाय और फिर से बसाया जाये । जन, 
१९४८ ई० तक सरकारी खर्चे से १२ सरकारी ओर ९ गैर-प्रकारी केम्पों में सभी निराश्रित 
वप्रक्तियों को राजन और कपड़ा दिया गया । उस तारीख के बाद यह निर्णय किया गया 
कि उत व्यक्तियों को सुक्त भोजन देना बन्द कर दिया जाय जो अपनी गुजर बसर कर सकते 
हों और ऐपा इपलिए कियागय्रा कि लोग स्वपं कामक रने के लिए प्रेरित हों । वर्ष में शरणार्थियों 
को १४,००० रजाइवां, १०,००० कम्बल और १२,००० पौंड ऊन बांदा गया। क्रप्पों में 
चिकित्सा सम्बस्धो सहायता और उपयुक्त सफाई आदि का प्रबन्ध किय्रा गया । इस सम्बन्ध 
में ३,२५,००० र० को फुड धवराशि स्थावीय निकायों के लिप्रे स्वीकृत की गई और सरकार 
ने ८१ रोगो-शय्पा बाड़े १५ अत्यतालों का खर्वा उठाया । सरकार ने भुवाली में अपने खर्चे 
से निराजित क्षय रोगियों को चिकित्सा का प्रबत्थ किया और सार्वजतिक चन्दों से चलने वाले 
अस्पतालों को भी ३५,००० रु ० का अंशदान दिया ताकि शरणार्थियों का वहां इलाज हो सके । 
क्पों में रेडियो सेट ओर सपाचार-पत्र भेजे गये तथा कुछ सामाजिक कार्येकर्ताओं को नियुक्त 
किया गया -ताकि वे शरणार्थियों को मानसिक स्थिति को ठीक कर सकें । 


सरकार ने उन चार लाख से अधिक शरणार्थिषों को, जो प्रांत में आ गए थे, फिर से बसाने 
के बहत्‌ कार्य क्से विशेष महत्व दिया । सरकार द्वारा आयोजित कैस्पों में २१ प्राइमरी और 
मिडिल स्कूल खोले गए और निराधित विद्यार्थियों को विशेष सहायता दी गई। नवीं और 
दसवों कक्षा के बहुत से विद्याथियों की फीसें माफ कर दी गई । पुस्तकें मोल लेने के लिए 
प्रति विद्यार्थो के हिसाब से ७५ रु० नक्कद धनराशि के अनुदान भी स्वीकृत किये गये । कालेजों 
ओर देक्तिकल संस्थाओं में पढ़ते वाले योग्य विद्यारथियों को ऋण दिए गए और श्रम सन्त्रालय 
(0 पघांड0ए 0६ [,७00प7) द्वारा चडाए जाने वाले ट्रेनिंग केन्द्र में बहुत से विस्थापित 
व्यक्तियों (पुरुओों) को व्यावत्ञाथिक शिक्षा (००७६४००७७ ५४ 078) देने का प्रबन्ध 
किया गधा ६ युक्त प्रांत की विभिन्न मिलों और कारखानों में टेक्निकल व्यवसायों के लिए 
आररेटियों को ट्रेतिंग का भी प्रवत्थ किय्रा गया। स्त्रियों को शाह हैंड और टाइप राहइदिंग 
की द्रेनिरः के लिए क्रिश्चियन स्कूल आफ काप्तसें में जगहें दी गई'। रूगभग ४०० स्त्रियों के 
लिए देहरादून ओर इलाहाबाद में दो आवासिक औद्योगिक गृह (रेजीडेंशियल इंडस्ट्रियल 
होस्स ) खोले गा | इसके अतिरिक्त कैम्पों से बाहर रहने वाली स्त्रियों की ट्रेनिंग के लिए 
प्रसिद्ध 'स्कानों में शिक्षण तथा उत्पादन ( पुफछांशाए॥ 8-08७४- २-०१ ४०४०७ ) केन्द्र भी 
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थे। शरणाथियों को रोजगार दिलाने के लिए प्रायः सभी सम्भव साधन ढूंढे गए और उनके 
संबंध में आयु सीमा, अधिवास तथा शिक्षा संबंधी योग्यवाओं से संबंधित प्रतिबन्धों को ढीला 
कर दिया गया । शरगायप्रों को फिर से बसाने के संबंध में ऋण देने के अध्यादेश 
(0०7888 ह७॥8७]686007 [70878 076787008) में, जो १० अप्रैल, १९४८ ई० 
को लागू किया गया था, शहरी शरणाथियों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था को गईं । जिला 
सेजिस्ट्रेटों और उद्योगों के संचालक के अधिकार में शहरी शरणार्थी औद्योगिकों और व्यापारियों 
को ऋण देवे के लिए बड़ी रकम रखी गई । विभिन्न जिलों के शरणार्था कारबारों((/077087708) 
को विद्युत्‌ शक्ति दी गई और विस्थापित प्रनिर्माताओं (779070860073) को छोहे 
ओर स्टील के कोठे (१४009) भी दिए गए । यह निर्णय किया गया कि सोदीनगर 
(मेरठ ),नेनोी (इलाहाबाद ),देहरादुन, शाहजहांपुर, नवाबगगंज और १० एम० ठी० सी० बैरेक्स 
(बरेली) में ओद्योगिकों के नगर बनाये जायें और वर्ष में मोदीनयर कालोनी में कार भी प्रारम्भ 
हो गया। सरकार ने विशेष डिजाइवनों की कुछ दुकानें और आवासिक घरों के बनाने का काम 
प्रारम्भ किया और इन्हें ८ र० से १४४० तक प्रति मास किराये की दर से विस्थापित व्यक्तियों 
को उठाया। स्थानोय निकायों को विस्थापित व्यक्तियों के लिए दुकानें और घर बनाने के 
निमित्त कर्ज दिप्रेगय्रे । पुजप्फ रनगर और देहरादून की सान्यता-प्राप्त सहकारित। के आधार 

पर सकान बनवाने व लो ससिततियों को भी निर्माग कार्य करने के उद्देश्य से रुपया दिया गया और 
उनके लिए भो १९३९ ई० में प्रवलित मूल्य की दर पर भूमि प्राप्त की गई । वर्ष भर में सरकार 
ने लगभग एक लाख दारणायियों को यथोचित घर और रोजगार विलाये। 


संपुक्त प्रान्तीय निष्कांत सम्पत्ति (यू०पी० इवबेकुई प्रापर्टी) ऐक्ट, १९४८ ई० द्वारा 
संप्रुक्त प्रांवीप निष्कांत सम्पत्ति प्रबन्ध अध्यादेश (यू० पी० इबेकई एडमिनिस्ट्रेशन आफ 
प्रापर्शं आर्डवेन्स) रह कर दिया गया। भारत-पसरकार ने २७ दिसम्बर, १९४८ ई० से 
निष्कान्त सम्पत्ति का प्रजन्ध करने के संबंध में एक विशेष अफप्तर की निषुक्ति की। उनका 
अधिकार क्षेत्र पदिवमोी जिलों में विशेष रूप से देहरादून, सहारनपुर, मेरठ और सुजफ्फरनगर 
सें रहा और प्रान्तीय सरकार ने सम्बन्धित जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे उक्त 
अफप्तर की सभी प्रकार से सहायता करें । 


सरकार ने उन विस्थावित व्यक्तितयों के, जो अपनी सम्पत्ति पाकिस्तान में छोड़ आये थे, दावों 
((॥७।७७७) का निबदारा करने की सुविधा के लिए दावों के प्रान्तीय रजिस्टर की नियुक्ति 
की। इसके अतिरिक्त बेतन के बकाये, पेन्शन, प्राविडेट फंड, छट्‌ठी वेतन, ठेकेदारों की जमानत 
के रूप में जमा की हुई रकम, आदि के संबंध में शरणएथियों के दावों को समृचित स्थानों को 
भेजदिया गधा । जिन विस्थापित व्यक्तियों को इस बात की कोई भी सूचना नहीं थी कि उनके 
संबंधी पाकिस्तान में कहाँ रहते है उनसे यह कहा गया कि वे प्रान्चीय सरकार के जरिये निर्धारित 
फार्म में पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना-पत्र भारत सरकार के पास भेज दें । अन्तर-औपनिवेशिक 
([00०7-१0797709 ) स्तर पर हुए वाद-विवाद के फलस्वरूप सब जिला सेजिस्ट्रेटों को भी 
आदेश दिये गये कि वे अपह्ूत महिलाओं का पता लगाने में सहायता दें। 


७-क्रथि संबंधों समसयायें' 


मुख्य खाद्यान्नों के मुल्य बहुत बढ़ गये, जिससे आमतौर पर किसानों को फायदा हुआ । 
सुद्रास्फीति के फहस्वरूप खेलिहर मजदूर को भी अधिक सजदूरी मिलती रही । परस्तु पिछले 
चर्ष की भांति बलों और कृषि संबंधी औजारों के मुल्य बढ़े रहे। लगातार वर्षा होने 
तथा प्रान्त के अधिक्र भागों में बाढ़ आने से खरीफ की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा 
और फसल बहुत कम हुई। ँ 
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बाढ़ को छोड़ कर प्रान्त में कोई और क्ृषि को हानि पहुंचावे वाली व्यूपक 
आपदायें नहों आई और न कियो प्रक्रार को कोई उल्लेखवरीप कृषि संबंधी 
अशान्ति हुईे। काइतकारों के निरन्तर समद्धि के फलस्वरूप लरगानों की अदायगी 
तुरन्त ही की जाती थी। फिर भी काइतकारों और जमींदारों के बीच संबंध कुछ तये हुये 
थे क्योंकि जमींदारो विनाश के संबंध मे प्रस्तावित कानून के प्रति उनका दृष्टिकोण 
भिन्न था । 


यह बात उत्तरोत्तर प्रत्यक्ष हो रही थी कि सूल्पों में वृद्धि होने के फलस्वरूप किसानों की 
आशिक दश्मा पे होने बाड़े सुवार के तथा काइतकारों और जबोंदारों की वित्तीय स्थिति के 
स्थि रोकरण को देखते हुए ऋण यरबंधी ऐक्टों की, जो कि पहले ऋण-प्रस्तता से छटकारा दिलाने 
में सहायक हुये थे, कोई उपयोगिता नहीं रह गई । इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों की 
स्थक्षिति काफी दृढ़ हो गई ओर काइतकारों में यह प्रवृत्ति बडदी जा रही थी कि वे उत्पादन के 
प्रयोजनों के संबंध में सहायता के लिप्रे उसके पास जायें। 


८--कृषि सम्बन्धी स्थिति 


मानसुन जो जून के अंतिम भाग में आरम्भ हुआ था असाधारण रूप से सक्तिप रहा और 
जन, जलहाई और अगस्त के महीपों से साथारण से अधिक वर्षा हुईै। सितम्बर में अधिकांश 
जिलों में कुल वर्षा सापारण से अविक्न हुई । अगस्त के मह्दीने में अत्यधिक वर्षा और अभूृतपूर्वे 
बाढ़ों के कारण बहुत से जिलों मे खरीफ की कपल का अत्यधिक वकप्तान पहुंचा । खरीफ को 
चारे की फसलों को भी बहुत नुकसान पहुँचा । सितम्बर में मानसून के बीत जाने के बाद 
कई जिलों में खड़ी फसलों की दक्शा में कुछ सुधार हुआ, परन्तु अश्तूबर में फिर अधिकांश जिडों 
में सापारण से अधिक वर्षा हुई । बाढ़ों के फलस्वरूप निचले क्षेत्रों में पाती जमा हो जाने के 
कारण गन्ने और पहले जोयें गये धान की फसलों पर बरा असर पडा। पूर्वो जिडों के क्षेत्रों मे 
रेड राद (गेरई) के रोग लग जाने से भी गन्ने की फसल को हाति पहुंची । अधिक मात्रा सें 
कपास उत्पन्न करने वाले कई जिलों भें बाढ़ से कपास की फसल को भी व्यापक हानि पहुँची । 


बाढ़ वाले क्षेत्रों में जरीन बहुत नम होते के कारण रबी की बआई भी आमतौर से कुछ देरी 
से हुईै। नवम्बर में कई जिछों में हल्की और छितरी वर्षा हुई और शेब जिलों में विलकुल 
वर्षा नहीं हुई और दिसम्बर का सहीना तो करोब करीब सुखा ही रहा । इन दो महीनों में 
अपर्याप्त वर्षा होने के करण रबी की फसलों सें, विशेषकर बरानो क्षेत्रों में, अंकुर निकलने और 
उनके उगने में बर! असर पड़ा। 


गन्ना, चायल, ज्वार, बाजरा और चने के क्षेत्र और उत्पादन दोनों ही में वद्धि हुई । 
सकक्‍का, गेह ओर जो के क्षेत्र में कमी हुई, यद्यपि उत्पादन में चद्धि हुई । कपास के संबंध से क्षेत्र 
और उत्पादन दोनों ही में कमी हुई । 


६--क्रषि विकाम् 


अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को बढ़ाने के चंत्रंथ में बंजर भभि में खेती करने, जंगलों 
को साफ करने, नाल्यों और बांँधों को समतल करने, नक्शा बताने तथा उनका भिर्भमाण करने, 
बेलों और औजाररों को ख रीदन तथा सिचाई के जिये कुर्ये बनाने के निभित्त ५ लाख रपये से अधिक 
के बिना ब्याज वाले ऋण और ब्याज वाली तकाबी दी गई । अन्न के उत्पादन को बढ़ाने 
के लिये उच्चत किस्म के बीज, खली, रासायनिक खाद तथा हड्डी की खाद का भी वितरण 
किया गया । इन खादों की पूर्ति के लिये नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सिलवा खाद (कम्पोस्ट) 
तैयार किया गया । अच्छी फसल पंदा करने के हेतु किसानों में प्रतियोगिता की भावना 
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उत्पन्न करवे के लिये पुरस्कार दिये गये । हल, भूसा काटने की मशीनें, हाथ से चलाने की 
कुशलियां तथा कृषि संबंधी अन्य औजार भी काफी बड़ी संख्या में दिये गये और कृषि विभाग 
के कर्म वारियों द्वारा व्यावहारिक प्रदर्शनों से कृषि संबंधों उच्चत तरीकों के संद्रंध में शिक्षा 
दी गई। वर्ष में छगभग ३०,००० एकड़ भूमि में खेती की गई; ९४१ पवके कुर्ये बनाये गये. 
१,३४६ कूयें गलाये गये; ४४५ रहट (पश्ियन व्हील) लगाये गये और २४ ब्जिलो के कुएं 
तेयार किये गये । फसलों में लगने वाले रोगों और कौड़ों को नष्ट करने के उहेश्य से सरकार 
ने पोवा सुरक्षा संबन्धी सेवा (2]906 ?/0॥6607 5०7४708) की योजना को जारी 
रखा, जिसके अनुसार पूर्वी जिलों में रेड राट ( गेरुई ) रोग का तथा पश्चिमी जिलों में 
पाइरीला के आतंक का सामना करने के लिये उपाय किये गये । १९४६ ई० में बागबानी 
विकास संबंबी जो योजना चालू की गई थी वह फलों के नये बागों को रूग्राने तथा पुराने बागों 
को नये ढंग के बनाने के संबंध में उपयोगी सिद्ध हुई । 


बुलन्दशहर, गोरखपुर ओर गाजोपुर के कृषि स्कूलों तथा कानपुर के कृषि कालेज ने 
व्यवहार ओर सिद्धान्त दोनों ही में कृषि-शिक्षा देना जारी रखा । सदा की भाँति दिभाग कार 
विकास तथा विस्तार संबंधी कार्यक्रम का आप्ार अनुसंधान कार्य रहा। यह काये खेतों तथा 
प्रयोगशालाओं में किया गया । फलों को उपयोग सें छाने तथा ऋ्ष-विक्रय करने के उप-विभाग 
(#7पा0॥ 0॥)29007 800 (8779078 560007) ने फलों को सुरक्षित रखने 
और डिब्बों में बन्द करने के संबंध में स्त्री-पुरुषों को शिक्षित करके उपयोगी कार्य क्या ४ 


१ अप्रैठ, १९४८ ई० से कृषि विभाग के प्रस्यापन उप-विभाग को स्थायों बनाने 
की स्वोहृति दे दो गयो। प्रान्त भर में लगभग २ लाख पचें किसानों में बांटे गये और 
“अधि क्र अन्न उयजाओ आन्दोलन को लोकश्रिय बताने के विचार से आल इंडिया रेडियो 
के लखनऊ स्टेशन से वार्ताएं प्रसारित को गई । इसके अतिरिक्त इत्र वर्ष अनेक अदशिनियां 
और प्रदर्श दो का आयोजन किया गया। 


१०--व्यापार और उद्योग 


१९४८ ई० सें आथिक स्थिति बहुत कुछ बसी ही बनी रही जेसी कि १९४७ ई० में थी 
ओऔर उसकी उल्लेखनीय बात यह थ +ि उत्पादन घट रहा था और मुद्र/स्फीति में 
बद्धि होतो रही । वर्ष के उत्तरादोे में भारत सरकार ने अउनी सुद्र/निरोध न॑ति की घोषणा 
को औ € ओग्रोगिक उत्पादन बड़ाने तथा सुद्र/र ही ति को रोक-बास के प्रधत्त में उसे कुछ सफलूता 
विलो । झिर भो इत वर्ष का उत्पादतद १९४३--४४ ई० के अधिक से अधिफ उत्पादन से 
काफ़ो कम र॒टा। सबसे कम उत्यादन १९४७--४८ ई० के अप्रेल सास सें हुआ जो युद्ध से पूर्व के 
उत्पादन से २७ प्रतिशत कम था। किन्तु इतके बाद स्थिति में कुछ सुबार हुआ आर आहूच्य 
बर्ब के अंतिव काल में ओद्योगिक्त उत्पादन युद्ध से पुर्व के उत्पादन से १५ प्रतिशत अधिकू 
हो गया । 

सूत्रों वस्त्र उद्योग के पुर्जीबित होने के लक्षण दिखायी दिये, किस्तु इत उद्योग ने कोई विशेष 
उच्चति नहीं को । इस्यात उद्योग को स्थिति में कोई परत्वितंव नहीं हुआ और 
सई के सहाने से, जबकि मंदी थी और उत्पादन केवछ ६३,३४७ टन हुआ था, पव्सन के 
उ योग ने वर्ष के उत्तरा््ध में कुछ थोड़ी सी अगरति की । संम्ेत्ट का उत्थादन लगभग उतना 
ही हुआ जिवता कि अविभ ज्य भारत भें १९४७ ० में हु आए हि । काम ज्ञ के उत्पादन ें 
बराजर कनो होतो गयो, किन्तु चोतो का उत्पादेद १९४७--४८ ईं० के सोतव मेंसामान्य 
उत्पादन से कुछ अधिक हुआ । 

११--प्रांतीय वित्त 


२९७ लाख 5० के घाटे को तुझता में, जिघका अनुवान १९४७--४८ ई० का प्रान्तोय 
बजठ तेवार करते समय लगाथा गया था, वर्ष के अंजगेत वास्तव में कुछ ३,८७४” 
। घ्‌ 


श्ध 


लाख र० का राजस्व प्राप्त हुआ और ३,७५२ लाख ₹० व्यय हुआ, अर्थात्‌ वर्ष के अन्त में १२२ 
लाख रुपये को बचत हुईै। इतमें से १२० लाख रु० को धनराशि राजस्व सुरक्षित कोष को 
संक्रमित की गयी । 


१९४८-४९ के मूछ बजट में ४,५७८ लाख र० के राजस्व का और ५,०५७ लाख 
रु० के राजस्व व्यय का अनुप्तात लगाया गया था, अर्थात्‌, ४७० राख रु० का राजस्व में घाटा 
दिखाया गया था। सरझार के प्रायः सभो विक्वास विभागों पर बहुत अधिक बढ़े हुपे व्यय के 
कारण ओर बेतनों के आम संश्ोषत के फलस्वरूप होने वालो वृद्धि के कारण मुख्य रूप से यह 
भारों घादा हुआ। प्राप्तिपों में भो, विशेषकर आय-कर के अथोन होते बालो प्राप्तियों में, 
बद्धि हुई, परन्तु उस सोमा तक नहीं । 


प्राप्तियों का संशोधित तब्सीता ४,९०४ लाख रु० तक पहुंचा और व्यय घठ कर ४,८४७ 
लाख रु० हो गधा । फलतः ४७० लाख रु० के सारा घादे के बदले ५७ लाख रु० को एक छोटो 
सी बचत हुई । 


पूंजो व्यय मूल तखमीनों के ९९२ लाख रु० से बढ़कर संशोधित तखमोतों में १,२६२ लाख 
₹ु० हो गया। ये वहवियां मुख्यतत्रा राज्य-ब्थापार योजनाओं पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय 
करने, शरणायियों के लिये दुकानों ओर विवात-गृहों को व्यवस्था करने तय युद्दोतर पिकास 
योजशाओं के तिन्रित्त केच्द्राथ राज-सहायता (5प7907०७90007 ) को घतराजि में को 
की जाने के कारण हुई, औ८ कमियां बाज्ञार में चौज़ों को कमो तथा क्षम ओर साम्प्रो को 
ऊंचो लागत के कारण हुईं । 


सरह्वार ने १९४८ ई० में २५० लाख रु० का ऋण लेते का विचार क्रिया था, परम्तु 
वास्तव में कोई ऋग चहाँ लिया गया । इप्तके स्थान पर ५४ लाज़ रु० के देतरों' बिल जारो 
किये गये ओर उपाय तथा सावन कोष से ३८५ राख २० का अग्रऋण लिया गया जिसका 
पुर्णेहप से भुगताव कर दिया गया। 


१२- ग्राम-छुचा र 


१९४७ ई० में सरकार ने प्रात-पुवार विभाग के कार्यो को सहुकारों विभाग के कार्पों में 
सम्मिलित करते का निर्णय किया । इसके फलस्वरूप यह कार्यवाहो को गया कि ग्र[व-पुवार 
विभाग के कर्मचारिवर्ग को, यदि वे उपथुक्षत हों, सहक्वारों विभाग में ले लिया जाय । 
विलोनोकरण के इस कायें में इस वर्ष बराबर प्रगति हुई॥ सहकारों विभाग सें लिये जाने 
के लिये चुतवें गये अधिकतर कर्मचारियों को सहुक्वारों शिक्षण संपध्याओं (कोआपरेटिव 
टेनिग इन्स्टोेड्यूदटूस) में सहकारिता की देनिग दो गयों। अवोनस्थ कर्म वारिवर् 
के बहुत से सदस्यों के अपनो नौकरी से त्याग-पत्र देने के कारण ग्रान-सुधार का केडर 
ओर भो घढ गया। 


तये ढांचे (950(-00 ) के अनुसार इस विभाग के बाहूचर संत्ंवो कार्य पहले को भांति 
जारी रहे ओर ग्राम-सेवकों ने सन्‍्तोष जनक रूप से काम किया । दूपरे बेमागिक कार्य निर्दिष्ट 
प्रयोजरता, जेते पानों सप्लाई करने को व्यवस्था सें सुबार, यातायात व्यत्वस्या सें 
सुधार, छोडई-मोदे निर्माण-कार्य, प्रदर्शिनियां, इत्यादि, के लिपे वित्रत धतरशशि 
का सहायता से पूरे किये गये, यद्यपि इमारतों सामाव को कमोो के कारण 
निर्माण सम्बन्धो कार्यो से कुछ हुंद तक बाधा पहुंबो। पोरे के छिये 
पानो की व्यवस्था तथा ग्रास्प यातायात सें सुधार करने के निमित बज़िल्लों को 
ऋषदा: २,६५,००० रु० और २ लाख रु० दिया गया । ये अनुशन उन दशाओं 
अ'र शर्तों के अयोव, जो साधारणतः ऐसे अनुंदानों के संबंध में लागू होते हैं, अंशदान 
के आधार पर उपयोग में छाने के लिये दिये गये थे । किर भो यह व्यवस्था को 
गयो थो कि पहले ये कार्य उन गांवों में किये जाय॑ जो विह्राप्त संउन्धो 


श्६ 


डलाकों के भीतर स्थित हों और इस प्रकार का रुपया देने में हरिजनों को तरजोहा दी जाय । 
इसके अतिरिक्त, इन प्रयोजनों के लिये कुछ चुने हुये ज़िलों में, जिनमें बाढ़ के समय सबसे अधिक 
हानि पहुंची थो, विशेषरूप से रुपया दिया गया और इस सामले में अंडशान आदि संबंधों बरतें! 
शिथिल करदी गयीं ।  यर्याव इवारती सामान की कमी थी, फिर भो बहुत से कुएं बनाये गये 
या उनकी मरम्मत को गयी । बहुत सी सड़कों, पुलियों और गांवों के रास्तों में भी सुधार 
किया गया या वे नये बनाये गये । महिलाओं की भलाई के लिये काम करने वाले कार्ये- 
कर्तताओं ने गाँवों की स्त्रियों को दस्तकारी, प्रारम्भिक स्वास्थ्य विज्ञान इत्यादि की ट्रेनिंग देता जारी 
रक्खा । 


मार्च, १९४८ ई० में गांवों के पुराने कुओं को, जो रेत-मिट॒टी से पठ गये थे या जिनकी 
उपयोगिता सिचाई की दृष्टि से बहुत घट गयी थी, और अधिक गहरा करने और नया रूप देने 
की एक योजना प्रान्‍्त के २२ पूर्वी जिलों में चलायी गपी और इत काम सें ग्रातत सुधार विभाग के 
ग्राम आर्गताइज़्रों और सक्रिल आर्गंताइज्रों की सेवाओं का उपयोग किया गया।! 
विकास सम्बन्धों ब्लाकों तथा अन्य निर्दिष्ट आन्दोलनों के संबंध में अन्य विकास कार्य करने के 
लिए अधीनस्थ अमले को सेवायें भी काम में लायो गई, जिसके कारण उनसें और सहकारी 
विभाग के कर्मचारिवर्ग में प्रायः कोई भेद नहों रह गथा । 


१३--सहकारी आन्दोलन 


आलोच्य वर्ष में सहकारो अन्दोलन का निरन्तर विक्रात हुआ तथा नई सहकारी योजना, 
जिसका आरम्भ पिछले वर्ष किया गया था, सफलतापूर्वक कार्याल्वित हुई। नये ढांचे के अनुसार 
बहुधन्धी समितियों ने ऋण देने का साथान्य कार्य करने के अतिरिक्त नये कार्यों को भी 
हाथ सें लिया और नियन्त्रित वस्तुओं तथा उपभोग की अन्य बस्तुओं के ऋ्-विक्रम तथा वितरण 
के क्षेत्रों में भी अपने कार्यों को बढ़ापा और अज्न तथा कृषि संबंध अन्य वस्तुओं के उत्पादन में 
सक्तिय भाग लिया। १८,००० बहुधंधी समितियों ने, जिनका संग&न विकास सम्बन्धी ब्लाकों के 
सम्मिलित ग्रामों में किया गया था, जआालोच्य वर्ष में कार्य करता आरंभ किया। सरकार 
हारा समय-समय पर चलाये गये निर्दिष्द आन्दोलन जेप्ते मिलवा खाद (कम्पोस्ट) 
बनाना, वृक्षारोपण और तालाब खोदना, के संबंध में उन्होंने उपयोगी कार्य किया। 
उन्होंने अयने सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों में ७५ लाख मय रबो के बोज, २,००० सत से 
अधिक खरोफ के बीज और २५,००० सत्र खाद बांदी । लरूगभग ३० जिलों में निद्वात यूनियनों 
और समितियों ने मिद॒टी का तेल और कपड़ा जैसे नियन्त्रित वस्तुओं का विभिन्न सात्राओं में 
वितरण किया । विक्रास को लथो समन्वित योजना के अस्तगंत राष्टर-निर्माण विभश्गों के 
सभो विकास कार्गे पहिलो बार विकास सम्बन्धी ब्लाकों से किये जाने चाहिये थे और इस नोति के 
अनुसार इस क्षेत्रों में नसलकशी के सांडों का वितरण, उन्नत की हुईं नस्ल के मवेशियों को 
सप्लाई, पशु चिकित्सालयों को स्थापना, कृषि विभाग के विभिन्न काये जेसे सालियों की ट्रेनिंग, 
अधिकता से घिलवा खाद बनाना तथा बागबानी सम्बन्धी विकास और उद्योग विभाग के 
खादी और चरखा केन्द्रों को खोलने के कार्य किये गये । यूनियनों और समितियों ने इन 
योजनाओ को सफलतापु्वंक कार्यान्वित करने में सहायता दो तथा उत्तके अपनाये जाने 
ओर कार्यरूप में परिणत किये जाने के लिये आवश्यक वातावरण पैदा करने में सदद दी । 


सहकारी इृग्ब सप्लाई योजना की निरन्तर प्रगति होती रही। कानपुर की दुग्व सप्लाई 
योजना को भी, जो पशुपालन विभाग हारा चलाई जातो थी, सहकारी विभाग ने अपने हाथ 
में ले लिया। प्रारस्सिक समितियों की संख्या सभी पुराने संघों में (यूनियनों सें) स्थिर रूप 
से बढ़ गई ओर कानपुर में एक नई यूनियन का और प्रारस्भिक ससितियों का संगठन किया 
गया । मेरठ, झांसी और नेवीताल में दुग्ध योजनायें चालू करने के लिये प्राथमिक 


कारंबाइयां जसे जांच आदि भी की गई । जिलों में दूध की नित्य प्रति की औसत सप्लाई 
निम्नलिखित थी :-- 


२० 


लखनऊ ्ड सी , ६० मन म्ू 
इलाहाबाद ४ कु .« ४५ सन ः 
बनारस न बे .« ३० मन हे 
कानपुर ४५ हा .« ६० मन 


आलोच्य वर्ष में घी सम्बंधी समितियों ने छगभ्ग ६,००० सन घी तैयार किया । 


नियन्त्रित वस्तुओं और उपभोग की वस्तुओं का यथासम्भव सहकारी समितियों द्वारा 
वितरण कराने की नीति से उपभोक्ता आन्दोलन को बहुत ग्रेरणा मिली । १४७ उपभोवता 
समितियों का, जिनके सदस्यों की संख्या २ छाख से अधिक थी, संगठन किया गया और उन्होंने 
११० करोड़ का राशन वितरित किया । ३३ नगरों सें से २२ नगरों में जहां पुर्ण राशइनिग 
लागू थी वितरण का सम्पूर्ण कार्य इन उपभोक्ता सहकारी समितियों को सौंपा गया 
और उन्होंने इस प्रकार इस प्रान्त में राशन पाने वाली सम्पूर्ण जन-संख्या के ३० प्रतिशत भाग 
की सेवा की । 


झांपी, मेरठ और मुरादाबाद के जिलों में कुछ सहकारी खेती और भूमि-व्यदस्था समितियों 
(79706 8660877606 9006 (68) का संगठत किया गया । सहारनपुर, बिजनोर, 
मेरठ और फरेहपुर के जिलों में जोतों की चकबन्दी के लिए नये क्षेत्र हाथ में लिये गये और 
१३,००० एकड़ से अधिक भूमि की चकबन्दी की गई। 


१४--विकास संबंधी समन्वय 


वर्ष में डिवीज़नल कमिदनरों को, उन जिलों के सम्बन्ध में जो उनके चार्ज में आते 
थे, “प्रादेशिक विकास समस्वग्र प्राधिकारी” नियुक्त किया गया । इन प्राधिकारियों के कार्य 
जिलों के विभिन्‍त विभागों की विकास योजनाओं के कार्य-क्रमों में समप्वद स्थापित करने और 
उन्हें बनाने और उनको नि देचत रूप देने तथा स्वीकृत योजनाओं के। ससन्वित ढंग से 
कार्यान्वित करने से सम्बन्धित थे । कमिश्नर ने विकास संघों ( असोसियेशनों ) और 
विभागीय अधि क्वारियों से सम्पर्क स्थापित किया और अपने रीजनों (प्रदेशों) में सामयिक 
सम्मेलन किये। जिलों की विभिन्‍न परामशेंदात्री समितियों को तोड़ने और उनके कार्य जिला 
विकाप संघ को सौंउने के प्रइन पर विचार किया गया । फलस्वरूप सार्वेजनिक निर्माण विभाग 
की दो ऐवी परामर्शदात्री समितियां तेड़ दी गयीं और अन्य समितियों को तं,डवे का प्रइन 
विभिन्‍त विभागों के विचाराधीव था। 


ग्रपरीण हित से सम्बन्धित सभी विषयों को और साथ ही कार्य करने के ढंग की व्यापक 
ट्रोनग हे वे के लिए बर्षे में ६ प्रादेशिक ट्रेनिंग केग्द्र खोले गये जिससे कि कोई ग्रास-कार्यकर्त्ता 
या पथ-प्रदर्शोंक विभिन्‍न विकास सम्बन्धी विभागों के ऐसे क्षेत्र कार्यकर्ताओं के स्थान पर काम 
कर सके जो उसी क्षेत्र में कार्य करते हों। प्रश्नेग के लिये जालौन, इटावा, आजमगढ़, 
फरुंखाबाद ओर कानपुर (दो) में ६ जिला विकास अधिकारियों की नियुवित की गई । | 


आहलोच्य वर्ष में ऐसे विशेषज्ञों की एक संस्था स्थापित करने की योजना में काफी 
प्रगति हुई, कि कार्प अनुप्ंधान करना, सलाह देता और ग्रःस-संविध.यन के लिये 
तया भ्रांत के साथूवों के विकास के लिए योजनायें बनाना होगा और जो अपनो योजना को 
प्रान्त के कुछ चुन हुप्रे जिलों में भी कार्यान्वित करेंगे । अपने सहकारियों सहित अमेरिकन 
सं विधायक (प्लानर) श्री अलबर्ट मेयर, हेड एग्रीकल्चरल फील्ड वकर श्री होम्स, मुख्य कृषि 
इंजीनियर, श्री कालिन्स और नगर तथा ग्राम संविधायक (प्लानर) श्री देजेट ने इटावा जिले 


शा 


श्र 


सेसहेवा के चारों ओर के ६४ ग्रामों में प्रथम प्रयोग कार्य किया। योजना का उद्देश्य ग्रामों का 
सब प्रहार से विकास करना है जिसमें निर्दिष्ट समस्याओं का सुलझाना, जेसे नालों पर नियन्त्रण 
रखना और ऊप्तर जमीन को प्‌नः खेती योग्य बताना सम्मिलित है । 


ग्रमीण और शहरी क्षेत्रों के उचित संविधायन (प्लानिंग)की समस्या पर तथा गायों के 
पुर्नानर्माण पर भो सरकार का ध्यान गया। एक चंगर तथा ग्राम संविधायक 
( प्लानर ) नियुक्त किया गया और नगर तथा ग्राम संविधायन कार्यालय 
स्थापित किया गया। इस कार्यालय ने परामझं देने का कार्य किया और सरकार के 
विभिन्‍न विभागों के लिये योजनायें तैयार की । उन्तत प्रकार के भकातों की विस्तृत योजनायें 
और अरऋ«धिक बाढ से क्षतिग्रस्त गावों के लिये उन्‍ततिशील नक्शे तैयार किये गये और 
बाढ़ से प्रभावित १२ जिलों में से प्रत्येक में एक गांव आद्ं गांव के रूप में पुननिर्माग के 
लिये चुना गया। 

वर्ष में तीव आन्दोलन अर्थात्‌ मिलवा खाद (कम्पोस्ट) आन्दोलन, वृक्षारोपण आन्दोलन 
और तालाब खोदने का आन्दोलन चलाये गये १ २४ लाख टन मिलवा खाद (कम्पोस्ट) तेयार 
की गई, जिसमें वह खाद सम्मिलित नहीं है, जो शक्कर के कारखातनों के उन मेदानों ( 0977078 
270घ7व 38) में तेबार की गई जहां बेलगाड़ियाँ आदि खड़ी को जातो हैं । लगभग ९,५८,००० 
ब॒क्ष लूगाये गये और १,८९५ तालाब गहरे किये गये । अनुमान लगाया जाता है कि ये गहरे 
किये गये तालाब ५८,५५० एकड़ भूमि को सिचाई कर सकेंगे । लगभग ८० पम्पिंग मशीनें 
खरीदी गई और उनमें से आधी मशीनें गा दी गयीं और चालू ही गई । 


तालाब खोदनें, मिलवा खाद (कम्पोस्ट ) तैयार करने और अन्य विकास प्रयोजलों के 
लिये शीघ्रता के साथ भूमि प्राप्त करने की व्यवस्था करने के लिये ग्राम विकास (भूमि प्राप्त 
करने का ) ऐक्ट, १९४८ ई० पास किया गया । ५६७ बीज गोदामों को प्रान्तीय मार्केटिंग 
फेडरेशन को संक्रमत कर दिया गया, जिसका अन्तिस उद्देदय उन्हें विकास यूनियन के सुपुर्द 
करता था। आहलोच्य वर्ष में ३५४ नये विकास संबंधी ब्लाक खोले गये, जिससे ब्हाकों की 
कुल संख्या १,३०० हो गईं। 


१६--पशु-पालन | 


पशु-पालन विभाग के शिक्षा और अनुसंधान उप-विभागों क्रो अलग-अलूग कर दिया गया 
और उन्हें यू० प/० पशु-चिक्तित्सा विज्ञान तथा पशु-यालन कालेज, मथुरा के प्रिन्सिपल के 
प्रत्यक्ष देख-रेख में रख दिया गया और सवेधियों के नसलकशी के फा्सों ((9608-076600708 
(97"08) को सरकारी फार्मो' के उप-पंचालक की देख-रेख में रखा गया। पशु-पालन और मत्स्य 
पालन सम्बन्धी अनु तंधघातन और विकास की योजनाओं पर उचित परामर्श देने ओर अनुसंधानों 
का ऋम जारी रखन के लिये पशु-पालन और सत्स्य पालन का एक प्रान्तीय बोर्ड बनाया गया। 


पशु-पालन पुनस्तंगठन समिति (#फांप्राओं नापछ0997वा'ए 0००7287729607 
(॥07777666) की सिफारिशों के अतुसार प्रान्तों को नौ भागों में बाँटा 
गया और प्रत्येक भाग में अच्छी ससल के पशु और भेसे वितरित किये 
गये। पशुओं के वितरण की इस योजना में संशोधन करने का प्रइत पशु-पालन 
बोर्ड के विचाराधीन रहा। प्रास्त के विभिन्‍न फार्मों में पशुओं का आधारभूत स्टाक तेयार 
करने के लिये दूव देने वाले पशुओं की खरीद के लिये इस बर्ष ९ लाख र० की धनराशि 
स्वीकृत की गई और कई गाय, भेंसे और सांड खरीदे गये । इस वर्ष में ३२७२ सांड 
और भेसे जल किये गये । वर्ष के अन्त में प्रान्त भें नस्‍लकशी के सांडों की कुल संख्या 
४,८५० थां। 


ह 


उन दो केन्द्रों के अतिरिक्त जो पहले से ही बरेली और मथुरा में कार्य कर रहे थे कृत्रिस 
उपाय से गाभिन कराने के तीत और केन्द्र मेरठ, लखनऊ और देवरिया में खोले गये। दूध न देने 
बाली गायों के पालन-पोषण के लिये ऋषिकेद में एक तारण केसद्र (59 ए७2० (४७77४) 
स्थापित किया गया । 

बाइगढु, भरारो, हेमपुर, मादुरी कुण्ड और मसंझरा के मवेशियों के पांच नस्‍्लकझ्षी 
के फार्मों का और निवेश ओर मीरूगांव के दो नये फार्मों का यब्त्रीकरण किया गया । 
यहपि यब्त्रीकरण के बाद हल फ्ासों में केवल एक ही फसल बोई गई, फिर भी प्राप्तियों मे 
५० प्रतिशत की वद्धि हुई। 

५०० भेड़ीं और बकरियों और १,२०० मोगयों को छ,ड़कर इन फार्मो मे पशुओं की कुल 
संख्या ३, १७४ थी । आलोच्य वर्ज में दूध का देनिक उत्पादन ४० सन रहा जबकि पिछले वर्ष 
वहु केचछ १२ मन थः। भदरुक और मथ्‌्रा के दोनों डेयरी फार्म शुद्ध और अच्छा दूध बराबर 
सप्लाई करते रहे । कानपुर का दुग्ध सप्लाई यूनिट सहकारी विभाग ((!0-0]0४967७ 
58097०70609 ) को हुस्तान्तरित कर दियः गया और घी को ऋमबद्ध करने वाले स्टेशनों 
( 66 इ#कषवांए8 88078 ) का नियन्त्रण और निरीक्षण यू० पी 
मार्केटिंग फेडरेशन को हस्तान्तरित कर दिया गया। मेसर्स एडवर्ड कवेन्दर लिमिदेड, 
तामक अलीगढ़ की संस्था को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और उसे वाणिज्य- 
आधार पर चलाया । 


बरबारी ओर शुद्ध जमुदायारी नस्ल की बक रियों को ऋमरशः मथुरा के पशु-चिकिसा कालेज 
फाम और बाबूगढ़ फार्स से काफ़ी संख्या में रकक्‍्खा! गया और ग्वालदाम के भेड़ों के फार्म में 
स्थानीय भेड़ों को अच्छी नस्लकशी कराने से भेड़ों की ऊत पेदा करने की क्षमता में कुछ उन्नति हुई 
है। अलीगढ़ में स्थित सेसर्स एडवर्ड कवेन्टर, लिमिटेड का सुअर का फार्म और सुअर के मांस 
की फेक्ट्री पशु-पालन विभाग ने अपने हाथ में ले लिया है । इसी प्रकार लखनऊ के मिलिटरी 
पोल्ट्री फार्म (87 ए 70प॥7ए ##777 ) को भी पश्चु-पालत विभाग ने अपनेअधि- 
कार मे ले लिया । उक्त विभाग आर्मी रिम्ाउन्ट डिपो (877ए 9770707 6 2690॥98) 
के इस प्रस्ताव से भी सहमत हो गया कि प्रांत के कुछ चुने हुये जिलों में घोड़ों और खच्चर की 
नस्लकही का कास भी सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । 


बायोलाजिकल प्रोडक्ट्स सेक्शन से क्षेत्र में काम करने वाले असले को सेरा (86/8 ) 
और वेक्सीन (४७००8) की सप्लाई बराबर और संतोषजनक रूप से सिलती रही । पश्चु-- 
चिकित्सालयों की संख्या पिछले वर्ष की तरह २०६ ही रही । इस चिकित्सालयों मे ८,२२,००० 
पश्ुओं का इलाज हुआ और १,०३,००० ऐसे पशुओं को दवाइयां दी गई', जो चिकित्सालयों में 
नहीं लाया गये। रूगभग ६ लाख पशुओं को एपिजुओडटिक्स (7]020008 ) 
निरोधक टीके रूगाये गये, जिनका परिणाम संतोषजनक रहा । 


का पशु-प्रदर्शिनियों और मेलों मे पशु-पारून सम्बन्धी उन्नत कार्यवाहियों के प्रदर्दान 
किये गय । चार प्रादेशिक पशु-प्रदशिनियों और एक-एक दिन के कई प्रदर्शनों का प्रांत में आयोजन 
सा गया ओर पश्चु-पालन विभाग ने दिल्‍ली के अखिल भारतीय पश्ु-प्रदर्शन में भी भाग 
। 


.. वे के अन्तर्गत सथु रा का पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु-पालन कालेज अस्थ(यी इमारतों 
मे चला गया। शरीर रचना शास्त्र (एनेटोमी), शरीर धर्म विज्ञान (फिज्योलोजी )+ 
हिस्टालोजी और बायोकेसिस्ट्री की प्रयोगशालाओं को सज्जा से युक्त कर दिया गया 
ओर स्वास्थ्य रक्षा (पए8978), पशु-प्रबन्ध ( 7770/] 7089 2९77676 ), पैरा- 
साइटोलोजी (?8788700]08ए) और ओऔषधि-श्ञास्त्र की प्रयोगशालाओं के स्थापना+- 


२३ 


कार्यको प्रगति अच्छी रही। पशुधन अनुसंबान स्टेशन (सवेशियों के नस्लकशी तथा जननेन्द्रीय 
उप-विभाग ) में ४०३ सवेद्ञिप्ों को गाभिन कराया गया। बन्ध्या गायों के चमड़े के भोतर 
स्टिल बोयेस्ट्रल (5607!] 0003079] )की गोलियां डालकर, उन्हें दुधारू बनाने के लिये भी 
सफल प्रयोग किये गये । पशु-पीबण उप-विभाग (5$7|779! रप6007 5०5709 ) 
हारा निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य किये गये हें: (१) बरसोम और सरसों 
को खली की तुलना मे सेथी और मटर का चारे के रूप में दिया जाना कह ८क उपयोगी हें, 
(२)गेहू और धात के भूसे को चारे के रूप में देते से दृध के उत्पादन पर क्या तुलानात्मक 
प्रभाव पड़े ग, (३) सरसों की खली की तलना में ज्वार और हरी लोबिया का चारे के 
रूप सें क्या पौष्टिक महत्व है और (४) जानवरों को चारे के रूप में जौ और खली देने के 
स्थान पर जामुन के बीज देना कहां तक संभव हे । मथुरा का डेयरी प्रदर्शन फार्म, जो ग्रास्य 
जनता को यह ज्ञान कराये के उद्देइ4 के स्थापित किया गया था कि नस्लकशी, चारा खिलाने, 
देखभाल और प्रबन्ध के और अच्छे उपायों का शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद दूध के उत्पादन पर क्‍्य। 

प्रभाव पड़ता है, संतोषजनक कार्य करता रहा । आलोच्य वर्ष सें दूध का देनिक उत्पादन २१ 

सन था ओर फायने ने विभिन्न जिड्ों में विकास कार्य के लिये बकरे, अंडे और सुगियां देने के 
साथ-साथ भदरुक फार्म को ३१ मादा भेसे ओर गायें भी दीं । 


१६--मत्प्य-पासन 


सत्स्य-पालन विभाग की मसत्स्य-पालन प्रयोगशाला को, जो १९४७ ई० में पशु-पालन 
विभराग से अलग कर दी गई थी, सज्जा आदि से सुसज्जित किया गया और अनुम्ंधान संबंधी 
तात्कालिक व्यावहारिक महत्व की समस्याओं पर विशेषरूप से ध्यान दिया गया । नीति 
में परिवर्षत होते के अनुसार यह निर्चितत किया गया कि भारत सुरक्षा नियमों (डिफेन्स आफ 
इंडिया रूलस ) के अन्तर्गत हस्तगत किये गये सभी निजी तालाबों को मुक्त कर दिया जाय और 
सरकारी, अड्धं-सरकारी और कोर्ट आफ वार्ड स के तथा ऐसे निजी तालाबों पर हो ध्यान दिया 
जाय, जो विकास के लिये स्वेच्छा से दिये गये हों । संशोधित योजना में मछलियों को इकटठा 
करने और उनके विकास के लिये ३१ जिलों में 2१७ तालाब चुने गये और नये तालाबों कौ 
पेमाइदा (सर्वे) और उनका चुनाव किया गया । 


मिर्जापुर मत्स्य-फार्म के लिये पहिले जो जगह चुनी गई थी, उसको छोड़ना पड़ा, किन्तु 
एक नई जगह चुनी गई और उसके लिये नकशे और तखमीतने तैयार किये गये । वर्ष के अन्त में 
उस भूमि को हस्तगत करने के सम्बन्ध में कार्य वाही चल रही थी, जिसकी नियन्त्रित दशाओं के 
अन्त्गंत खाई जाने वाली विभिश्न प्रकार की मछलियों की वृद्धि और विकास सम्बन्धो प्रयोग के 
लिये फार्म स्थापित करने के निमित्त आवश्यकता थी । 


१९४७ ई० में स्वीकृत कुमाय मत्स्य-पालून योजना के अन्तर्गत भुवाली और तलवाड़ी 
के उन स्थानों की जहां कृत्रिम रूप से मछलियों के अड्डे सेयें जाते हे (+9/0)87"प7) और 
इस बांध की जो भुवाली के उस स्थान को जहां कृत्रिम रूप से मछलियों के अन्डे सेये जाते हैं 
पानी पहुंचाता है; मरम्मत की गई और उन्हें दक्षिणी भारत से लाई गई मिरर कार्प ( $7707 
(09०७ ) मछलियों को रखने के लिये फिर से बनाया गया। इन मिरर कार्ष मछलियों के 
छोटे-छोटे बच्चों का स्टाक इकट्ठा करने के लिये रानोखेत और अल्मोड़ा के पनच-क्झयों 
के बांधों की पैसाइश की गई । लखनऊ के बहुत समीप स्थित करेला झील को विकास 
कार्य के हेतु चुना गया, ताकि लखनऊ की जनता के लिये मछडही और मछलो के 
शिकार की व्यवस्था की जा सके और झील को गहराई कायम रखने के उद्देश्य 
से वहां एक बांध बनाया गया । रोहू, चैन, भाकुर और करोंच जाति की मछलियों के छोटे- 
छोटे बच्चे उस झील में रखे गये । मत्स्य-विकास के लिये एक सिश्चित्‌ योजना बनाने के 
उद्देश्य से तराई के क्षेत्रों में स्थित सोतों और तालाबों की प्रारस्भिक पेमाइदा की गई । 


९० 


सत्स्य-पालन के संरक्षण और विक्रास के लिये जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही, की 
गई, वह थो यू० पो० खिगरोत्र ऐक्ट, १९४८ ई० का पास किया जाना, जिमके द्वारा 
सरकार को मठऊछियों को अविवेकपृर्ग हत्या को रोकने, उसके आयात और निर्यात को 
निबनित करने ओर उतहा सूम्य नियस्त्र) करने का अधिकार प्राप्त हो गया। 


युद्-काह में लगाये गये तियस्त्रण से विभाग सछुओं की आर्थिक | सें कुछ सुधार 
करने में समय हुआ । इलाहाबाद के सछुओं को अपनो एक संस्था बनाने के लिये तेथार किया 
गया । | 


१७--बन 


जिशरेशकर जडारे को छड़ड़ी को कोमत अधिक्न बड़ जाने के कारण निजी बच्ों के 
साहिकों दाह जिया प्ोजे-उ ते बा को काठ डालने से सरक्षार को मजबूर होकर उन-स्थातों 
को, जर॑ उेड़ बड़े हों, पु ता, उतके विल्वारओर उनके वैज्ञानिक ढंग से विकास के लिये 
कावूर बताना पड़ा। सतृक्त प्रान्‍्तोध तिजो बने संजंबों विवेषक, १९४८ ई० ( एप ्त 
7/0णएाॉ7395 7 |ए%59 73059 डित, 948) जो इप प्रपोजन के लिये ते गर गया 
था, वियात संडल द्वारा पात कर दिया गया। कुतायु' में बंजर बेवाप जमीन के विध्तृत 
क्षेत्रों के उपयोग को वित्रम्ित करते के लिये कुप्रायू' नयाबाद और बंजर भूमि एक्ट 
(एिपराएक्षपा) २७ए७०१र्प 670 ३४४9 [,97435 4०४) बनाया गया। 


भूत व्यवत्था सक्तित्ष (लेंड सैत्ेजनेंट सकिल) ने ईंधत तथा चारे को सुरक्षित रखते 
के लि, ओर ऐसो तरहारों जवोब पर जैते रेलजे को जवोप पर, नहरों के किनारों पर, शिविर 
लगाने को जबवोब आदि पर पेड़ लगाने के लिय्रे भूमि प्राप्त करने के संउन्ध में अपनों 
कार्यवाहियों को जाएे रवा । भूमि व्यवस्था बोडे को जैठकें वर्ष में दो बार हुई । बोर्ड से 
जो जिका (में कोजे सरहारो जवोत ओर बंजर भूमि का काम में लाते के संजंवर्म आवश्यक 
कार्ववाहयों के बारे में थों। बयों को काम माँ लाते के संदंब में परापर्श शत्री बोर्ड 
(एउवाइजपो बोर्ड) को वर्ज में बैठक हुई ओर उप्तने सरकार को सेमलहू तथा गुठलू के 
पेड़ां को पूर्वेहय से डिवापझाई के उद्योग के लिये पंरज्चितर रखते और ऐसे ही अयोजनीं 
के डजिय्रे तथा सामान पक करने वाले बक़तों के उद्योग के लिये अन्य मुलायम 
लफड़ो के फिप्यों की जांच करते, काफ्ट कागज बनाने के लिये उला घास को काम में लाने 
तत्रा अख्र कर्ई मानकों के संत में सुझाव दिये। यूटिलिजेशन सकिल जो लड़ाई में सुरक्षा विभाग 
को १ परतों लकड़ी सम्झाई करते के लिये स्वावित किया गया था, १ मई, १९४८ ई० से बन्द 
कर दिया गया । फिर भो शरणाथियों को किर से बसाने तथा सरकार द्वारा चलाये गये 
विरजेरपा-विव।रक आन्दोडन के सम्बन्ध में प्रान्त में प्राइमरी स्कूलों को इमारतें निर्माण 
करने के लिये इमारती लकड़ी की सम्लाई बन विभाग द्वारा जारी रखी गईं। खुले बाजार की 
दर पर रेझतरे को स्छोपर सप्हाई करने का प्रबन्ध बस विभाग द्वारा किया गया । 
घिजराप्र कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखतऊ और बनारस के अन्य सब स्थानों पर 
जडाने वाह लकड़ी के छावे-लेजाने तथा उसको कोमत पर से नियंत्रग हटादिया गया। 


भारत-सरकार के कहने पर संयुक। प्राग्त के बन विभाग ने इस बात की जांच करने 
का कार्य अयने हाक में ले लिय्रा कि बारिल ( ज्ञात ) नामक पेड़ के स्थान पर 
किसी अच्य पेड़ का पता ऊंगावा जाय और इस उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुये बब॒ल, जिसे चम्ड़ा 
कमाने के काम में लाते है, को काइत के क्षेत्र को बढ़ाने के लिये कार्य बाही की गई । 

सहारनपुर फारेस्ट डिवीजन में स्थित शिकार खेलने के व्लाकों को, जो पहिले गवर्तर जनरल 
के शिका ९ खेलने के लिये सुरक्षित रखे जाते थे, पक्षुओं के संरक्षण के लिये सुरक्षित स्थान घोषित 
कर दिये गये । लल्लनऊ के पास दूध न देने बाली गायों को रखने के लिसे एक गोौशाला 
खोला गया और ऋषिकेश सें त्याये हुये पशुओं के लिये एक कल्सेन्दरशन कैम्प चालू 


श्र 


इहिशू गया। बाढ़-प्रप्त क्षेत्रों में चारे को कप्ती को दूर करने के लिये बन विभाग 
ने कावा 3,००० सर सुत्रो घात सम्हाई को ओर बहुत से बत क्षेत्र; विशेत्र कर वें जोकि 
गोरवबुर फारेल्ड डिबोजन में स्थित हैं, बाढ़-प्रस्त क्षेत्रों के मवेधियों के चरने के लिये खोल 
दिये गये । 
१८ “सिंचाई 
जनवरी ओर फरवरी में बहुधा पानी बरस जाने से रबी के मौसम की शेष अवधि में नहर 
के पानी को मांग कम रही । यह मांग अग्रैल से जून तक, जबकि सूखा पड़ता है, तीत्र रही और इसके 
बाद जूड़ाई से अस्तूबर तक अत्यविक्त और लगातार वर्षा होने के कारण किसो प्रकार की मांग 
नहीं की गई। सप्लाई काफी रही । कूल ५३/००,८४० एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की गई, 
जो पिछले साल के आंकड़ों से ६,२८,८२३ एकड़ कम रही। बिजली के कुओं द्वारा 
६,८६,४८५ एकड़ क्षेत्र सोंचा गया, जो पिछले साल के सींचे गये क्षेत्र से १,४८:४४९ 
एकड़ कम था। 


वर्ष भर में कई सिचाई योजनायें कार्यान्वित की जा रही थीं । इनमें सम्मिलित योजनायें ये है - 
(१) झांती जिले में शाहजाद नदी पर ललितपुर बांध, (२) मिर्जापुर जिले में कर्मनासा 
नदी पर तगजा बांव, (३) झाँसी, हमोरपुर और इलाहाबाद में बन्धियां, (४) झाँपी जिले 
में सपरार बाँध और नहर, (५) झांसी जिले सें नरायनी नदी पर पिपराई बांध, (६) 
सारदा नहर का विश्तार, (७) गंगा-पमुतरा दोआब में कंकड़ बिछा कर तेयार किये गये कयें । 
गोरखपुर, बस्ती, और देवरिया के जिलों में १०० बिजलो के कुओं के निर्माण की एक इूसरी 
योजना भो चाह थी । वर्ष में कई अन्य नालियों का विस्तार करने तथा नई नालियां बनाने 
का कार्प प्रान्त में जारी रहा। सरकार नेइस बात की स्वीकृत्त दे दी कि सिचाई 
अनुसंघान संगठत का प्रत्तार कर उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की में परिवर्तित कर दिय। 
जाय जिउसें भलीभांति सुसज्जित प्रयोगशालायें भी हों। 


विभिन्‍न सिंचाई योजनाओं के अलावा ददित विकास के संबंध में कई जल-विद्युत्‌ योजनाओं 
पर भी ध्यान दिया गया। गंगा नहर जल-विद्युत्‌ प्रिड में, जिसने लगातार प्र तिबन्धों के होते हुये 
भी अधिक से अधिक ३३,२१८ किलोबाट के भार को वहन किया, कई प्रकार के विस्तार 
तथा सुधार कार्य किये गये। अलीगढ़ के वितरण-केद्ध का कुछ निर्माण कार्य पूरा हुआ। दो 
सब-स्ट शनों की क्षमता बढ़ाई गयी, अतिरिवत ट्रांसफार्मर लगाये गये । दूर प्रेषण लाइने बढ़ाई 
गई, ५०३ सब-स्देश्ञनों में उत्पादन दाक्ति बढ़ाई गई और ५४ नये बिजली के कुओं को शक्ति 
सप्लाई की गई। मोहस्मदपुर के बिजली घर की योजना के अन्तर्गत सभी ब डे सिविरू निर्माण- 
कार्यो' को पूरा किया गया ओर हरदुआगंज के बिजली घर में शक्ति उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 
ब्व-यदर लगाने का कार्य हो रहा था। योजना के अन्तर्गत सोहावल के बिजली घर की क्षमता 
बढ़ाने का कार्य भी हाथ में लिया गया। यमुना जल-विद्युल्‌ योजना के प्रथम भाग के सम्बन्ध 
में यंत्र सम्बन्धी सज्जा एकत्रित की गई और योजना के अग्तर्गत दाक्ति उत्पादित करने 
के लिए नदी के पेशे को गहरा करने का जो विचार था उसके सम्बस्थे में खुदाई 
का काम हाथ से लिया गया। योजना के हितीय भांग के संबंध में जांच भो 
शुरू की गई। पथरी के बिजली घर का निर्माण काये भी शुरू किया गया ओर रिहन्द बांध 
तथा बिजली योजना के सम्बन्ध सें बांध बनाने के स्थानों की सूगर्भ संबन्धी और सक्‍्शे द्वारा 
विस्तृत विवरण संबस्धी जाचें पूरी कर छीगयीं । रासगंगा नदी योजना के सम्बन्ध सं भी 
नक्शे द्वारा विस्तृत विवरण सम्बन्धी तथा भूगर्भ सम्बन्धी जांच कार्य हा रहा था और 
खो नदी जरू-विद्युत्‌ योजना के अन्तर्गत निचली सतह की जांच करने का और जल-विज्ञान 
सम्बन्धी (ए०70]02709]) आंकड़े एकत्रित करने का कार्ये हाथ में लिया गया। नायर 
नदी योजना की और जांच की गई और प्रगाढ़ढप से की गई निचली सतह की जाथों के 
दौरान सें मरोड़ा बांध बनाते के स्थान पर भूगर्भ संबंधी कुछ प्रतिकूल बातें सालूस पड़ीं। 


श्द 


ऊंचे बांधों के अमे(रकों विश्येजज्ञ डाक्टर सेवेज ने यह बतलाया की बांब-स्थलू को सुरक्षित 
बनाने के लिये बांध की नींव किस प्रकार डाली जानो चाहिये और अन्ततः सरकार ने स्थल की 
जांच करवे और नींव डालने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये भूतत्व विषयक और इंजीनिय- 
रिंग के विशेषज्ञों का एक बोर्ड बनाया। कुमायूं के लिये बनाई गयो सिचाई की उोटो 
योजनाओं पर काम जारी रहा और जल-बविद्युत्‌ दाक्ति के विकास के लिये भी यौोजनायें बनाई 
गई'। 5 

१६९--खसावंजनिक निर्माण-काय 


युद्वोत्र सड़क योजना पर आलोच्य वर्ष के दोरान भें भी बराबर ध्यान दिया जाता रहा । 
योजना में २,४०० मील रूम्बी सड़कों का पुर्नानर्माण कार्य सम्मिल्ति था जिसमें से वर्ष के अन्त 
तक केवल १,५८१ मील सड़क का निर्माण कार्य किया जा सका। निर्माण सस्बन्धी नये कार्यक्रम 
के अन्तर्गत लगभग ७२९ मील रूम्बी पक्‍की सड़कों और २,८९१ मील हरूम्बी कच्ची सड़कें बनाई 
गई । सीमेन्ट को कमी के कारण सीमेन्ठ ककरोट के कुल ५१५ मील रूम्बे रास्तों में से केवल 
१०५ मोल रूम्बे रास्ते ही तैयार किये जा सके । सामान की कमी के कारण पुलों के निर्माण कार्य 
में भी बाधा पड़ी। वर्ष के दौरान में ८ बड़े पुरों का निर्माण कार्य भी चालू रहा। भवन निर्माण 
सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये बजट में ३,५ करोड़ रू० की व्यवस्था की गयी थी । इस कार्यक्षम में 
हर प्रकार की इमारतें सम्मिलित थीं, जिनको सरकार के विभिन्‍न विभागों को जनता के प्रति 
अपने कत्तंव्यों का सुचारुूूप से पालन करने के लिये आवश्यकता थी, परन्तु यहां भी आवध्यक 
सामान की कम्मी के कारण कठिनाई पड़ी। 

मेरठ में गंगा खादर उपनिवेशन योजना के अस्तर्गत निर्माण कार्य का सम्पादन 
सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये एक बिल्कूल ही नया काम था जिसके बारे में 
यह दावा है कि यय्ष्रों द्वारा भूमि को तोड़कर खेती योग्य बनाने के सम्बन्ध सें एशिया में अब तक 
जितने काम हुये है उनसे उप क्‍त काम सबसे बड़ा हे। देनिक कार्यों" तथायुद्धोत्तर निर्माण 
कार्यो' के अतिरिक्त इस विभाग को प्रान्त भर में शरणाथियों के लिये ४,००० दडूकान सहित 
सकान बनाने का काम भी सौंगा गया और इस प्रशोजन के लिये ८० राख र० स्वोकत 
किया गया । विस्थापित व्यक्तियों के लिये लकड़ी की १,५०० दृकानों भी बनाई गई 
और मिलिटरी को बहुत सो इमारतों की मरम्मत की गई और उन्हें रहने योग्य बनाया गया । 


२०--आबकारो 


देशो शराब दर छगाये जाने वाले कर को दरें १ अप्रछ, १९४८ ई० से १० अतिज्ञत बढ़ा 
दी गई । भांग को निकासों को कोमत वहा रहो जोकि पिछले वर्ष थी । 


१ अप्रैल, १९५० ई० से गांजा को विक्रासों को क्रीमत १६० रु० प्रति सेर से बढ़ाकर 
२०० २० प्रति सेर कर दो गई और मद्रात तथा बम्बई के इश्ताइव कॉिइनरों दवारा नियत को 
गई गांजे की लागत और सप्लाई के ठेके को दरों में घटतो या बढ़तो होने के अनु पार कर की 
वरें भी घठतो-बढ़तो रहों, क्योंकि इए प्रांत में गांजे का आयात इन्हों दोनों प्रान्तों से होता था। 


नशे के डिये प्रयोग किये जाने बाले हानिप्रर भेवजों को खपत कम करने के विचार से 
ह अप्रेल, १९४८ ई० से अफ़ोम को विकासो को क़ोमत २०० र० ८ आता प्रति सेर से बढ़ाकर 
२४० रु० प्रति सेर कर दो गई। 


जहां तक ताड़ी का सम्बन्ध हे अतिरिक्त कर (सरवचाजं) और पेड़-कर ( 786 695 ) 
को दरों में कोई चरिवर्तव नहों हुआ ओर उनकी दरें वही रहों जो पिछले वर्ष थीं | 

सातों जिलों में पुरो तदाजन्दों चालू रहो और १ अप्रैठ, १९४८ ई० से कानपुर और उन्नाव 
के ज़िलों सें भो नशाबन्दों लागू को गई। देहरादून जिल्ले में सरकारो प्रबन्ध और ऋधानुसार बढ़ने: 


आाक 


दी 


बालेन्भतिरिक्त कर (ग्रेजुएटेड वरचार्ज) का तरीका इपत वर्ष भो जारो रहा। शेष ३९ जिलों 
में, जहां नशाबन्दी नहों है, आबकारी को दृक्कानों के बन्दोबस्त के तरोक़ में कोई परिवर्तेन नहीं 
हुआ । 


नश्ञाबन्दी योजना के विस्तार के लिये निम्मनलिवित उपाय किये गये :--- 


(१) देहरादुन और मसपुरी नगरों में सार्व जनिक स्थानों में गराब पोता निषिद्ध कर 
दिया गया। 


(२) सहारतपुर जिड़े में सम्मिकित स्पुवित्तिपल क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर 
विदेशी शराब पोनां निबिद्ध कर दिया गया। 


(३) देहराहइन और सहारनपुर ज़िड़े में सादी देशों ओर मसालेदार दराब की 
दगर्वित ३५ डिग्नरो यू० पो० और २५ उ3िप्रो यू० पो० से घशा कर ५० डिग्रोंय्‌० 
पी० कर दी गई। 


(४) देहरादून और सहारनपुर ज़िलों में बिक्रों के घंदे भों कम कर दिये गये ॥ 


२१--शिक्षां 
संयकत प्रांत में प्रचलित शिक्षा प्रगाली को नया रूप देने के सरकार के निश्चय के फलस्वरूप 
नत को सम्पूर्ण (शक्षा सम्बन्धों ढांचे में आमल परिवतंत हो गया। हिन्दुस्तानो और एऐंग्लो 
हिन्दुस्तानों संध्याओं का भेद दूर कर दिय्रा गया। हाई स्क्छों को या तो हायर सेकेन्डरी 
स्कूल बना दिया गया या उन्हें जुनियर हाई स्कूल में परिरवातित कर दिया गया । 


एक नई योजना चाल की गई जिसमें यह व्यत्रस्था थो कि बेसिक (प्रारस्मिक्र) शिक्षा ५ 
बर्ष का हो और उसमें १ से ५ तक को कक्षाओं हों। इत कन्नाओं के पाठयकऋम से अंप्रेश्ो निकाल 
दी गई और बुनियादों दस्तक्वारों सम्बन्धो विष (बेंमिक ऋरपस) जमे बागवानी, बुनाई 
आदि सम्मिलित किये गये। ४,५८२ नये प्राइतरी स्कूछ खोले गये। सब स्कूलों 
को मिलाकर विद्यायियों को संख्या लमभग ३ लाख थो। 


प्रान्त में हायर सेकन्डरी स्कूलों की संख्या लगभग ७५० थं।। प्रतापगढ़, फतेहपुर और बलिया 
लड़कियों के नये सरकारी हायर सेकेन्डरों स्कूल खोले गये । इलाहाबाइ, उनच्चाव और गाजीपुर 
के तीनों ऐंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूलों को हायर सेकेन्डरो स्कूलों में परिणत कर दिया गया। 


शिक्षा संस्थाओं को आदेश जारो किये गये कि पाक्िप्तान से आयें हुए किसो ग्रेर-सुस्लिस 
धरणार्थो को किसो भो दशा में भरती करने से इस्कार न किया जाय । 


पिश्वविद्यालपों और डिप्रो कालेजों की दशाओं को अधिक अच्छो जानकारी प्राप्त करने 
के लिपे विश्वविद्यालपय-अनशान सिति को काहेजों ओर विश्वविद्यालयों सें जाकर उनकी 
आवश्यकताओं का अनमान लगाने का अधिकार दे दिया गया। 


सरक्षारी प्रौढ़ स्कलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई॥  शिन्‍्तु सहायता प्राप्त प्ोड़ 
स्कलों को संख्या ४०० से बढ़कर ५९५ हो गई। थरवई (३ वाहाबाद) में सांस्कृतिक कार्ये- 
बाहियों तथा ताल-सुर-युक्त ( धि। एरगात6 ) वरोक़ों द्वारा झोधातिशोधु साक्षरता 
लाने के साधनों को दृढ़ निकालने के लिये प्रयोग किये गये । 


उक्त 
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उन भूतपूर्व सैनिकों को शिक्षा देते के डिये, जिन्हें युद्द-सेरी होने के कारण अपने पढ़ाई 
छोड़नी पड़ा थी, उच्चतर शिक्षा योजवा 2४ एक नई योजवा जु जाई, १९४८ ई० से आरम्भ 
की गई। भूतपूर्व सैनिकों के आवेइत-पत्रों प रविवार करते और विधि न शिक्षा संस्थाओं में 
भर्ती होने में उनकी सहायता करने के लिये उच्चतर शिक्षा चुताव बोर्ड (फर्दर एजूकेशन 
सेक्शन बोर्ड) को स्थापना की गई। | । 
लड़कों के पांच और सरकारों नामेंल स्कूल खोले गये और इप प्रहार नाल स्क्छों 
की संब्या में वृद्धि हुई। लड़कियों के लिये भो ह ते सरकारों नामेड स्कूल खोड़े गय । 
पुनस्संगठव योजना के अन्‍्तर्गत शिक्षा संस्थाओं को आवश्यक्रताओं को पूति के लिये 
लनिम्नलिशित द्वेनिग संस्थायें खोलो गई ३-- बट 
(१) रचवात्मक योजनाओं का सरकारों ट्रेनिंग काडेज, इडाहाबाद। 
(२) महिलाओं के लिये गुहविज्ञान और दस्तक्ारों का कालेज, इलाहाबाद । 
(३) सरकारो महिला द्रेवग काडेज, इलाहावाद। 
(४) ब्यूरो आफ साइकालोजो, इहाहाआद और 
(५) पेडोगाजिकड इन्स्टोड्यूट, इडाहाबाद। 
यह निश्चय क्षिया गया कि इडाहाबाद में एक केल्रोय प्रान्तीय पुस्तकालय स्थापित किया 
जाय ओर उप्ते शिक्षा सम्जन्धी आसाणिक पुस्त का लय बताया जाय। यह भी निश्चय किया गया 
कि पुस्तक्नालयों को सहायक अनुदात देने के लिये इकट्ठी धवराशि को जो व्यवस्था थो 
उसे १०,००० २० से बढ़ाकर २५,००० रु० कर दिया जाये। 
संप्रहा उप्र पुत॒स्संगठत सविति (स्थुजजयम िआगेवाइजेशत कसेटी) की रिपोर्ट पर विधार 
किया गया और उसप्तकी विकारिश पर यह निददय किया गया कि संजडाहुप संबंधों समस्त 
मामलों में सरकार को सलाह देंने के लिये एक संप्रहालय पराहरशदात्रों बोर्ड (म्पुजियप एड- 
वाइवरों बोर्ड ) स्थापित किया जाव। संग्रशालपों के हिये एक डाइरेक्टर नियुक्त करने का 
सामला विचाराबीन था। यह निश्चय किया गया कि बोर्ड ्यातित हो जाने पर सब्िति को 
अन्य विफारिशों को उसो के पाठ भेज दिया जाय। 


२१९--श्वायत्त-शा[सन 


स्वापत-शासन के संबंध में इत वर्ष सबते अधिक्न उल्लेखनीय बात यह हुई कि यू० पी० 
पंचायत राज ऐकट, १९४७ ई० छामू कर दिया गया, जिसका उद्देश्य स्वशात्तित जन-समृह 
[ 0०-३०ए००णांए8 0०%णप्रयांत65 ) के पक्ष में शक्ति का विक्रेद्रोयकरण 
करना था।। स्वायत्त-शासत के इप्त नये काम को पुरा करने के लिपे फरवरी, १९४८ ई० से 
एक पृथक चिभाग क्रायन किया गधया। इत वर्ष प्रान्त के सम्यृर्ण प्रामोण क्षेत्रों को जवगणना 
करने के बाद ३५,००० गांव सभायें क्रापम को गई । पंजायतों और पंचायत अदालतों के 
चुनाव के संबंध में प्र(रध्मिक् कार्येवाहियाँ पुरो को गई । पंबायत राज योजना के अन्तर्गत 
लोगों को मिले हुये नये अविफारों ओर उत्त दायित्वों को उन्हें जानकारों कराने के लिये 
प्रत्यापन कार्य भो आरभध्स किया गया । 

जिला बोर्डो के चुनाव, जो १९३९ ई० से नहीं हुये थे, अप्रैल और मई, १९४८ ई० 
में किये गये, जिनमें २,१५२ सदस्यों को चुनने के लिये २४,२९,०७६ बोद पड़े। 
ज़िला बोर्डों को ओर अधिक लोकत्रित ओर लोहतस्वात्मक्न आधार पर पुतरस्संगठित 
करने तया उतके प्रशातत में खुआर करने के लित्रे युवाइटेड प्राश्सिम डिस्डिक्ट बोर्ड स 
ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय जिला बोर्ड ऐक्ट), १९२२ ई० में दो संशोबन कढिये गये । एक 
संशोधन के द्वारा निर्वाचन क़ानून (7]88007 74७) पूर्णहय से दोहारा दिया गया और 
उसमें इन बातों की व्यवस्था को गई:-- पहड़े से अधिक सताविकार, संयुक्ष निर्बा बन जिसमें 
अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रक्‍्खी जायंगो, अध्यक्ष ( 7/286676 ) का प्रत्यक्ष चुनाव, 
सासजद करने को पुरानों प्रगालो के स्थान पर निर्वाबित सइस्‍्यों हारा स्वयं हो विनियुक्त 
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(_ (००-०.४०7४ ) करने की प्रणालों और अव्यक्ष ( ?/9906605 ) के विरुद्ध 
अविडवास का प्रत्ताव पास करने के संबंध में एक संशोधित विधि । दूसरे संघोधत द्वारा अन्य 
बातों के साथ-साथ क़ातनी कार्यक्रारिणो समितियां स्थापित करने, पुरानी कानूनी शिक्षा 
समितियों को तोड़ने, स्थानोय अबवाब को बढ़ाने और उन्हें अतिवाये रूप से लगाने तथा बोडों 
दारा अपनी विकास योजनाओं के लिये खुले बाजार सें ऋण लेने को व्यवस्था को गई । 


बोर्डों के अध्यक्षों के दौरा करने के संबंध में और सुविधाये प्रदान करने के उद्देष्य से 
स्थानीय निकायों के यात्रिक भत्ते के नियमों में संशोधन किया गया जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों की 
स्थिति से भलीभांति परिचित 'रहें । इसके द्वारा बोडों के अध्यक्षों के लिये कार को व्यवस्था 
करने तथा उन्हें यात्रिक भत्ते के एबज में २५० रु० प्रति मास भत्ता देने की अनुमति दी गई । 
जिला बोर्डो के कर्मचारियों के आचरण संबंधी नियमों में संशोधन करके घिशेष रूप से यह बात 
निश्चय की गई कि बोर्ड के कर्मचारी भारत में या भारत के मामलों से संबंधित किसी राजनैतिक 
आंदोलन में न तो भाग ले और न वे किसी स्थानीय निकाय या विधान सभा या परिषद के चुनाव 
मे खड़े हों। 


टाउन एरिया कप्तेठियों के विधान में भी बहुत से परिवर्तत किये गये और इसे अधिक 
लोकप्रिय और लोकतन्त्रात्मक आधार पर बनाया गया । 


कुछ स्पुनिसिषेलिटियों और कर्वी के नोटिफाइड एरिया कमेटी को अपनी सड़कों का सुधार 
करने के लिय ७ लाख रु० के कूल अनुदान दिये गये और फतेहपुर जिला बोर्ड को फतेहपुर के 
मालवीय नेत्र अस्पताल के लिये ७०,००० रु० का ऋण दिया गया। 


एक समिति, जो सहायक अनुदान समिति कहलाती है, इस प्रयोजन से नियुक्त की गई कि वह 
एक व्यवस्थित आधार पर स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान देने के संबंध 


में सरकार को परामर्श दे। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन तथा नौकरी की अच्य 
दातों के संबंध में जांच करने के लिये जो समिति सितम्बर, १९४७ ई ० में नियुक्त की यई थी उसकी 
रिपोर्ट अवतूबर, १९४८ ई० में सरकार को प्रस्तुत कर दी गई और वर्ष समाप्स होने तक वह 
सम्कार के विचाराधीन थी। 


२३--जन-ह्व। स्थ्य 


वर्ष में समहामारी रोगों की रोकथास के लिये और अधिक व्यवस्था को गई। प्रस्‍्येक 
जिले को एक एम्बुलेस्स गड़ी दे दी गई । खाली जगहों के लिये ट्रेनिंग प्राप्त कर्मचारियों की 
कमी बनी ही रही । जिला अस्पतालों के अहातों में संक्रामक रोगों के रोगियों के लिये ब्लाकों 
| [7[6000 08 028७3९8 9]0079) का निर्माण किया गया । बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में 
चिकित्स! सहायता और जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी काम किया गया। 


फरवरी, १९४८ ई० में इलाहाबाद में घढ-वर्षाय अद्धं कुम्भ मेला हुआ और नैपाल से आये 
हुपे हँज के रोगियों के कारण प्रस्त के कुछ भागों में हैजा फैल गया । प्लेग के रोगियों की संख्या 
अपेक्षाकृत कम थी। पिछले साल के अंत में खोले गये प्लेण के ५३ अस्पताल १९४८ ई० के 
प्रथम ३ महीनों तक चाल रहे । इनमें रोगी दाय्याओं की संख्या १,००० से अधिक रही । 


कर्मचारिवर्ग की कमी के कारण काला आजार की २० यूनिदों में से केवल ११ यूनिटों ने 
ही वर्ष में काम किया। उन्होंने जो जांच की उससे यह मालूस हुआ कि यह बीसारी बहुत 
व्यापक रूप से फेली हुई थी। यद्यपि घनघोर वर्षा हुई और बाढ़ भी खूब आई, फिर भी सब 
बातों का विचार करते हुये मलेरिया के रोगियों को संख्या साधारण ही थी। मलेरिया 
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फैलने न पाये, इसका एहतिथात रखते के लिये बाढ़-प्रस्त क्षेत्रों को पालुड़ीन तथा अन्य दवायें 
सप्लाई की गई । उपनिवेशन योजना के सम्बन्ध में नेनीताल-तराई ओर सेरठ जिले के ब्गंगा 
खादिर मे मलेरिया निरोधक दो यूनिट कायम की गई और उन्हें मलेरिया पर नियंत्रण रखने में 
काफी सफलता मिली । बिजनौर ओर झांसी जिलों में, जहां पर कि इस बीसारो का काफी 
जोर रहा करता थः, दो अन्य नियंत्रक यूनिटें कायम की गई । गन्डमाला रोग पर काब पाते 
के उद्देश्य से देहरादून जिले के जोचसार-भाबर में नसक के साथ आयडीन मिलाने की प्रयोगात्मक 
योजना प्रारम्भ की गई। 


विकास कार्य क्रम के पहले दोर मे प्रामीण क्षेत्रों मे १०० औषवालय खोलने की सरकारी 
योजना थी, जिससे से ५० नये औषधालय खोले गये । गांवों की दाइयों को टे निग देने के 
लिये देहातों में २०० जच्चा-बच्चा केन्द्र क/यम किये गये । 


प्रत्येक वर्ग के लोगों के भोजन की दह्ा की जांच करने और प्रत्यापत कार्यो के लिये सामग्री 
तैयार करने के उद्देयय से जन-स्वास्थ्य विभाग (7प0॥06 £6७७]४४ 060976779770 ) 
में एक पोषक ( प४४७४०॥ ) संगठन कायस किया गया। पब्लिक एनेलिस्ट ब्रांच 
(सार्वजनिक विबलेबक शाखा ) के कर्म वारियों की संख्या इस विचार से बड़ा दी गई कि वे दिन 
पर दिन बढ़ती हुई संख्या में आने बाले नम्‌नों की जांच कर सकें। 


ड्ग्स स्टेडड कंट्रोल, जिसे १९४७ ई० के अंत में छागू किया गया था, इस वर्ष भी जारी रहा। 
फुटकर बिक्री के लिये ६,३०० से अधिक लाइतेंस और दवाई बनाने वालों के लिये ३८ लाइसेंस 
जारी किये गये। भेषज पदार्थों को स्टोर करने के विवियमों और उनको विक्रों को 
उरतों को इत्त लिये और कहा कर दिया गया फि जो सेबज़ पदार्थ बेचे जाएय॑ ये 
गुणकारी हों। 


औद्योगिक क्षेत्रों में ब्ते पात जिकित्पा सम्बन्धो सुविधाओं को जांच का काम यह जानने 
के लिये शुरू किया गया कि कर्म आपियों को बोमा सम्बन्धो भारत सरकार को योजना 
के उस भाग की कार्योनिवित करने के जिय्रे और कोतसों अतिरिक्‍त व्यवस्था करनों पड़ेगो, 
जिप्तके अन्तर्गत ओवोविक संत्याओं से काम करने बाड़े कर्मचारियों को अपनो बोमारी 
को अवधि में विकित्सा सम्बन्धी सुविधा ओर नकद रुपया देने को व्यवस्था इत शर्त 
के साथ की गई है कि उनको सजदूरो में से कुछ अनिवायें कठोतियां कर लो जाया करें। 


द्रणाथों केम्पों में विक्रित्सा तथा सझाई सम्जन्यों प्रवन्भ पहुड़े को भांति जारी रहे । 
प्रत्येक बड़ो बस्तो में एक ओषबाहूप, एफ जिडवाइड ( (4 ७7/७ ) और सफाई 
सम्बन्धी कामों को करने के जिये अरह्ा था। जड़ को व्प्रवध्या को गई और सफाई सम्बन्धों 
प्रतत्थ भी किये गय॑ जौर आवश्यकतानुत्तार चेचक के ठीके और प्छेग, हैजे आदि को 
सुइयां भी लोगों के लगाई गयों। 


२४७--अ दालतें और जे ज्ञ 


प्रान्तीय विप्रान मण्डल के दोनों सरनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट आफ जुडोकेचर 
(80 (ए०0प7 ०00 ० प्रतांध४:ए7०) ओर रुखनऊ के अवध चोफ कोर्ट के मिला देने का 
एक प्रस्ताव फरवरो, १९४८ ई० में पात #&िवा । इप्त सनोति को क्ार्पान्वितत करने के छियें 
सरकार ने आवइयक कार्यवाहों को और अस्ताव पास होने के छः महोने के अन्दर हो 
दोनों अदालतों को एक कर दिया गा। २६ जुठाई, १९४८ ईं० से सारा प्रांत एक 
अकेले यूनिद के रूर में हाई कोर्ट के क्षेत्रावित्वार में आगया, पर अवध को जमता को 
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सुत्रिधा के डिंप्र और काम में एकाएफ कोई अव्यवस्था न आने पाये, इसलिये यह व्यवस्था 
को गैई वि ल॒तऊ में इजाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच कायम रखी जाय । 
चीफ जध्टिप को व्याप प्रशाततन के प्ररुख होने के नाते लब्षनऊ बेंच के क्षेत्राविकार 
में संशोधव करने का और यह तिर्णय करने का अधिकार दिया गया कि किसी विशेष सुक़दने 
को अथवा फिसो वर्ग के भृछ्तसे को सुनवाई क्िप्त हाई कोर्ट में होनों चाहिए। सर्वे- 
साधारण को मांग को पूरा करने के लिये फेजाइशद जजों का क्षेत्रात्रिकर लखनऊ बेंच 
से हटाकर इडाहायाइ कर दिया गया। इजाहाशंद ओर लखनऊ दोनों स्थानों में काम 
करने वाले जज्ञों को कुल संह्या कोर्ट के कुछ जजों को विधत संख्या से कम था। हाई 
कोर्ट में जो काम पिछड़ा हुआ था उस्तमें कोई वृद्धि लहों हुई ओर दोनों हाई कोठों को 
घिला देने के बाद लखनऊ में जो काम पिछड़ा हुआ पड़ा था वह कम हो गया। 


प्रान्‍्त की सेशव अद्ञाउतों के डिबोजनों को कुछ संह्या में कोई पर्चितंव नहीं 
हुआ, पर फोजडरों के बहुत से मुहहमों का फेतला करने के लिये एडीशनल डिस्ट्िक्ट 
और सेशन जजों (0१3॥6 :09] कं क्षाएे 5358008 तंपवं28५ ) ने कानपुर, मेरठ 
और सहारनपुर में काम किया, तथा अत्थायों तिबिल और सेशन जजों (४. णा कराते 
8०53003 तप्रतेए०3 ) ने अलीगढ़, इलाहाबाद, बनारस, बदायूं, बलिया, देहरादून, 
एडठा, इटावा, फहेवाबाद, गोरखपुर, ऊरई, कानपुर, बेरो, कुमायूं, सेरठ, मुरादाबाद, 
मुजफ्फरनगर और उद्साव के जिलों में काम किया । 


वर्ष में दोधानों अद्या लतों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार ([077]607 | ]प7756]0607 ) में 
कोई परिवत्त 4 नहों हुआ । जजों की संह्या पुबंबंदू २९ थो पर इसमें ऐपे एडीशनल डिस्ट्रिक्ट 
जजों को अदलतें दाविल नहीं है" जिन्होंने बढ़े हुए काम को पूरा करने के सम्बन्ध में वर्ष भर 
काम किया ।। पुरे प्रान्त भर में विबिल और सेशन जजों की कुछ ८६ अशहूतों ने काम किया, 
जितमें अतिरिक्षत अद्मलतें और विबिछ ओर सेशन जजों को अस्थायी अदालतें भो सम्मिलित 
है। चालोप्त विविल जजों ने खड्रोफा की अश्वद्तों के अधिकारों का भा प्रयोग किया। 
प्रान्त में मुत्तक्तों अहालतें १३२थों, इसमें हेड एडीशवल सुल्सिफो को अदालतें भी 
सम्मिलित हैं । ६२ मुन्तिफों ने खफोफा अशज्ञतों के अविद्वारों का प्रयोग किया। 
वर्ष में अवेतविक सुस्सिकों को जो अद्माज़तें काम कर रहो थीं, उनको संख्या ८ थो, जिनमें 
से तोन ने बेंच ( 3000068 ) के रूप में काम किया । आलोच्य वर्ष सें 
मुन्सिफों को प्राप्य अशलतें नहीं थीं, और गांव पंचायतों को संस्या, १४५४ थी। 
खफोफा को स्थायो अशलतें १२ थों, ,जिनमें से एक में कोई भी नहीं रखा 
गया । इंपालवबेंतो ( [7050ए४०70ए ) छेद के अन्तर्गत ३९ सिविल जजों 
ने क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया। 


प्रास्तोष जुडिशियल सयिप्त के केडर में सुसन्तिफों को १५ जागहें बढ़ा दी गई । 


नई इनाट्पों के बमाने तथा वर्तमाव इमारतों के विस्तार करने के लिये 
१९४८--४९ ई० के वितोय वर्ष में १/४६,९०० रु० को धरराशि को व्यवस्था को 
गई। इप्त प्रकार जितनों धनराशि को व्यवस्था को गयो थो वह फरुेल्ाबाद के 
पुह्वाख्नखाने ( 3000 007 ) का विस्तार करवें। एटा में एडिशनल सेशन 
कोर्ट को अदालत के जिये एक कपरे का तिर्माग करने, नगोना में मुन्तिफो अदालत 
के लिये इमारत का पिर्माग करते ओर गाजोपुर में दावानों अदालत की इमारतों के 
पिल्वार करते के लिये थी। फ्वादाद में निर्माण कार्य पुरा हो गया था और बाको इमारतें 
अमो बनवाई जा रहो थों। सुह्यतः इमारतों सामाव ने सिर सकने के कारण ये 
विर्माण-कार्य पुरे न हो सके । 


शेर 


हाई कोर्ट हक जिला जज ( 42[8070 र०१०७ ) को सम्सति से अदालतों 
में मुकदमा लड़ने वालो के लिये बेठने का उवित प्रव्वंत्र करने के सम्बन्ध में कार्य गाही 
को गय। और साथ ही साथ इन छोगों के लिय्रे साफ तथा अच्छा पोने के पायी की 
व्यवस्था करने के संबंध सें भरी कार्यवाही को गई । दंड विधि संग्रह 
( 0#ंकफ्रांएक) हवस (008 ) में एक महत्ववुर्ग संशोधव क्षिया गया जिम्नके 
द्वारा यह व्यवस्था को गयो हे कि उतर फेवलों को छोड़कर, जितको अपोले हाई कोर्ट में 
दायर की जाय, सत्र मेजिस्ट्रेटों के फेतलों के विरुद्ध अपोलों को सुतवाई सेशव अदालतों 
में को जायें। उन अपोले की सुनवाई, जिनका फेप्तला पहिले जिडा मेजिस्ट्रेद कर सकते थे, 
अब सेद्ात अशलतों में होती है। और मुकट्ठमा लड़ने धालों को अब उन सुकुद्दमों के 
फैसले के संबंध में भो, जिवका फंसला तीसरे दर्जे के मेजिस्टरेर कर सकते हैं, उस अदालत 
में जाने का अधिकार है जिसका कार्यकारी प्रशासत से कोई सरोकार नहीं है । 


दीवानी >थि संप्रह (कोड आफ सिविल प्रोसीजर) की धारा ६० में ऐसा संशोधन किया 
गया जिससे गरीब किसानों को बड़ी राहत सिली और जिसकी आवश्यकता बहुत दिनों से 
अनभव की जा रही थी। इस संशोधन हारा यह स्पष्ठ कर दिया गया कि किसी भी 
किसान का सकास, भले ही उसने उसे बंबक रख दिया हो, बंबक-डिग्री के अधोन उसी 
प्रकार बेचा न जा सकेगा जैसे वे मकातग जो इस तरह से बधक नहीं रखे ज्यते । 


संपक्‍त प्रान्त में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कुमायु डिवीजन म॑ न्याय-प्रशासन 
के सस्बस्ध मे रिपोर्ट देते के लिय एक समिति नियुक्त की थी। उसकी सिफारिशों 
पर फिर से विचार किया गया और प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में सरकार ने 
कमाय में जुडिशियल भैजिस्ट्रेट नियुवत करने की योजना स्वीकृत की और इन 
मजिस्टेटों को दीवानी के मुददकमों का निर्णय करते का अधिकार भी दिया गया। 
प्रथम मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देते के बाद समिति अपनो रिपोर्ट दे पायी और 
उसकी बहुत थोड़ी-सी ही सिफारिशों कार्यान्वित की गई थीं । 

जेल में क़ैदियों की संख्या बढ़ती गई । जेलों मे स्वास्थ्य संबंधी दशायें तथा केदियों 
में अनशासन संतोषप्रद रहा। इमारती सामान की कर्मी के बावजूद जेल की इमारतों 
और दिवालों में सुधार एवं. प्रसार किये गये और कर्मचारियों के कुछ क्वार्टर 
भी बनाये गये। ८ जेलों में बिजली रूगाई गई और ४ जेलों में काइट म दाम पम्प 

([756 770600 0प्7778) छगाये गय्रे। कच्चा साछ न भिल्‍झने के कारण, यातायात 
संबंधी कठिनाइयों अर उपयुक्त ,कौदियों के अभाव के कारण जे उद्योगों को बहुत 
भकसान उठाना पड़ा। जेल-कृषि को भी हानि पहुँची। २२ जेलों में बीमार ओर 
अदशकक्‍त रोगियों को जेल की डेपरियों से दूध सप्लाई किया गया। जुवेनाइल (अल्प- 
वयस्कों के) जेंह, बरेली ओर रिफमेंटरी (सुबारक) स्कूछ, लखनऊ में सुधार 
और पुनर्वास संबंबी कार्य यथावत्‌ जारी रहे। 

' संयुक्षत प्रल्तीय जेल सुधार समिति की सिफारिशों पर जेंड़ों में अनेक सुधार 
किये गये जिनमें कदियों का उदारपुर्देक वर्गःकरण किया जाना और उसके साथ ऐसा हो 
व्यवहार किया जाता, जेल संबंधी अ्रम में कमी कर 7, फेदियों के कपड़ों तथा छवियों मे. 
चुद्धि करता, स्वतंत्रता दिवस तथा अच्य त्योहारों के अवसर पर विद्येष भोजन ओर अन्य 
सुविधायें देना सम्मिलित थे । 


२४-अपराध ओर पुलिस 


शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के कार्य में पुलिस का व्यस्त रहना, प्रान्त 
में लगभग ५ लाख शरणाथियों का आना और बहुत बड़ी संख्या से गर-कानूनी 
हथियारों का सोजूद होना और उनमें से बहुतों का डकैतों और अपराधियों के 
हाथ छरूगना, ऐसे बड़े कारण थे, जिनसे अपराधों में वृद्धि हुई। डरती में २५ 
प्रतिशत को वृद्ध तथा राहुजनी ( फ्रेए09०४ए ) में १८ प्रतिशत की 
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वृद्धि हुईी। किस्तु हत्याओं की संख्या में २० प्रतिशत की कमी हो गई। दंगों 
को सौह्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जबकि नकुबजनी को संख्या १० प्रतिशत 

अवड़ गयो। सास्प्रशयिक स्थिति मं काफी सुधार हुआ। किन्तु आर्थिक स्थिति अब भी 
चिन्ताजवक बनो रही। निरोधक धाराओं के अन्तर्गत मृकदसों की संख्या काफी 
बड़ गई अर्थात्‌ दंड वि संग्रह, ( 00486 गा एऐलफ्रा788 70060 प6 ) 
की धारा १०९ के अधोन लरूगभग ५० प्रतिशत को और घारा ११० के अधोन 
१५ प्रतिशत की बृद्धि हुई। रेलबे संबंधी हस्तक्षेप्य अपराध की संख्या में लगभग 
२० प्रतिशत की वृद्धि हुई! तफ्तीश किये गये मामलों की तुलना में उन 
मासलों का अनुपात, जिनमें सजा दी गई, १९४७ ई० के ३०-६ प्रतिशत से बढ़कर 
१९४८ ई० में ३९.३ प्रतिशत हो गया। | 


पुलिस पु]नस्संगठन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार घृड़सवार पुलिस 
दल की संख्या बढ़ा दी गई। सिविल पुलिस में और विशेषकर तफतीश और 
सुकहमे चलाने वाली शाखाओं ( [?70820प 07 77870 7638 ) के संबंब में 
इस बात की शिकायत बनी रही कि इनमे कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं 
है | गुप्तचर विभाग ( क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्दमेन्ट) में सामान्य शाखा, 
अदेशीय शाखा ( एलियन्स ब्रांच ), भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, अंगूल छाप ब्यूरो 
( ऋआाफरु०ए ?िशं॥॥ 57788प ) और बवेज्नानिक सेक्शन को अनुप्रंधान शाखा 
( ॥7ए8829/700 3ै7७70॥ ) में सिल्ला दिया गया। अनु संधान शाखा द्वारा 
को गई तफतीजशों की संख्या १२९८ थी, जब कि १९४७ ई० में यह संख्या ६७ 
थी। इस शाखा ने स्त्रियों के ऋय-विक्रम ( ॥78776 [7 छा0ा7670 ) और चोर- 
बाजारी की ओर विशेष ध्यान दिया। ९ ऐसे विशज्ञलेष मामलों को अदालत में 
भेजा ग या, जिनमें ऐसे ४१ व्यक्षि सम्मिलित थे) जो स्त्रियों के ऋष-विक्रय का 
कथित ढ्ण[पार अन्तर्प्रान्तीय आधार पर करते थे। चोर-बाजारी के लगभग ३०० मामलों 
में छोगों को सजा दी गई और इनके सम्बन्ध में आय-कर विभाग को उपयोगी सूचना 
दी गई। प्रान्तोय सशस्त्र कान्स्देबुलरी ((70शा709/ 23700608 (0,858 0प]97ए ) 
की संख्या १९४७ ई० में ८६ कम्पनियों से बढ़कर १९४८ ई० में ११८ कम्पनियां 
हो गई। किन्तु वर्ष के अन्तिम भाग में सितव्ययता संबंधी कार्यवारी के फल- 
स्वरूप १६ कम्पनियां तोड़ दी गईं। इस दल ने आतन्तरिक सुरक्षा संबंधी कामों में 
बड़ी मृल्यवान सहायता दी। देहरी रियासत और भारत सरकार की प्रण्थता पर इस 
दल की हुछ कम्पनियां डेपुटेशन पर ड्यूटी के लिये दिल्‍ली, हैदराबाद और टेहरी »े 
भेजी गई। वर के अन्त में ख्ं में कम्मी करने के विचार से ५ अश्रु गेस स्ववेडों 
( 697 577076 उठिधप०5 ) में से ४ तोड़ दिये गये । संपुवत्त प्रान्तीय 
वायरलेस देलीग्राफी सेक्शन का काफी प्रसार हुआ और प्रान्त मे॑ बाराबंकी 
तथा उन्नाव को छोड़ कर प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर में वायरलेस टेलीग्राफी स्टेशन 
की व्यवस्थः की गईं। बड़-बड़े शहरों में वास्तविक अशान्ति के समय अथवा 
अज्ञान्ति को आशंका होने पर रेडियो ठेलीफोनी सेट (090]0 ॥7०]०७४०४४ए 89॥8) 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुप्े। पुलिस द्ेतिंग कालेज में ५७ गजठेड अफसरों और 
४८३ सब-इन्पेक्‍्टरों को द्रेनिग दी गईं। हाथ और पेर की अंगूलियों और अंगूठे 
के अदृदय निजञ्ञानों को स्पष्ट करने और उनकी फोटो लेने के काम सें भी द्ेनिंग 
दी गई। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में १,००० हिन्दी जानने वाले कानन्‍्सटेबिलों को 
हेड-कान्सटेबिलों के कामों की ट्रेनिंग दी गईं। मोटर द्वांसपोर्ट सेक्शन के वर्केशाप 
में 'जाब और बिच कार्ड प्रयगलीा ( 700 806 छाए (७४वें 5ए8&८7 ) 
आरम्भ की गई। प्रयोगात्मर रूप से देहरादून जिले में सब-इन्सपेव्टर की एक ज़गह और 
दो महिला हेडकांसटेबिलों को जगहें बनाई गई'। प्रारम्भिक अपराध सूचना को लेखबद्ध 


ड्‌ 


श्छ 


करने से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया।  जन-सेवक ” नामक एक पूलिस 
पत्रिका के प्रकाशन के लिये भी स्वीकृति प्रदान की गई। 


२६--वाहन (784 [ए.४70 छा) 


संयुक्त प्रान्तीय सरकार की सड़ुक-बाहन राष्ट्रीयकरण योजना के अनुसार मई, 
१९४७ ई० में हो कार्य आरम्भ कर दिया गया और १९४८ ई० में भी उसकी 
बराबर प्रगति होती रही। वर्ष के अन्त तक ९ प्रस्तावित प्रादेशिक कम्पनियों में से 
८ कस्पनियां, जो रोडवेज ( ००964 ४०9ए8 ) कहलाती हें, बना दी गई। 
केवल एक कम्पनी, जो नहीं बनाई जा सकी, कुमाय प्रदेश में गढ़वाल जिले 
के लिये प्रस्तावित कम्पनी थी। प्रान्त के ५२ प्रमुख मार्गों पर नियमित पंसेन्जर 
स्विसें ( 08580726/' &6"'ए068 ) चाल रहीं और रोडवेज द्वारा ले जाये गये 
मुसाफिरों की संख्या एक करोड़ से अधिक थी। रोडवेज में उसके काम के 
लिये ७२२ पंसेन्जर बसें, र४ टेक्सियां और ४५६ माल ढोने की द्ुकें हे, जब 
कि दिसम्बर, १९४८ ई० में संपुकत प्रान्त की सड़कों पर चलने वाली गेर-सरकारी 
लोगों की पेसेंजर बसों, टेक्सियों और सार्वजनिक सामान ढोने की द्ुकों की 
कुल संख्या ऋरमदाः २, ४३९, ३२० और ३,०४८ थी। बस उस्टैन्डों, स्टेशनों और 
यात्रियों के लिये विश्राम गहों ( ?989672067 37608 ) के निर्माण के लिये 
इमारती सामान की कमी और उपयुक्त टेक्निकल तथा कार्य करने वाले कर्मचारियों 
की कमी के कारण जनता द्वारा लगातार मांग किये जाने पर भी अन्य मार्गाी पर 
पैसेन्जर सर्विसों का विस्तार नहीं किया जा सका। 


हिन्द फ्लाइंग क्लब लि० ने बर्ष में सरकार के लिये अधिकृत ( चार्टर्ड ) 
वायुयान सर्विसों की व्यवस्थ! करना जारी रक्खा । १९४८-४९ ई० में प्रान्तीय सरकार से 
क्लब को ४,३१,६०० २० की राज-सहायता दी। उक्त वर्ष में क्लब के लखनऊ, इलाहाबाद 
और बरेली केन्द्रों में वायुयान शिक्षाथियों ( ?]08 ॥7७7668 ) द्वारा की गई कुल 
उड़ानें ३,०३४-४० घंटे की थी। ९० शिक्षार्थियों ने 'ए” और २ शिक्षार्थियों ने ए-१* 
वायुयान-चालक ल.इसेंसों ( /206 !007068 ) के लिये योग्यता प्राप्त की। 


गंगा और घाघरा नदियों में वर्तमान तरीके पर नदी संबंधी आमद-रफ़्त 
को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में इत नदियों की पेमाइश के लिये १०,६९४ रु० 
की एक धनराशि दी गई और यह काम श्री ठी० एम० ओणग, संचालक, नौचालन, 
केन्द्रीय जल-शक्ति सिंचाई और नौचालन कमीशन, नई दिल्ली, को सौंपा गया। 


सड़क-वाहन का झीघ्‌ हो राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण सार्वजनिक सामान 
ढोने वाली गाड़ी (पब्लिक कैरियर) और स्टेज केरेज ( 50986 69/४४929 ) 
के नये परमिटों का दिया जाना बन्द कर दिया गया। कुछ स्टेज कैरेज और साव॑- 
जनिक सामान ढोने वाली (पब्लिक करियर) गाड़ियों के अस्थायी परमिट, विशेष 
रूप से कुछ राजनीतिक पीड़ितों को इस शर्ते पर दिये गये कि उन गाड़ियों और 
करेजों को कच्ची सड़क पर चलाया जाय और उनका संचालन गैस प्लान्ट 
( 998 .8॥7 ) से हो। पद्चिमी पंजाब और उत्तर-पद्चिमी सीमा प्रान्त के 
कुछ झरणाथीं मोटर चालकों को भी सार्वजनिक सामान ढोने बाली गाड़ी (पब्लिक 


द्श्‌ 


कैरियर) के परमिट दिये गये, ताकि उनकी सहायता का और उन्हें फिर से बसाते 
का प्रबन्ध किया जा सके। 


वर्ष के प्रारम्भ में पेट्रोल संबंधी स्थिति कुछ हु तक संतोषजनक थीं, लेकित 
भारत सरकार द्वारा पेट्रोल के प्रान्तीय कोठटे में भारो कमी कर देने से इसकी 
स्थिति भी मई के महीने से खराब हो गई। पावर अल्कोहलू ( 708" 20070! ) 
की सप्लाई, जिसे पेट्रोल की कम्मी को पूरा करने के लिये उपयोग किया जा रहा 
था, अधिकतर अनियमित रही । भारत सरकार ने नवम्बर, १९४८ ई० से 
प्रान्तीय कोटा में कम की गई मात्रा को पहिले के बराबर कर दिया , परन्तु 
वाहन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण वर्ष के अन्तिम तीन सहीनों में फिर स्थिति 
खराब हो गईं। उक्त वर्ष के संबंध में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि २० 
प्रतिशत पावर अल्कोहल और ८० प्रतिशत पेट्रोल का एक मिश्रण चालू किया 
गया और पावर अल्कोहरू ऐक्ट, १९३९ ई० को प्रान्त के २४ जिलों में लागू किया 
गया। 


इन्फोर्स मेंट स्क्‍वेडों (॥07(0'06778776 5067908 ) ने मोदर गाड़ियों के ऐंक्ट, 
१९३९ ई० (१/000/ १४७१०)७४ ०४, ]989) और उसके अधीन बनाये हुये नियमों के 
अन्तर्गत २०,००० से अधिक मामलों के संबंध से मुकहसे चलाये। 


चुनी हुई सड़कों पर सवारी और माल ले जाने वाली मोटर गाड़ियों को चलाकर 
प्रान्‍्त भर में सड़क वाहन के राष्ट्रीयकरण की प्रारम्भिक कार्यवाहिपां करने के बाद सरकार 
को यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि वह राष्ट्रीयकरूत वाहन संबंधी विकास की एक स्पष्ट योजना 
तेयार करे। तदनुसार एक सड़क वाहन योजना समिति नियुक्त की गई, जिसका 
कार्य यह था कि वह ऐसे उपायों और साधनों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करे, जिससे 
सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति कार्यान्वित को जा सके और सरकार को इस संबंध 
सें भी सलाह दे कि इस कार्य का संगठन कैसे किया जाय। 


२७--साद्य तथा रसद 


१९४८ ई० में खाद्य स॑ बन्धी प्रशासन के संबंध में बहुत सी शिक्षायें सलीं। १९४७ ई० में 
भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि चीजों पर से नियंत्रण (कंट्रोल) हटा लिये 
जायं॑ और प्रान्तीय सरकार ने इस नीति का अनुसरण करते हुपें जनवरी, १९४८ ई० 
में सब खाद्यान्नों के लाने, ले जाने तथा उनके मूल्य पर से अपना नियंत्रण हटा लिया। 
नियंत्रण हटाने का कार्य ऐसे उचित अवसर पर हुआ कि व्यापारी लोग अचस्से सें पड़ 
गये और वे सदटे का व्यापार करने के लिये तेयार नहीं थे। इसके अतिरिक्त उस समय यह 
भी मालूम पड़ता था कि रबी को फसल अच्छी होगी। प्रारम्भ में इन सब बातों का 
नतीजा बढ़ा उत्साहवर्धेक रहा और मुल्यों में कमी होनी शुरू हो गई, किन्तु चीजों की 
कमी के कारण जो पहले ही से बनी हुई थी, स्थिति फिर खराब हो गई और तुरन्त 
ही मल्य फिर तेजी से बढ़ने रगे। इसलिये लोगों ने यह आवाज उठायी कि नियंत्रण 
(कंट्रोल) और राशनिग को फ़िर से जारी किया जाय | जुलाई, १९४८ ई० में भारत के 
सख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निईचय किया गया कि सुद्रा-स्फीति निरोधक 
कार्यवाही करने के लिये नियंत्रण की नीति फिर से अख्तियार की जाय, जिससे कि उत्पादन न 
करने वाले गरीब लोगों का दुख दूर किया जा सके । इस तरह रिलौफ कोठा दूकानों की 
प्रणाली चालू की गई, जिसके अन्तगंत नियत मूल्यों पर लोगों को सहायता देने का प्रबन्ध 
कया गया था । चूंकि १९४८ ई० में नियंत्रण हटाने की नीति के कारण रबी की फसल 
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में कोई वसूली नहीं की गई थी, इसलिये अनाज का इतना पर्याप्त स्टाक नहीं था कि उन 
सब हाहरों में, जहां पहले राशनिंग थी, फिर राशनिग जारी कर दी जाय। इसलिये सर« 
कार को प्रारम्भ में एक लाख से अधिक जन-संख्या वाले ३३ शहरों और पूर्वी हिस्सों में तथा 
पहाड़ के उन शहरों में, जहां अनाज की हमेशा कम्मी बनो रहती है, रिल्लीफ कोटा की दृकानें 
खोलकर संतोष करना पड़ा। यह योजना बाद में अद्धं सरकारी ((१प४४-(७०07०५४४४७7४) 
संस्थाओं के (प्रथम श्रेणी के अफसरों को छोड़ कर) सब सरकारी कर्मचारियों और नौकरों, 
शिविरों में रखे गये शरणाथियों, जेल और अस्पतालों के निवासियों, पुलिस के लोगों, प्रान्तीय 
सशस्त्र कांस्टेजुलरी के लोगों और मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के छात्रावासों के विद्यारथियों और 
सब आवद्यक नौकरियों के कर्मचारियों के लिये, जिनमें डाक और तार घर के कर्मचारी 
भी सम्मिलित थे, लागू की गई। पूर्वी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर कि बाढ़ से 
खरीफ फप्तल को काफी क्षति पहुंची थी और सतत्‌ अन्नाभाव वाले पहाड़ों क्षेत्रों में, जहां 
पर अनाज की कमी की आशंका थी, अल्पाहार योजना (/प५६७7४ए 50796770) 
के अन्तर्गत सि्फे सोदा अनाज, जिसमें मिश्चित आदा भी शासिल था, लगभग ३,००,००० 
परनिदों को सप्लाई किया गया और इस संबंध सें सासिक खपफ्त ५,००० टन थी। सरकार ने 
प्रान्त के बाहर से चारे के मंगराने का भी कार्य प्रारम्भ कर दिया जिससे कि उसे बाढ़-पीड़ित 
क्षेत्रों में भेजा जा सके। 


यद्यपि अभिक वर्षा और बाढ़ के कारण खरीफ फसल बहुत नष्ठ हो गई थी, परल्तु 
चावल की फसल वस्तुतः सामान्य थी और १९४८ ई० के अन्त तक ९०,००० उन 
की निर्दिष्ट सात्रा के बजाय २९,३६२ टन चावल की वसूली को गई। लगभग 
१,२३४ टन और अनाज भी खरोदे गये। इस वर्ष सरकार ने लगभग १,६३,००० टन 
विभिन्न अनाज बाहर से मंगाये, जिससें से १,०४,२६० टन गेहूं था। भारत सरकार ने १९४८ 
ई० के लिये बाहर से आने वाले अनाज में से १,१५,००० दन गेहूं का कोटा देने का निशचय 
किया था, परन्तु विदेशी गेहूं के न आ सकते के कारण, प्रान्तीय सरकार के कोटे में भारी 
कप्ती कर दी गई, जिसके फलस्वरूप वस्तुस्थिति अधिक असंतोषजनक हो गई और वर्ष 
के अन्त में केवल १५,००० टन गेहूं का बहुत थोड़ा स्टाक रह गया। 


अनाज स्टोर करने के लिये स्थान की व्यवस्था करने की योजना के अन्‍्तर्गत, जिसके 
लिये भारत सरकार ने राज-सहायता दी, यह प्रस्ताव किया गया था कि वसुली के मुख्य 
केन्द्रों में २००० खत्तिया बनाई जायं। लेकिन केवल १,२०० खत्तियां बनाई गई 
और इमारती सामान की कमी होने के कारण और निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया। 


भारत सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार १९४७ ई० में प्रान्तीय सरकार ने 
खाँडसारी शक्‍कर का नियंत्रण-कार्य अपने हाथ में ले लिया और रूगभग २८,००० टन खाड-- 
सारो शक्कर वसूल की । फिर भो नवम्बर, १९४७ ई० में अचानक ही भारत सरकार 
ने कारखाने में तेयार की हुई शक्कर और खांडसारी दक्‍कर पर कंट्रोल (नियंत्रण) 
लगाने का निशचय किया, इसलिये इस स्टाक को बेंचने में भारत सरकार को कुछ 
कठिनाई का सामना करना पड़ा। दावेदार शक्कर का भाव गिर जाने के कारण बाजार 
में घटिया किस्म की दाक्‍कर नहीं बिक रही थी, अतः उसे दानेदार दक्‍कर बनाकर 
बेचना पड़ा। अच्छे किस्म के शक्कर का स्टाक भी बेंचा गया। सावधानी के साथ बनाई 
गई योजना के अनुसार उसे बेंच दिया गया; जिससे सरकार की हानि बहुत कम हो गई । 
यदि भारत सरकार ने दानेदार शक्कर का भाव ३५ ₹० ८ आना से घटाकर २८ रु० 
८ आना न किया होता, तो यह हानि और भी कम हुई होती। 
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कपड़े का भाव बढ़ने के फलस्वरूप उसके उपभोक्‍ताओं को कठिनाइयां हुई, जिसके 
कारण कपड़े पर फिर से कंट्रोल लागू किया गया । भारत में मिलों के पास जितना कपड़ा 
था उसे भारत सरकार ने ३० जुलाई, १९४८ ई० को जब्त कर लिया और उसने मिल 
द्वारा तंयार किये हुये सब कपड़ों पर नियंत्रित मल्य छापने और सरकार द्वारा नियत 
कोठे के अनुप्तार मिलों का कपड़ा पहुंचाने का निददय किया। कपडे के वितरण का 
प्रबन्ध ॒प्रास्तीयय सरकार पर छोड़ दिया गया और उसने जिलेवार कपडे के आयात की 
तथा उसे पहुंबाने की व्यवस्था की। प्रत्येक जिले को महीन और सोदे कपड़े की जितनी 
आवद्यकता थो उस्तका ध्यान रखते हुपे उसे कपड़े का कोटा दिया गया। य० पी० कंदोल 
काटन क्लाथ ऐंड यानें डोछूस लाइसेंसिंग आडर, १९४८ ई० को छाग करके लाइसेंस 
देने को प्रगाली चालू की गई। कपड़े के समस्त व्यापारियों को, जिनमें ऐसे रजिस्टर्ड 
बरणार्थोी भी सम्मिलित थे जिन्होंने उस समय कपड़े का व्यापार किया था जबकि कपड 
पर से कंट्रोल हठा लिया गया था या जो पाकिस्तान में लाइसेंस-प्राप्त कपड़े 
के व्यापारी रहे थे, अन्य व्यापारियों के साथ कपड़े का व्यापार करने के लाइसेंस दिये गये । 
सरकार ने भी कपड़े के आयात का काम प्रान्तीय साकदिंग फेडेरेशन के सुपुर्दं कर दिया | इस 
प्रान्‍्त के लिये लगभग ३०,००० गांठ कपड़े का कोटा मियत किया गया था, जिसमें 
१७,००० गांठ संबुकक्‍त प्रान्‍्तत की सिल सप्लाई करती थीं और शेष कपड़ा प्रान्त के बाहर 
के उत्पादन-केनद्र सप्लाई करते थे। कपड़े के आन्तरिक वितरण के प्रयोजन के लिये 
अत्येक जिले से यह कहा गया कि वह थोक विक्रेताओं का एक असोसियेशन बनाये, 
जो जिले मे आयात हुये कपड़े को फुटकर विक्रेताओं के विभिन्न असोसिय्रेशनों को दे । 
प्रान्तीय साकटिंग फेडरेशन के लिये भी यह बांछतीय था कि वह अपने माल को उपभोक्ता 
समितियों या फ्ूडटकर विक्रेताओं की समितियों को दे। जनता को फेक्टरी के बाहर के 
सलल्‍य पर २० प्रतिशत अ(र जोड़कर कपड़ा मिलने लगा और थोक विक्रेताओं तथा फूटकर 
विक्रेताओं का मुनाफा निकाल देने के बाद जो कुछ रुपया बचा उसे सरकार के खाते में 
विक्रोकर और प्रशासकीय व्यय के तौर पर जमा कर दिया गया। 


अन्य महत्वपूर्ण बस्तुयें जिन पर कंट्रोल था, लोहा और इस्पात, कागज, मिद्दी का 
'तेल, नमक और जलाने की लकड़ी थी। उनके संबंध में सप्लाई की स्थिति काफी 
अच्छी थी। 


यू० पी० कंद्रोलल आफ सप्लाइज (वेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ ई० की अवधि 
बढ़ाकर ३० सितम्बर, १९५० ई० तक कर दी गई और य० पी० प्रिवेन्शन आफ ब्लेक 
सार्काटग ऐक्ट, १९४७ ई० और यू० पी० ( टेस्पोरेरी ) एकोसोडेशन रिक्वीजीशन 
'ऐक्ट, १९४७ ई० की अवधि बढ़ाकर ३० सितस्बर, १९४९ ई० तक कर दी गई, 
'यू० पी० ( डेस्पोरेरी ) कंद्रोल आफ रेन्‍्ट ऐंड इविक्सन ( अमेड्सेंट ) एक्ट, 
१९४८ ई० और य० पी० बेदस ऐंड सेजर्स ऐक्ट भी इस वर्ष पास हुये। अन्न और 
रसद विभाग के महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श देने के लिये सई, १९४८ ई० में विधान 
संडल की. एक स्थायी समिति बनाई गई। 


प्रैंड से दिसम्बर, १९४८ ई० तक विभिन्न नियंत्रण आदेशों क्ले उल्लंघन करनें के 
संबंध में ६,३१४ प्कहमे दायर किये गये। इनसें से ९१३ मुकदमों में सजा मिली 
'और ३३२ स॒कहमो में रिहाई दी गई और होष मुकहमे विचाराधीन थे। दुराचरण 
'के मामलों में भो विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने कड़ो कार्यवाही की ओर 
६५ कर्मचारी नौकरी से बरखास्त कर दिये गये या कार्यभार से मुक्त कर दिये गये ४ 


२८--- विधान संडल 


आलोच्य वर्ष सरगरमी का रहा और कई सहत्वपूर्ण कानून पास किये गये। इस 
आशय का एक सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत किया गया कि इलाहाबाद 
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के हाई कोट आफ जूडीकेचर तथा अवध के चीफ कोर्ट को मिला देने के लिये हक 
राज्यपाल (गवर्नर) को मानपत्र दिया जाय। दूसरा प्रस्ताव भारत सरकार, संबैधित 
सेनिक अधिकारियों तथा आम सेना को उनके हैदराबाद रियासत में सफल पुलिस 
अभियान पर बधाई देने के लिये स्वीकृत किया गया। 


वब के दौरान में संप्रुबतत प्रान्तीय विधान सभा का केवल एक अधिवेशन हुआ । 
विधान सभा की बैठकों फरवरी, माचं, अप्रैल, मई, अक्तूबर और नवम्बर के महोनों में 
लखनऊ में हुई। इन बैठकों में कुछ ५३ दिन लगे। पहली बेठक १६ फरवरी, १९४८ ई० 
को आरम्भ हुई। वर्ष के दौरान में सं प्रक्‍्त प्रांतीय विधान परिषद्‌ की कुल मिलाकर २४ 
बेठकें हुई'। विधान परिषद्‌ (कौंसिल) को अनिद्चिचत रुूमय के लिये हि बार स्थगित किया 
गया-एक तो ९ अप्रैल को और फिर १ जून को। सदाकी भांति १९४८-४९ ई० 
के वित्तीय वर्ष का बजट दोनों भवनों में पेश किया गया और दोनों भवनों ने उस पर 
बहस को और उसे पास किया। 


संबक्‍्त प्रांतीय विधान परिषद्‌ की कार्यविधि तथा कार्य-संचालन नियमावली में 
एक संशोवत उपस्थित किया गया और उसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया! और 
समिति को सिफारिशें कुछ थोड़े से परिवतंतों के साथ भवन द्वारा स्वीकृत की गई। 
माननीय सन्त्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के चुनाव, निर्माण तथा कार्य- 
विधि को नियमित करने वाली नियमावल्ली स्वीकृत की गई और विभिन्न विभागीय 
स्थायी समितियों के लिये सदस्यों के चुनाव हुये। २२ स्थायी समितियां बनाई गई। 


वर्ष के दौरान में विधान परिबद्‌ द्वारा पांच मैर-सरकारी प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । 


ओऔ चल्धभाल, जो कि विधान परिषद्‌ के उप-सभापति के लिये एकमात्र उम्मीदवार 
थे, निर्वाचित घोषित किये गये। 


१५4८-४९ ई० के लिये पुस्तकालय (लाइब्रेरी) के अनुदान के लिये ३०,००० रु 
की धनराशि नियत की गई, परन्तु बाद में वर्ष के दौरान में इसे बढ़ा कर ६०,००० रू 
कर दिया गया, जिससे कि इसके उत्तरोत्तर विकास के लिये व्यवस्था हो जाय। वर्ष में 
उ्तकालय (लाइब्रेरी) मे ३५५ अन्य प्रकाशनों के अतिरिक्त ३,८४७ पुस्तकें अंग्रेजी में, 
७९४ हिन्दी में और १५ उर्दू मे प्राप्त हुई। 


१९४८ ई० में उपचुनाव 


१९४८ ई० में संयुक्त प्रान्तीय विधान सभा के लिये ५, संपुक्‍त प्रान्तीय विधान 
परिषद के लिये १ तथा विधान तिर्माजी सभा के लिये १ उपचुनाव किये गये, जिनका 
व्योरा नीचे दिया गया है :-- 


( क ) संयुक्त प्रान्तीय विधान सभा-- 


१--लखनऊ और उद्नाव जिले का मुस्लिम ग्रामोण निर्वाचन क्षेत्र--श्रो 
एहतिशाम महमूद अछो का चुनाव अवैध घोषित किये जाने के फलस्वरूप जो स्थान 
रिक्त हुआ उसके लियो उपचुनाव किया गया और श्री हबीबु रहमान चुनें गये । 


3 ( उसती जिले (पश्चिमी) का मुल्छिम ग्रामोण निर्वाचन क्ष त्र--श्री कासिम 
हुसेन के इस्तीफा देने से जो स्थान रिक्त हुआ उसके लिये उपचुनाव किया गया और 
श्री मुहम्मद अदील अब्बासी चुने गये। 


३6 


३--छुल्तानपुर जिले का मुझिज्ञम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र--भी महबूब हुसैन 
की मृत्यु के कारण जो स्थान रिक्त हुआ उसके लिये उपचुनाव किया गया और श्री 
नाजिम अली चुने गये। 


४--बल्ती जिले ( उत्तर-पूर्वाो ) का मुस्लिम ग्रामोख् निवोचन क्षेत्र-- 
श्री सोहम्मद इसहाक का चुनाव अवेध घोषित किये जाने के फलस्वरूप जो स्थान 
रिक्त हुआ उसके लिये उपचुनाव किया गया और श्री मोहस्मद सुलेमान अधसी 
चुने गये। 

४--बस्तो जिले (दक्षिण-पूर्वाी) का मुस्लिम ग्रामोण निर्वाचन क्षेत्र-- 
श्री मोहम्मद इस्माइल के इस्तोका देने के कारण जो स्थान रिक्त हुआ उसके लिये उपचुनाव 
किया गया और श्री अब्दुल हकीम चुने गये। 


(ख) धसम्जुकत प्रान्तोय विधान परिषद्‌ 


हरदाई झोर खीरी जिले का आम ग्रामाण निर्वाचन क्षेत्र--त्री चन्रहास सिश्र 
(समाजवादी दल) के त्याग-पत्र देने के कारण जो स्थान रिक्त हुआ उसके लिये 
उपचुनाव किया गया और श्री मोहन लाल वर्मा चुने गये। 


()१) संविधान सभा 
संप्रक्त प्रान्तत के वित्त तथा सूचना मंत्री माननीय श्री कृष्णद्त पालीवाल के त्याग- 


पत्र देने से संविधान सभा में जो स्थान रिक्त हुआ उस पर संपुक्‍त प्रान्तीय विधान 
सभा द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री सतोहशचन्द्र (बरेली) चुने गये। 


निर्वोचन सूचिये का पांडुलेख 


वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रान्तीय विधान सभा तथा संसद (पालियामेंठ) 
के लिये निर्वाचन सूचियों के पांडुलेख को तैयार करने का काम सब जिलों में आरम्भ किया 
गया। १९४८-४९ ई० के बजट में १२९,१०,००० रु० की जो व्यवस्था की गई थी 
उसमे से ८,७२,००० २० की धनराह्िि अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग के व्यय तथा अन्‍य प्रासंगिक 
व्यय को पूरा करने के लिये जिला अधिकारियों को दी गई। 


चुनाव के विरुद्ध प्रार्थना-पतन्र 


१९४७ ई० के अस्त में चुनाव के विरुद्ध जो पांच प्रार्थना-पत्र अनिर्णीत भे 
वे वापस ले लिये गये और बनारस-गाजीपुर जिले के आम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से 
संप्ुक्त प्रान्तीय विधान परिषद्‌ में प्रोफेसर यू० ए० असरानी के चुनाव के विरुद्ध एक 
नया प्रार्यत्ा-पत्र श्री जोती प्रसाद गुप्त द्वारा दायर किया गया और बर्ष के अन्त तक 
इस पर विचार नहीं हुआ था। 


भाग २ 
विस्तृत अध्याय 


अध्याय ?--सामान्य प्रशासन ओर स्थिति 


१... १९४८ ई० में सरकार के कमेंचारीगण 


सत्ता हस्तास्तरण के ससय सर फरांसिस वर्नर वाइली की जगह 
महामाननीया श्रीमती सरोजिनी नायड, गवर्नर हुई थीं और इस वष भी 
वही प्रान्त को गवर्नर रहीं। 


वर्ष के आरम्भ में माननीय प्रधान मंत्री को सिलाकर ग्यारह मंत्री थे। 
मई, १९४८ ई० में कुछ विभागों में परिवर्तत किया गया। इसके फल- 
स्वरूप न्याय विभाग साननीय प्रधान मंत्री के चार्ज सम आ गया और 
स्वास्थ्य विभाग माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर के पास से हुटा कर 
साननीय श्री चद्धभान्‌ गूप्त को दे दिया गया, जी अब स्वास्थ्य तथा रसद 
विभागों के मंत्री हो गये। ८ जून, १९४८ ई० को वित्त तथा सूचना मंत्री 
साननीय श्री श्रीकृष्णरत्त पालीवाल ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह भरी 
तहीं गई और उसका कार्यभार माननीय प्रधान मंत्री ने ले लिया, जो अब 
सामान्य प्रशासन, न्याय, वित्त तथा सुचना विभागों के मंत्री हो गये। 
इस प्रकार मंत्रियों की संख्या घट कर दस रह गई। वर्ष के अन्त में 
जो मंत्री थे और उनके पास जो विभाग थे वे नीचे दिये जाते हे :-- 


?--माननीय पं ० गोविन्द बल्‍लभ पंत, » » सामान्य प्रशासन, न्याय 
प्रधान मंत्री वित्त तथा सूचना 
२--माननीय हाफिज मोहम्मद इन्नाहीभ _छ यातायात 
३--मानतीय श्री सम्पूर्णानन्‍्द -... शिक्षा तथा श्रम 
४---साननीय श्री हुकुस सिह -«. साल तथा बन 
५--माननीय श्री निसार अहमद हो रवानी - *«. क्रषि तथा पशुपालन 
६--माननीय श्री गिरधारी लाल »«. आबकारी, जेंल 
रजिस्ट्री तथा स्टाम्प 
७--माननीय श्री आत्मारास गोविन्द खेर »«. स्वशासन विभाग 
८--माननीय श्री चन्द्र भान्‌ गृप्त »« स्वास्थ्य और रसद 
९--माननीय श्री लाल्बहादूर शास्त्री - ... पुलिस तथा वाहन 
१०--माननीय श्री केशवदेव सालवीय «« विकास तथ! उद्योग 


वष के आरम्भ हे आठ सभा-सच्व थे। श्री उदयवीर सिह ने, जो 
' सावनीय यातायात संत्री के सभा-सचिव थे, १ दिसम्बर, १९४८ ई० को 
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इस्तीफा के दिया और उनकी जगह भरी नहीं गई। इस प्रकार वर्ष के 
समाप्त होने के समय ७ सभा-सचिव थे। नीचे की सूची में उनके नाम 


के साथ-साथ यह भी बताया गया हु कि वे किस माननीय मंत्री के 
साथ हें :-- 


न्‍न्कमिमणबनलनन--मभतनननरन+, 


सभा-सचिवों के नाम साननीय मंत्री, जिनके साथ वह हैं 





जिला 


१--श्री जगन प्रसाद रावत 
२-- श्री गोविन्द सहाय माननीय मुख्य संत्री । 
३--श्री चरण सिह | 


४--श्री लताफत हुसेन « माननीय मंत्री, यातायात । 


५--श्री सहफूजुर रहमान खां . » सानवीय मंत्री, शिक्षा तथा श्रम । 

६--श्री हर गोविन्द सिंह .- साननीय संत्री, माल तथा बत 
और माननीय मंत्री, कृषि 
तथा पशुपालन | 

७--भी बहीद अहमद , » साननीय मंत्री, विकास तथा 
उद्योग । 


न्‍सकुशपपमनना. मना मकान षनाएपक, 


२--प्रशःसकोय का्थवाहियां 


३० जनवरी, १९४८ ई० को सहात्मागांधी की हत्या होने के बाद 
तुरन्त ही भारत सरकार के विचारों से सहमत होकर प्रान्तीय सरकार ने 
राष्ट्रीय. स्वयंसेवक संघ, सुस्लिम लीग नेशनल गा्ड्स और खाकसार 
संस्थाओं को गर-कानूनी घोषित कर दिया और यू० पी० सेन्दिनेंस 
आफ पब्लिक आर्डर एऐवट के अधीन इन संस्थश्ओंं के सब सक्रिय 
और प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार और नजरबन्द कर लिया। 
इस कार्यवाही से सुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स तथा खकसार संस्था 
की. कार्ववाहियां बिल्कुल बन्द हो गई किन्तु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
सेत! बाद में नजरबन्दी से छोड़ दिये जाने पर संघ की कार्यबाहियों 
को फिर से श्र करने लूग गये और अन्त में उन्होंने संघ पर लगी 
हुई रोक का उल्लंघन करके ९ दिसस्बर, १९४८ ई० को एक तथा- 
कथित सत्याग्रह आन्दोलन शुरू कर दिया। इसलिये संध के सदस्यों 
के विरुद्ध नई कार्यवा यां करनी पड़ों और कानून तोड़ने वालों को 
गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध सामान्य कानून के अधीन और कुछ 
मासलों में यू० पी० मेन्टिनेंस आफ पब्लिक आर्डर ऐेक्ट के अधीन 
कार्यवा[यां की गई'। प्रान्त में शान्ति और व्यवस्था बनाएं रखने के 
लिए इस वर्ष सरकार ने कुछ आवश्यक कानून बनाये । यू० पी० मेन्दिनेस 
आफ पब्लिक आडेर ऐव्ट, १९४७ ई० के आदेशों की आवश्यकतायें पुरी 
करने के लिए यू० पो० मेन्दिनेंत आफ पब्लिक आडर (द्वितोष संशोधन) 
ऐक्ट, १९४८ ई० पास किया गया जिसमें (१) मूल ऐक्ट को धररा ३ 
(१) (क) के अधोन नजरबन्दी को अवधि उस तारीख से, जबकि 
नजरबन्दी को मूल आज्ञा जारी को गई हो, ६ महने तक बढ़! दा 
गई और (२) भारत डोविनियन में कानून के अनुसार बनाई गई सेला, 
पुलिस आदि के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली किसी वर्दा से विलते- 


ध्रद्मसकीय 
नौकरियां 


प्रश्ासकीय 
तथा न्याय 
सम्बन्धी 
कार्यों 

का पृथक 
किया जाना 


माल बोडं 


कमिइनर 
और 

एडीशनल 

कमिश्नर 


स्पेशल 
सेजिस्ट्रेट 
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जुलते कपड़े पहनने था उन्हें सर्वेवाधारण के बाव धारण करने का 
नषेध किया गया और उसे विनतिव्मत किग्रा गया। इतसे साथ "हो 
साथ यू० पो० कम्पूनल डिप्टरबेंतेज अिवेंगव. ऐक्ट, १९४७ ई० को 
धारा १० को इस तरह संशोधत किया गया कि उससे कुछ मामलों में 
पदा होने बालो कठिताइवां कम हो गई। इत ऐक्ट की धारा १८ का 
भो इत तरह संशोधत किया गया कि इस एक्ट के अधोत मुकूहमे करने 
वाले मेजिस्टरेटों को और बढ़े हुये अधिद्वार विशिष्दकूप से सिर गये। 


जा 


सत्ता के हस्तान्तरग के झतव बहुत से योस्योध अफप्तरों के अयने 
कार्य-काल समाप्त होने के पहले हो अवकाश ग्रहण कर लेने तथा कुछ 
अकप्तरों के पाकिस्तान से नोफ़रो करने को इच्छा प्रकट करने के 
फलस्वरूप पिछले वर्ष के अन्त तक सिविल ऑर पुलिस सबिसों 
( सेवाओं ) को बहुत स॑! जाहें खाली हो गईं। इत प्रकार भारतोय 
सिबिल सचितपत्त के १६६ शकपरों मे से ९४ कम्त हो गये। इन्हों 
कारणों से भारतय पुलिस सर्वित के ९६ में से ५६ अफपरों ने नौकरो 
छोड़ दं।। ये जाहें प्रान्तोय सॉबिस के अक्ृपरों को पदोन्‍नति करके 
भरा गईं। कुछ हुद तक ये जगहें उतः उम्मोदवारों को भर्तो करके 
भरो गइ, जो लड़ाई से लोटे थे। यू० पो० लिविल (एक्जोक्यूटिव) 
सबित में अफसरों को कमी २३ जुडिशियल मेजिस्ट्रेटों ओर ३ रेवेन्यू 
अफसरों को इस सर्जित में पदोन्नति करके पूरो की गई। प्रान्तोय 
पुलिस सब्सि को कसों पूरा करने के लिये एक चुताव समिति द्वारा 
२२ डिप्टो पुलिप्त सुर्पारिटेंडेंड चुने गये। 


बर्ताव मंत्रिमंडल ने तिद्धान्तदः प्रशाशकोय तथा न्याय सम्बन्धी 
कार्यो के पृथक किये जाने को मांग स्वोकार कर लो थो। 
इस नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से माल विभाग में 
अपीलों के कार्य के सम्बन्ध में इन कामों को पृथक करके शुरुआत को 
गई । यह कार्य माल बोर्ड के जुडोशियल (न्याय सम्बन्धों कार्य करने 
वाले ) मेम्बरों को सौंप दिया गया और प्रशासकोय फार्य केवल 
ऐडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासन कार्य करने थाले) मेम्व्रर को दिया गयां। 
यह पुनस्पंगठद पिछले बर्ष के अन्तिम भाग में किया गया ओर रिपोर्ट 
वाले वर्ष में बोर्ड का एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव ( प्रशासन कार्य करने धाला ) 
मेम्बर और दो जुडीशियल ( न्याय संबंधों कार्य करने वाले ) सेम्बर थे। 
आलोच्य वर्ष में एडोशनल कमिइनरों का संख्या बढ़ा कर १० कर दो गई। 
इन अफत्रों ने कमिइतरों से उनके समस्त न्‍्यायथ सम्बन्धों कार्य डे 
लिये। ८ सितम्बर, १९४८ ई० से प्रयोगात्मक रूप से रहेलखंड डिवोजन 
को मेरठ-भागरा डिवोजनों से मिला कर तथा तोनों डिवोजनों को एक 
कमिदनर के अधिकार में रख फर कमिश्तरों की संख्या ओर घटा कर 
डे कर दो गई। पिछले वर्ष यह संख्या ९ से घटा कर ५ कर 
दी गई थो। 


का अष्डा चार निरोबक मुक़दृते करने के लिये १९४७ ई० में स्पेशल 
हट नियुक्त करने पड़े। आहलोच्य वर्ष में मेरठ को अदारूत 
तोड़ दो गई, परन्तु इलाहाबाइ, कानपुर और बतारप कौ शोष तोनों 


8३ 


अदालत पूरे वर्ष कार्य करत/ रहों। इन अशलतों की स्थापना से इन 
मुक़्दैसों का जज्दों फला करने सें काफो सहाबता मिलो। 

इस वर्ष भारत सरकार ने बिना टिकट यात्रा करने को रोकने 
के लिये एक विशेष योजता चालू को और उक्त योजना को कार्यान्वित 
करने के लिये प्रान्त में ३४ स्पेशल मेजिस्ट्रेट. नियुक्त किये गये थे। 
इन मेजिस्ट्रेटों को बिना टिकट यात्रा करने वालों के मुक़द्दमों के! सुनवाई 
करनो पड़तो थो और उनका फैसला करना पड़ता था। सब बातों को 
देखते हुये योजना सफर रहे।। 


जडोशियल मौजिस्टेटों और रेवेन्च अफसरों को संह्यण बढ़ाकर 
ऋमशाः ११२ और ९२ कर द/ गई। ये अफप्तर जिले के फोजदारो 
और माल के अधिकांश कार्य को करते रहे और इस प्रकार उन्होंने 
सब-डिवोजनल मेजिस्ट्रेटों को मक़दमे के काय से अध्लेकतर मुक्त रखा। 


परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल एक सुधार कार्य यह किया गया कि 
सरकारों कागजातों से जाति या उपजाति संबंधों इंदराज तिकाल दिये 
गधे हें। सरकारो नौकरियों में भर्तों करने के सम्बन्ध में भो ऐसे ही 
कई नये निर्णय फिये गये। ऐसो भर्तियों के सम्बन्ध में लो जाने वालो 
' विभिन्न परोक्षाओं के लिये हिन्दी को अतिवार्य विषध्र बना दिया गया। 
संयुक्त प्रान्तोधय सिविल सर्विप्त (प्रशासकोब और न्याय संबंधों शाखाओं ) 
में प्रवेश करने के लिये स्त्र/-पुरुष का भेदसाव हुठा दिया गया। अधिबरास 
संबंधों नियम में संशोधन किया गया ताकि वह भारतोय डोसी- 
नियन को वर्तेमान द्ाओं के अनुकूल हो जाय और चरित्र तथा पूर्व 
आचरण की जांच करने के सम्पन्ध में नयें आदेश जारी किये गये। जिन 
जगहों के लिये बो> ए० या उत्तके बराबर को योग्यता आवश्यक हो 
उनमें भर्ती करने के सम्बन्ध में यह मास लिया गया कि सरकार द्वारा 
प्रदान किया गया समाज सेव्ग का डिप्लोमा होता विशेष योग्यता हूँ । 
डिप्लोमा-प्राप्त कोगों को निर्धारित अधिकतम आय के संबंध में एक 
वर्ष की छूट भी दी गई। नये भर्ती होने वाले अफसरों को उपध॒कक्‍त 
ट्रेंबिंग प्रदान करने के विचार से इलाहाबाद से एक अफप्तरों को दुनिग 
का स्कूल (()760"8 प"+दांणंगन 50000)) स्थापित करने का 
लिशचय किया गया। 


पब्लिक संविस कसमीदान के कहने पर वे सर जगहें, जिनका 
अधिकतम देतव १२० रु० प्रति माह से कम था, उनके अधिकार क्षेत्र से 
हटा ली गईं। कमीशन और नियकक्‍त करने बाले अधिकारियों में और 
अधिक सहयोग स्थापित करने और उन्तके आपस के मतभेदों का समाधाव 
करने के विचार से विभागों के अध्यक्षों और सचिवालय के विभागों को 
बहुत सी हिंदायतें दो गईं जिनके द्वारा कानूनी आदेशों और उनके सम्बन्ध 
में को जाने वाली कार्यवाहियों को और अधिक स्थष्ड किया गया । 


युद्ध से लोटे हुए उम्मोदवारों को दी गई रिवायतों के आधार पर उन राज: 
नीतिर पोड़ितों वेः मामलों में, जो ६ महीनेंसे अधिक जेंल में रहे हों, यह निश्चय 
किया शया कि उनके लिये हाई सकल और इंटरमीडियेट को परोक्षा पात 
कर लेता गर-टेक्निंकह नौकरियों में भर्ती फे लिये ऋरमरशः इंटदर- 
मीडियेद और डिग्री की परीक्षा पाप्त कर लेने केबराबर माना जायगा। 


जाति 
इत्यादि का 
उल्लेख 
परोक्षाओं 
में हिन्दी 
का आरंभ 
सत्री-पुरुष 
का भेद 
हटाया जाना 
अधिवास 
संबंधी नियम 
चरित्र आदि 
की जांच 
समाज सेचा 
का डिप्लोसा 
अफसरों का 
ट्रेनिंग 
स्क्ल 


पब्लिक 
साॉविस 
कमीशन 


राजनीतिक 
पीड़ित 


शरणाथों 


यूद्ध से लोटे 
हुए उम्मीद- 
चार 


कर्मचारियों 
की कार्य॑- 
कुशलता 


सत्यनिष्ठा 
(ईमानदारी ) 

संबंधी 

प्रमाण-पत्र 


अशासकीय 
स्यायालय 


छे४ 


५ को के लिये नोवे दी हुई अधिक रियायतों की ऋषणा 
की गई :--- 


(१) यदि और तरह से योग्ग हों तो सरह्वारी जगहों में 
नियुक्ति के लिग्रे आयु केकारण उन्हें अयोग्य नहों तन्‍्रला जायगा। 


(२) उपपुक्त सामलों में पब्लिक सवित्त कमोशर द्वारा विज्ञापित 
जगहों के संबंध में प्रयतवा-यत्र या परोक्षा-शल्क को छठ दो जा 
सकता हं। 


(३) फिर से जगह पघिलतने पर यदि प्रारशितक्ष देसत पाकिस्तान 
में मिलने वाले वेतन से कम हो तो पाकिस्तान में को गई प्रत्येक तीन 
साल को नोकरों के लिये एक साल को अग्रिष वेतन-वरद्धि दिये जाने 
की अनुधति दो जा सकतो हें। 


(४) मंसिकी को अगली दो परीक्षाओं के लिये शरणार्थी 
वकीलों को आयु के सम्बन्ध में चर वर्ष तक को छूट दो जा 
सकती हें । ; 


(५) ऐसे दरणाथियों से, जो स्थायों तौर से रहने के 
लिये ३० सितम्बर, १९४८ ई० से पह़िले इत्त प्रान्त में आ 
गये हों, अधिवास संबंधों निशत्रभ के अवगत योग्र होने का कोई 
घोषण--पत्र नहों मांगा जायगा। 


जेप्रेठल, १९४८ ई० से युद्ध से लोटे हुये उम्पोववारों के लिये 
जगहों का सुरक्षित रखा जाना बंद कर दिया गया। 


बेतनकों के संशोधन के साथ-साथ बौकरियों से अयोग्य व्यक्तियों 
को हुटा देने के लिये कार्यवाहियां किये जाते की जो सिफारिश वेतन 
समिति ने की है, उसको कार्यान्वित करने के विचार से उन हछोगों को 
अनिवार्य रूप से रिटायर किये जाने के संबंध में आदेश दिये गये जिन्होंने 
किसी प्रकार उपयोगो न रहने पर भी स्वेत्छा से रिटायर होने के उच्च 
अधिकार का उपयोग नहीं किया, जो उन्हें संशोधित सी० एस० आर० 
के अबोन इस श्तें चर दिया यथा था कि उन्होंने प्रान्तीय स्विसों को सरत में 
२५ साल को और दूसरी सुरतों मं ३० साल की आवश्यक स्विस पूरी कर 
लो हो। इससे कम अवधि को आवश्यक सर्विस वाले अयोग्य व्यक्तियों की 
छटठनी करने के लिये सो० झो० ए० के नियमों और अनशासन संबंधी 
कार्यवाहियों ( प्रशासक्रीय न्यायालय ) के नियम, १९४७ ई.- के अन्तर्गत 
कार्यवाही करने का सुझाव किया गया। सत्यनिष्ठा (ईमानदारी) के प्रमाण- 
पत्र के सम्जन्ध में संशोधित विस्तृत आदेश जारों किये गये। 


संयुक्त प्रान्तीय अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाहियों (प्रशौसकीय न्यायालय) 
के नियम, १९४७ ई० के अन्तगेत १९४७ ई० के अन्त में कायम 
किये गये । प्रशासकीय स्यायालय ने कलक्की अप्ल़े का प्रबन्ध तथा फंड आदि 


हर 


की व्यवस्था हो जाने के बाद फरवरो, १९४८ ई० से वास्तविक रूप से कार्य 
आरएस किया। विवाराधोन दर्ष में २० मामले, जिनमें ३० सरकारो कर्मचारी 
संध्मिलित थे, उसके पास जांच और रिपोर्ट के लिये भेजे गपे । इसमें से न्यायालय 
ने ८ सामले सिबदाये और प्रत्येक मामले में उत्को सिफारिशों को सरकार 
द्वारा स्वीकार कर लिया गया। फलस्वकूप ४ सरकारो कर्मचारी नौकरी 
से निकाल दिये गये, एक का बेतव कम कर दिया गधा ओर एक की 
पदोन्नति दाइम स्केल वाले वेतन-करम में ३ वर्ष तक के लिये रोक 
दी गईं। ये आंकड़े केवल ऐसे माप्तलों के सम्बन्ध सें हें, जो न्‍्यायारूय 
को विफारिशों के फहुस्वकूप लिबटायें गये । इसके अलाबा अन्य 


सामल भो थे, जो विभाग हारा बिना न्यायालय के परामर्त के 
तनिबंटाये गयें। 


१९४८ ई० में यू० पो० सिविह तथा पुलित स्िमेज के ८ 
अफप्तर' भ्रष्टाचार के अभिषोग में नोकरों से अछग कर दिये गये और 
एक अफतर को रिटायर होते को अवधि से पहिले हो रिटायर कर दिया 
गया। तोन अन्य अफप्तरों को, जितके विरुद्ध श्रष्ठाचार के अभियोग 
सिद्ध हो गये थे, अन्य प्रकार के दंड दिये गये। ७ अफवरों को, जिनका 
कार्य सम्रोष जरक नहों था, उनके अवलों पदों से हटाकर नो वे वाले पदों पर 
रखे जाने का आदेश दिया गया और ८ अन्य अफप्ररों ने नौकरो से 
इस्तोफा दे दिया। प्रशासकीय न्याय/रूय के पास बहुत से ऐसे मामले 
विवारा्थ पड़े रहे जिन पर कोई का्यवाहो नहों हुई। 


वर्ष के आरम्भ में सरकार ने अभ्रष्टाचार-निरोधक विभाग को 
प्रान्तोष गुप्तवर विभाग को जांच ज्ञावा ( इन्जेस्टोगेशन ब्रांव ) 
में सम्मिलित करने का निरचरय किया। इत्त विभाग का कायंक्षेत्र 
पहिले सरकारों कम्तचारियों के विरुद्ध महत्ववूर्ण. सामलों की जांच 
तक हो सोमित रखा गवाथा और इतके कर्मचारिवर्ग मों कमी कर दिये 
जाने पर यह अनुभव किया गया कि इस कार्य के लिये अब एक 
पृथर्‌ू विभाग को आधद्यकता नहीं हे। तदनुसार यह विभाग गुप्तचर 
विभाग की जांच शाखा में मिला दिया गया और इप्तको कार्यवाहियां 
गुप्तवर विभाग की जांव शाखा को कार्यवाहियों के अन्दर ही आ 
गई। फिर भो जिले को भाष्टाचार-निरोधक्ष समितियां पहिले की 
ही तरह कार्य करतो रहों। स्ितियों को स्थिति का वर्ष के आरम्भ 
से विहावलोकन किया गया। इत समितियों को कार्ये-व्यवस्था के बारे 
में प्रशालकोय अफपरों के सम्मेलन तथा सामान्य प्रशासन को स्थायी 
समिति की बेठक में, जो क्रमशः अप्रेल १९४८ ई७ और सितम्बर, 
१९४८ ई० में हुई थो, बाद-विवाद हुआ। यह निशचय किया गया 
किये समितियां पहले को तरह हो कार्य करतो रहें, क्योंकि उनके द्वारा 
प्राप्त परिणान अप्तन्तोषज्षगक नहीं थे। साथ ही यह वांछनोय समझा 
गया कि इत सवितियों तथा विभागों और क्षार्यायों के स्थानोय 
अध्यक्षों के बोच अधिक सहयोग पर अधिक जोर दिया जाय और 


इस बात पर जार देते हुए समस्त सम्बन्धित व्यक्षिययों को आदेश 
जारी किये गये। 


वर्ष में संबुक्‍त प्रान्त में सिनेमा घरों की संख्या ऊगभग 
२१८ थी। संप्रुकत प्रान्तीय सिनेमा परासहॉदात्री समिति का पुर्नानर्माण 
२३ जनवरी, १९४७ ई० को हुआ था। इस समिति में ९ सदस्य 


भाष्ठाचार» 
निरोधक 
समितियां 


सिरे मेदो-- 
ग्राफो 


मनोरंजन 
तथा बाजी 
लगाने के 
कर 


युद्ध-स्थलों 
से लाये 
हुए निष्करम- 
णार्थों 


छठे 


हिट 


रक्‍्ख गये थे जिनमें से ६गेर-सरकारी थे। इस समिति ने १९४८ ई३ सें 
अपनी कार्यवाही जारी रखी और एसे फिल्मों को जांच को जो आपत्तिजनक 
बताये गये थे। सरकार ने कुछ आपत्तिजनक फिल्मों को अग्रमाणित घोबित 


किया, जेसे खिड़की और कमरा नम्बर ९। 


समाचार फिल्मों (न्यूज रील्स) में से महात्मा जी का मामला 
( सहात्माजीज केस ) अथवा गोडसे का मुकहमा ( गोडसे द्वायछ केस ) 
नामक एक रीलरल अप्रमाणित घोषित की गई और हैदराबाद इत्यादि 
सम्बन्धी कुछ आपत्तिजनक समसाचार-रीलों के प्रमाण-पत्र स्थगित कर 
दिये गये । 
सित्रेमा के लाइसेंसों में “स्वीकृत फिल्मों? के अनिवायं प्रदर्शन करे 
सम्बन्ध से दी गई शर्ते स्थगित रही, क्योंकि विचाराधीन बर्ष में 
उपयुक्त डाक्मेंटरी फिल्‍मों का सन्‍्तोषजनक रूप से सप्लाई करने का 
साधन स्थापित नहीं किया गया। भारत सरकार ने यह सूचना दी कि 
संयुक्त प्रान्त के प्रदर्शों को ३ जून, १९४९ ई० से रवीकृत फिल्मों? 
की सप्लाई की जा सकेगी और तदनुसार इस सम्बन्ध मं प्रान्तीय सरकार 
ने आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी। 


सिनेमेटोग्राफ ( यूनाइटेड प्राविन्सेज अमेंडसेंट ) ऐक्ट, १९४२ ई० की 
अवधि, जोकि ३१ माचं, १९४८ के बाद ससाप्त होने को थी, बढ़ा दी 
गईं। वर्य की समाप्ति के समय सिनेमैडोग्राफ ऐक्ट, १९१८ की घारा ८ 
(२) (ए)और (सी) के अधीन बनाये गये सिनेमेट्रोग्राफ रूलस का संशोधन 
कार्य जारी था। 


सनोरंजन तथा बाजी छगाने के करों की उगाही के काम को 
देखभाल करने के लिये नियुक्त की गई एजेन्सी के अध्यक्ष के रूप सें 
जनवरी में सनोरंजन तथा बाजी लगाने के कर का एक चोफ इस्सपेक्टर 
निषुक्त किया गया, जिसका ओहश बाद में सनोरंजन तथा बरी लगाने के कर 
का कमिश्नर कर दिया गया। मनोरंजन तथा बाजो लगाने के कर के कमिदनर 
तथा सहायक कमिइनर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण इस उद्देश्य से किये 
गये ताकि कर से बचने के लिये जो प्रवंचनायें को जाती हैँ उनको 
रोका जा सके तथा वसूल हुए कर का दुरुपयोग न हो सके। नियमों 
का उल्लंघन करन वालों के विरुद्ध मुकहमे चलाये गये। करों की उगाही 
पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखने के लिये अतिरिक्त इन्सपेक्टर भी नियुक्त किये 
गये। इन सब कार्यवाहियों का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और इन दोनों 
करों से होने वाली आय, जो १९४७ ई० में ३३,८५,००० रु० (सुगरमांक) थौ, 
बढ़कर १९४८ ई० में ४८,८०,००० रु० हो गई। 


पूद्ध-स्थलों से हटा कर लाये हुए निष्कमणाथियों को वित्तीय 
सहायता देने की सामान्य योजना २९ फरवरी, १९४८ ई० से निश्चिचत 
रूप से बन्द कर दी गई और निष्क्मणाथियों को बर्मा वापस भेजने 
की योजना भी वापस ले ही गईं। चूंकि इस प्रकार के निष्क्रमणार्थिषों 
को वित्तीय सहायता पुनरभृगतान के आधार पर दी गई थी, इसलिये 
उनसे अग्रऋणों को वसूल करने केप्रइन पर विचाराधीन वर्ष में कार्य- 
वाही को गई। किर भी युद्ध-स्थलों से हटा कर छाये गये अनाथ 


५ 


आरतीय निष्कगाथिगत्रों के भरण-पोषण को दीरघेकालीन योजना चालू 
रखो गई और विभिन्न जिलों में बहुत से अनाथ निष्कमण:थिय्रों का 
योरण-धोषण-कार्य जारी रखा गया और उन्हें वित्तीय सहायता दी गई। 
इस योजना के अघोन जो व्यय हुआ वह पहिलें की ही तरह ,भारत 
सरकार तथा प्रान्तीय सरकार ने बराबर-बराबर बहन किया। 


आलोच्य वर्ष से सरकार द्वारा १९४७ ई० में किये गये उस 
पनिर्गंघ को कार्यान्वित करने के लिये, जिसके अनुसार देवनागरी लिपि सें 
लिखी हुई हिन्दी प्रान्त की राजभाषा घोषित की गई थी, आदेश जारी 
किये गये। १९४८ ई० में सरकारी कार्यालयों में तथा न्यायालयों 
से हिन्दी का काफो प्रयोग होने लगा और सरकारी नौकरियों में 
भर्ती के लिये योग्यता सम्बन्धी परीक्षाओं में तथा जहां कहीं आवइयक 
हो, सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित बेसागिक परीक्षाओं 
(डिपा्ठ पेंडल इकक्‍्जासिनेशन्स) में हिन्दी को अलिवार्य विषय के रूप 
में रखने के लिये कार्यवाहियां की गईं। मोजूदा फार्सो' का हिन्दी में 
अनुवाद करने के कार्य की प्रगति भी अच्छी रही और जहां तक 
सम्भव हो सका हिन्दी दाइप राइटर भी सप्लाई किये गये। इस उद्देंदय 
से कि सरकारी कार्यात्यों और अदालतों में शीघ्ाति-शीघ्र हिन्दी 
में काम होने छूगे, सरकारों काम में उपयोग करने के लिये हिन्दी के 
साधारण दाब्दों का एक दइाबदइ-कोष तेयार करने तथा दीवानी और 
माल की अदालतों में प्रयुक्त किये जानें बाले शब्दों और पदों के 
हिन्दी पर्यायों का एक संग्रह तेयारकरने का काम ऑरम्भ क्विया गया और 
इसके लिये दो विद्ेष कार्याधिक्रारों नियुक्त कियें गये । इसके अतिरिक्‍त 
सरकारी फाम में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के हिन्दो पर्याय नियत करने 
के संबंध में प्रामर्श देने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री को अध्यक्षता में एक तदर्थ 
सर्भिति अनायों गयो। 


१९४७ ई० के प्रारंभ में जिला मजिस्ट्रेटों को यह आदेश जारी 
किये गये थे कि ऐसे व्यक्ितिषों या संस्थाओं को सुश्राविजा दिया जाय 
जिनकी संपत्ति को कांग्रेत के १९४२ ई० के आन्वोडन में पुलिसया 
मिलिटरो द्वारा क्षति पहुंचो हो । इस संबंध में १९४८ ई० में १० लाख रु० 
र्पय हुआ। 


अक्तूबर, १९४७ ई० में सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के मामलों पर भी 
विचार करते का नि३ तय किया जिल्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष राष्ट्रीय 
स्वाघधोनचता के संग्राम में लगाये थे और जो अब बहुत बढ़े तथा अशक्त 
हो मयें थे तथा अपनो रोजो कमाने के अयोग्य हो गये थे। ऐसी विधवाओं 
और अनाथों के मामले पर भो विचार किथा गया जिनके परिवार के 
रोटी कमाने वालों ने देश के लिये अपने-आप को बलिदान कर दिया था। 
ऐसे व्यक्तियों को अधिक से अधिक ५० रु० प्रतिमास को पेंदनें और 
और २,००० रु० को इक्तदठो धनराशि के अनुदान स्वीकृत किये गयें। 
धिचाराधोन वर्ष में ऐसे व्यक्तियों को पेंडन देने में ७२,७६८ रु० और इकट्ठी 
अनराशि के अनुदान देने में २९,३०० रु० व्यव हुआ। 


राज-सयाषा 


सुआविजा 
(प्रतिकर ) 


राजनीतिक 
पेंशनें तथा 
इकटठी धत- 
राधियों में 
दिये जाते 
वाले अनु- 
दान 


सचिवालय 
में नये 
विभागों का 
स्थापित 
क्रिया जाना 


कर्मचारियों 
की संख्या 
में दृद्धि 


मोसम की 
हालत तथा 
फसलों पर 
उसका 
प्रभाव 


बाढ़-प्रस्त 
क्षेत्रों सें 
सहायता 
संबंधी 
कार्येवाहियां 


टं८ 


राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धों दिमिन्न कार्यवाहियों के बढ़ जाने के फल-+ 
स्वहूप संविवारूय के विभिन्न विभागों का का वर्ष में निरन्तर बहैरा 
ही गया ॥ पंवाबत राज, पेंदोशन तथा हरिजन सहायक विभाग 
आदि नये विभाग खोले गये। माल, कृषि तथा स्वायत्त-आसन 
शाखाओं में बढ़े हुए काम को पुरा करने के (हूप्रे अतिरिक्त विभाग 
कापस किये गयें। सहायता तथा पुनर्वात विभाग (जितका साभ 
पहिले शरणार्थी विभाग था), जो १९४७ ई० के अन्तिम महोनों में थोड़े 
से आतिस्टेंडों के साथ खोला गया था, काफों बढ़ गया और बविवाराधोन 
वर्ष के समाप्त होते होते इतमें तोन सुर्पारठेंडेटों सहित रे आत्मनिर्भर 
उपविभाग (सेक्शन) बस गये । 


१९४७ ई० में अफप्तरों, कलर्की अपले तथा निम्व श्रेणों (इत्फोरियर) 

करे कम वारियों को कुड जितनों संख्या थो उत्में ११ प्रतिशत को वद्धि 
ई। पडिलिक्त सॉतिस कमोशन द्वारा स्वोकृत उम्मोहवारों के चुये जाते 
तक समय समप्र पर सबाडिनेंट सत्रित्त के अतिष्देंढों को अस्थाशे आवार 
पर नियुक्त किया भया । आलोच्य वर्ष में निम्न श्रेणो के कर्मचारियों 
को ७५ अस्थायों जगहों को (चपरासोी को ६० जगहें, जमादार की 
१० जगहें, वायथव जपादार को १ जगह तथा दक्‍तरोकों ४ जगहें ) स्थायी 
बनाया गया । 
३--वर्ष केसा रहा 

आलोच्य वर्ष की सत्रसे उल्लेखनोग बात यह हे कि अगस्त-सितम्बर' 
में घनघोर वर्षा हुई ओर अभूतपूर्व बाढ़ें आई। वर्ष के छुरू में 
आगरा, झांतोी, इलाहाबाद और रूख॒नऊ डिबोजनों में जाड़े के मौत्म में 
औतत से अधिक वर्षा हुई। मार्च से मई तक के महांनों में प्रायः पानी 
बिल्कुल नहों बरता, किन्तु कुछ जिलों में थोड़ो बहुत बूंदा-बांदो हुई। जून 
के तोधषरे सप्ताह में मानपवुतर शुक्र हो गया ओर हल्की था साधारण बूंशबांदो 
प्रारंभ हो गयो तथा जुडाई के महोने में प्रान्‍्त भर में काफा अच्छा वर्षा 
हुई। अगस्त के नहाने में अधिहतर जिड्डों में लगातार घ्रघोर वर्षा 
हातो रहो ओर वितम्बर में सो साधारण से अधिक वर्षा हुई। परिणाम 
यह हुआ कि प्रान्त को प्रायः सभो नदियों में बाढ़ आ गयां। अधिक 
वर्षा ओर बाढ़ के कारण अधिहृतर जिलों में खरीफ क। खड़ी फप्तलों को 
बहुत नुछतान पहुंवा। मुरादाबाद, बरेझछों, बदायूं, फर्ेलजाद, इठावा, 
कातपुर, उद्नाव, फेहयुर, इडाहाबाद, बनारस, भिर्जापुर, जौनपुर, 
गाजापुर ओर बलिया जिलों में वर्षा और बाढ़ से फलों को सबसे 
अधिक क्षति पहुंच'। अक्तूबर में भो ओऔतधत से अधिक वर्षा हुई, ऊफिस्तु 
नठस्व॒र में कभा कभो हल्‍को बोछारं ही पड़ों तथा दिसम्बर में वर्षा बिल्कुल 
नहीं हुईं । 

बाढ़ के सनवसरक्षार मे बाढ़-पोड़ित व्यक्तियों के उद्धार के लिये 
आवश्यक कार्यवाहों को। उनके लिये खाद्यान्त, नमक, वियासलाई, सिटी 
कातेल, बांध आई सप्लाई करने तथा जानवरों के लिये घाव ओर भूसा: 
सप्लाई करने का भो प्रबंध फिथा गया। बाढ़-पाड़ित व्यक्तियां को उदारता- 
पूर्वक निमू ल्‍थ सहायता, तक्रावों तथा रूमाव ओर मालगुजारों में छूटें और 
मुल्तवियां दो गयां। बाढ़ के कारणों को जांच करने और उनसे बचाव के 
तरीकों का सुझाव देने के लिये एक सममिति बतायी गयो। बाढ़ -पअस्त क्षेत्रों में 
व्यक्तियों को तुरन्त सहायता पहुंचाने के लिये अधिकार प्रदान करने के. 
अभिप्राय से यू० पो० एक्वोजिशन आफ प्रापर्टी ( फ्लड रिल्रीफ ) ऐक्ट,, 
१९४८ ई० पाध् किया गया। 


डर 


कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्ञेष हिस्सों की शिद्‌ठी में रबी 'की फसल के लिये 
काफी नमी थी। जाड़े में वर्षा कम होने के कारण गेर-आबपाशों के क्षेत्रों 
में रबी की खड़ी फसलों पर ब्रा प्रभाव पड़ा। फसल पकने के समय जोर 
की हुवा चलने और ओले के साथ तृफान आने से रबो की फसल को कुछ 
'क्षति पहुंची, किन्तु सारे प्रांत की उपज को दृष्टि सें रखते हुए फत्तल अच्छी 
ही रहो। कई जिलों में अधिक् वर्षा और बाढ़ के कारण खरीफ की फसलों 
को नुकसान पहुंचा । 


१३५५ फमप्तछी में रबी को मालगुजारी में ७२,३५० रु० को छठ दी गई 
और ६९७ २० को मालगुजारी मुल्तवी करने की स्वीकृति दी गई । १३५६ 
फसलो में खरोफ की मालगुजारो में ६,९८,८२२ २० की छूड दी गई और ४, १३, ३९७ 
रु० की मुल्तवी देने की स्वोकृति दो गई जबकि पूर्वेगाम्मी वर्ष में माल- 
गुजारी मे ६,०६,५३१ रु० की छूट और ६९,१२२ रु० की मुल्तवों देने 
की स्वीकृति को गई थो । गत वर्ष के २,७२,१५० रु० को तुलवा में 
इस वर्ष निम लय सहायता के लिये ५,६४,७८७ रु० स्वीकृत किया गया। वर्ष 
में अभूतपूर्व दर्षा और बाढ़ के कारण हो छूट, मुल्तवों और निम न्‍य सहायता 
की धनराशि में वृद्धि हुई! 


१८८४ ई० को ऐक्ट संख्या १२ के अधीन सितम्बर; १९४८ ई० तक 
तकाबी के रूप में २४,९२,९९२ रु० की धनराशि बांदी गईं। १८८३ ई० की 
ऐक्ट संख्या १९ के अधीन उसो अवधि में ८,४५,०९६ रु० बांटा गया। 


पर्वेगामी वर्ष से खरीफ की काइत का क्षेत्र २४२,१८,०४६ एकड़ था, 
किन्तु सारे प्रान्त में सानसूत के अनुकूल न होने के कारण वहू घटकर १३५६ 
फसलो में २,३५,२९,२४८ एकड़ ही रह गया। कुछ क्षेत्रों में बोआई के 
लिये मौसम अनुकूल न हीने तथा गन्ने की खेंतो के क्षेत्र में और वृद्धि होने 
के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इत वर्ष रबी को काइ्त के क्षोंत्र में 
२,४५,९९३ एकड़ की अर्थात्‌ १.१ प्रतिशत को कमी हुईैं। फलों और 
स्तरकारियों फी काइत अधिक लाभदायक होने के कारण जायद फप्तल 
के क्षेत्र सम ३-५ प्रतिशत को वृद्धि हुई। 


इस वर्ष सिंचाई को मांग कसम रहो, फलस्वरूप सिचाई के क्षोत्र 
सें ५.८ प्रतिशत्‌ की कमी हुई अर्थात्‌ सींची गई भूपि का क्षेत्र गत 
वर्ष के १,१०,३२,९६४ एकड से घटकर आलोच्य वर्ष में केवल 
१,०८, ६८,४१७ एकड़ रहे गया। इस वर्ष कुल १०,८४५ पक्‍के कुएं बनाये 
गये, किन्तु ऐसे पुराने कुओं को निकाल देंने पर, जो बेकार हो गये थे, 
उनकी संख्या चस्तुतः केवल ५,९५८ रहु गयी। 


इस वर्ष के शुरू में खाद्यान्तों पर से कंट्रोल हटा लेने से गेहूं और चावल 
का मूल्य बराबर बढ़ता गया और सितम्बर में उनका सूल्य अपनो परा- 
काष्ठा: पर पहुंच गया। अक्तूबर और नवम्बर में इनका मूल्य कुछ गिर 
गया, किन्तु दिसम्बर में इनका भाव फिर बढ़ गधया। जुलाई में जौ, चना, 
ज्वार और मकई महंगी हो गयो थी। उसके बाद अक्तूबर तक उनके 
मूल्य स्थिर रहे। अक्तूबर के बाद बाजार में खरोफ की नई फप्तल का अनाज पहुंच 
जानें पर इन अनाजोंक मूल्य गिर गये ॥ किन्तु यह दशाएक महोीनेसे अधिक 
तक स्थिर न रहो, क्योंकि मूल्य फिर बढ़ने लगे। अरहर को दाल का 
मुल्य कलेन्डर वर्ष के अन्त तक समान रूप से बढ़ता हो गया। 


४ 


छूटे और 
मुल्तवियां 


तकावी 


कृषि क्षेत्र 


सौंची गई 


दप 


मूल्य 


स्वास्थ्य 


सहारनपुर 


श७ 


सम्पूर्ण प्रान्त को दृष्ठि में रखते हुए स्वास्थ्य की दशा सामान्य 
रूप से संतोषजनक रही। प्रान्त के कुछ भागों में महामारी, विशेषकर 
हेजा और ताऊन पफ्ेला और बुन्देलखंड के एक भाग में काफी दिनों 
तक महेरिया फेला रहा। 


अध्याय २--सभृमि व्यवस्था 


४--मालगुजारों को और नहर के अबवाब को दसूली 


इस वर्ष सालगुजारी की मद में कुछ मांव ६९१.०३ लाख रु० को 
थी जब कि पूर्व वर्ष यह रकम ६८७.७५ लाख रु थी। यह वृद्धि कछार महालों 
के अल्पकालिक बस्दोबस्त छाग किये जाने और कुछ जिलों में सालगुजारी 
ऋमानुसार बढ़ाये जाने के कारण हुई। ६८०.६७ लाख र॒ु० को मालगृजारी 
वसूल हुई। सरकार को प्राप्त होने बालो कुछ धनराशियों को पूरी मांग में से 
५.८८ प्रतिद्त मांग की वसूली के छियें कठोर उपाय करने पड़े। 


शरह दखीलकार की कुल मांग, जिसमें पिछले वर्ष का बकाया 
सम्मिलित है, ३,१५,२५,२२५ रु० से बढ़कर ३,२४,३७,१६२ रु० हो गई॥ 
बाद वालो धनराज्षि में से १३,८६९ रु० की रकम नामसात्र को थो और ७, १६८७० 
की दूसरी धनराशि बसुल होने वालो ने थी । अतएवं वसुछ होने वालो कुछ 
३,२४, १६, ११५५ ₹० की धनराशि के लिये मांग थी और कुल ३,२४, १४, ११०२७ 
की अर्थात्‌ करीब-करींब शत प्रतिशत रकम घसूल हुई और 
इस प्रकार साल के अन्त में २,९०० रु० का शेष रहा (जिसमें एक कुर्शक अमीन 
द्वारा गबन की गयी २,००० रु० की रकस भी झामिल है )। बारह 
मालिकाना की मांय ६१,३९२ रु० से बढ़कर ६३,९०९ रु० हो गई। मांगों 
गई यह कुछ धनराशि करीब-फरीब पूरी वसुरू हो गई। 


(--पैमाइश, तरमोम कागजात तथा बम्दोबस्त की कारयवाहियां 


आलोच्य वर्ष में प्रान्त में किसी भी भाग में बन्दोबस्त नहीं किया गया 
किसानों तथा जमोंदारों के झगड़ों का निबदारा करने के उद्देश्य से कुछ 
जिलों में सालगुजारों के कागजात के तरमीम की विशेष कार्यवाही 
पूरी की गई। 


१९४७ ई० के शुरू में सौर तथा खुदकाइत के कब्जे के बारे में 
कृषि रूम्बन्धी झगड़े तेजो से शुरू हो जाने से हो सहारनपुर में 
तरमीस कागजात को इन विद्येष कार्यव/हियों के आरंभ किये ज।ने का निर्णय 
किया गया। एक विशेष लेन्ड रिकडें अफसर नियुक्त किया गया और तरमीम 
कायजात को कार्यवाही सारे जिले में एक साल से कुछ ज्यादा समय तक: 
हुई। कुल मिलाकर १५० गांवों में यह कार्यवाही हुई और इन गांवों के 
२७, २५४ सीर तथा खुदकाइत के भूखंडों ( 7?]005 ) में से १,७५८ 
के सम्बन्ध में विवाद उठ खड़े हुये। ३४८ भूखंडों (?]005) के झगड़े 


अर 


आपसी समसमकौतों से निबटाये गये और जो बाकी बच रहे उनकी दुरुस्ती उस 
विशेष अफसर की आज्ञा से की गई। सम्पूर्ण कार्यवाही पर कुछ ५,४४५ रु० 
८ आना ६ पाई व्यय हुये । 


गोंडा जिले में तरत्रीम कागजात की विद्येष कार्यवाहियां लूगभग २ 
साल तक होती रहा और इस पर १,०९,४३४५ रु० व्यय हुआ। ये का , 


वाहियां आरम्भ में उतरोला तहसील के तीन परणगनों में इस कारण से शुरू- 


की गई थों कि १९४६ ई० के अन्तिम महीनों में बहुत स्थानों पर जरमीदारों 
और ठेकेदारों के उखरा काइतकारों को--ऐसे काइतकारों को, जिन्हें ज्ञमींदारों 
ओर ठेकेदारों की जोत में दर्ज भूखंड लगान पर दिये गये थे और जिनका 
कब्जा गांव के कागजात में नहीं दिखलाया गया था--बेदखल करने के फलस्वरूप 
शान्ति के लिये खतरा पैदा हो गया था और बाद में ये कार्यवाहियां तुलसीपुर 
और बलरामपुर परगनों म॑ भी शुरू कर दी गई | कुछ १,०३० गांवों सें 
पड़तालें की गई और इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप १६७,७४९ झगड़े का 
निर्णय किया गया। 


बस्ती मे जहां कि गांवों में, विशेषतया बांसी और डोमरियागंज तहसीलों 
के बहुत से भूखंडों के सम्बन्ध में झगड़े पेदा हो गये थे, ये कार्यवाहियां 
१९४७ ई० के प्रारम्भ में नियसित तरमीध कागजात की कार्यवाहियों 
के रूप में शुरू की गयीं, किन्तु बाद में उन्हें तरमीस कागजात सें जीघता 
करने के हेतु विशेष प्रकार की कार्यवाहियों में परिणत कर दिया गया। 
काइतकारों का कहना यह था कि भूखंडों को वास्तव में उन्होंने ही जोता किन्तु 
उन्हें (उन भूखंडों को) गलत ढंग से मालिकों की सीर तथा खदकाइत जमीन 
दर्ज कर दिया गया। उनके आन्दोलन ने जोर पकड़ा और सार्वजनिक 
शांति भंग होने का अन्देशा हो गया था, किन्तु इन कार्यवाहियों से स्थिति 
संभल गई। 


फेजाबाद और गोरखपुर के जिलों के कुछ भागों में भी, जहां कि गांवों 
के कागजात में गलत इंदराज होने के कारण जर्मींदार बहुत बढ़ो संख्या 
में काइतकारों को बेदखल करने की कार्यवाहियां कर रहे थे, तरभीम 
कागजात की कार्यवाहियां की गई । 


<--का गजात देही 


कागजात देही विभाग के पुनस्संगठन के फलस्वरूप सुपरिस्टोंडिग 
काननगो के स्थान पर सदर कानूनगो रक्‍खे गये | वर्ष में 
जो दूसरा परिवर्तेत करता निश्चित किया गया उसका संबंध कागजात 
देही की भाषा से था। चूंकि प्रान्त की राजभाषा देवनागरी 
लिपि में लिखों गई हिन्दी घोषित कौ गई थी, इसलिये जिला अधिकारियों 
को यह आदेश जारी कर दिये गये थे कि भविष्य में सभी कागजात 
देही हिन्दी में ही रक्खे जाय॑। 


कुछ जिलों में कागजात देहों के काम का निरीक्षण लूड रिकार्ड स 
के तीन सहायक डाइरेक्टरों ने ६ कानूनगो इंस्पेक्टरों की सहायता से किया। 
सब बातों को देखते हुपे प्रान्त में यह कार्य कुछ कम ही हुआ, क्योंकि कारजात 
देही का कार्य करते वाला जिला अमला ([250700 6 ॥490व 4०007698 5970 


गोंडा 


बस्ती 


फैजायाद 
तथा गोरखपुर 


ऋषि. 
बन 
] 


पंचायत राज ऐक्ट, अल्प आहार व्यवस्था योजना ( 5 घ8667709 ?॥0- 
जंअं०णांगह 500000०) प्रान्तीय रक्षक दल तथा निर्वाचन सूचियों के तेयार 
करने के काम में लगा हुआ था। 


बनारस डिवीजन तथा कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर, जहां तरमौम 
कागजात की कार्यवाहियों का काम बहुत समय पहिले ही हो जाना 
चाहिये था; परन्तु जिसे जमींदारी प्रया के तोड़े जाने के निर्णय तक के लिये 
स्वगित कर दिया गया था, और सभो स्थानों में नक्‍्शों की दशा संतोषजनक 
थी । तरमीम कागजात की विशज्ञेब कार्यशहियां ( जिनके व्योरे 
अलग दिये गये है) गोंडा, बस्ती और सहारनपुर के जिलों में की गई थीं, 
क्योंकि सोर तथा खुदकाइत के संबंध मे गलत इंदराज किये जाने के कारण 
कऊबकों में असंतोष फेल गया था। 

७--जोतों का क्षेत्र 

१९४७-४८ ई० (१३५५ फसली) के वर्ष में प्रान्त में जोतों का 
कुल क्षेत्र ४,१७,२४,८५१ एकड़ से बढ़कर ४,१९,९४,९७६ एकछ् हो गया 
अर्थात्‌ २७०,१२५ एकड़ बढ़ गया। इस वृद्धि का कारण यह था कि खाद्यात्नों 
के मुल्य में बहुत अधिक वुद्धि होने से और अधिक भूमि में खेती की गई। 

नौतोड़ (७४४०7) भूमि को नये पढ्ठे पर उठाने के कारण मोरूसी 
काइतकारी (36780687ए 59097709) के अधीन क्षेत्र १,६५,८५,४५५ 
एकड़ से बढ़कर १,६८,३६,६८६ एकड़ हो गया। इसी कारण से गेर- 
बखीलकार असामियों ()ए 00-0007[0970ए $97/978 ) की जोतों का क्षेत्र भी 
२,८१,६३७ एकड़ से बढ़कर २,८९,५१९ एकड़ हो गया । ऐसे मोरूसी काइत- 
कारों की जोतों का क्षेत्र, जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, ८४,०३१ एकड़ 
से बढ़कर ९९,६३० एकड़ ही गया। इसका कारण यह था कि ऊंचे नजरानों 
( 7०9 ) पर नये पढटे स्वीकृत किये गये थे। टेनेंसी ऐक्ट 
के अधीन दी गई रियायत्रों से लाभ उठाकर धागदारों ने अपनी जोतों 
का क्षेत्र ३,८२१ एकड़ बढ़ा लिया। 


दूसरी ओर भूमि की बिक्री करके तथा उसे रेहन रखकर अपने स्वत्वों 
को हस्तान्तरित कर देने के परिणामस्वरूप प्रान्त में सीर का क्षेत्र ४२,४१,७९४ 
एकड़ से घटकर ४२,३०,३४२ एकड़ रह गया। खदकाइत के अधीन क्षेत्र 
३१,३९,६४० एकड़ से घठकर ३१,२६,१५० एकड़ रह गया। १३,४९० 
एकड़ की कम्ती इस कारण हुई कि जमोंदारों ने भूसि छूगान की ऊंची दरों पर 
काइतकारों को दे दी थी। हक मालिकाना (॥?7"00770097ए ४४27068 ) के 
हस्तांतरण के बाद साकितुल्मिलकियत ( #5-070%70॥97ए ) काइत के अधीन 
क्षेत्र ८ ३१,७४३ एकड़ से बढ़हर ८,३५,६२२ एकड़ हो गया अर्थात्‌ ३,2७९ 
एकड़ की वद्धि हुई। दखीलकार काइतकारों ((१००८प[१४७३०ए 69709765 ) की 
जोतों का क्षेत्र १०६,६७,५६६ एकड़ से घटकर १०,६,४४,२८३ एकड़ 
रह गया। इसके कारण ये थे कि काइतकार छोग बिना कोई वारिस छोड़े 
हो मर गये थे तथा अद लतों के निर्णवों के अधीन कागजात ठीक किये 
गये थे। 

८--सरकारी आस्थान (7/809668) 

. १९४८ ई० के आरस्भ में ५४१ अस्प्रान थे, पर वर्ष के अन्त 
सक इनको संख्या घटकर ५२७ रह गई। इनमें से मुख्य आस्थान दृूद्धी, 


* रे 


ने्वीताल, तराई और भाबर तथा गढ़वाल भाबर के थे । मिर्जापुर जिले 
के स्टोन सहाल को छोड़कर, जो बनारस डिवीजन के कमिइनर के नियन्त्रण 
मे बता रहा, अन्य सससत सरकारी आस्थानों का नियन्त्रण बोर्ड साल के 
अवीन रहा। पिछले बर्ष की अपेक्षा १९४८ ई० के वर्ष में उस 
भूमिका कुल क्षेत्र; जिसमें खेती को गई, कुछ कम हो गया था तथा आय और व्यय 
में भो कुछ कसी हुई। किन्तु दुद्ो और गढ़वाल के सोल्जर्स सेटिलमेंट में 
दत-प्रतिशत वसूली हुई; इलाहाबाद के आस्थान में ९९-९ प्रतिशत और तराई 
और भाबर में ९७४ प्रतिशत वसुलो हुई । 


कृषि के विचार से यह वर्ष सामान्य रूप से सन्‍्तोषजनक रहा । कछ 
सरकारी आस्थातों में अत्यधिक वर्षा के कारण काफो क्षति हुई। जंगली 
हाथियों के रोॉदने तथा वर्ष के अन्त में वर्षा कम होने के कारण तराई में 
काइत कियें जाने वाले क्षेत्र में कुछ कमी हुई, किन्तु गश्ने के मूल्य में वृद्धि हो 
जाने के कारण वह क्षेत्र बढ़ गया, जिसमें गन्ने की खेती की जाती थी। विस्थापित 
व्यक्तियों के आ जाने से तराई और भावर में भूमि के लिये मांग बढ़ गई। 
शिक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर वर्ष में ३-७८ लाख रु० की कूल धनराशि 
व्यय की गई । स्कूलों तथा अस्पतालों पर होने वाला व्यय 
२०,००० स० था और हितकारी कार्यों पर ५-१३ लाख रु० 
व्यय हुआ। तराई और भावबर के विकास के लिये ५ राख रु० की एक 
अनराशि स्वीकृत की गई थी, किन्तु आवश्यक सामानों के न मिलने के 
कारण केवल १९५ लाख रु० ही व्यय किया जा सका।| 


आस्थानों स॑ रहने वाले रकोगों का स्वास्थ्य पिछले वर्ष की अपेक्षा 
अच्छा रहा। स्थानीय म्युनिसिपल बोर्ड तथा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने तराई 
और भाबर म॑ बोमारियों के न फंलने देने में सहायता पहुँचाई । अब 
भी म्थोरपुर में पीन के साफ पाती के मिलने में कठिनाई होती हे। ग्रामीण 
जनता को पीने का साफ पानी सप्लाई करते की योजना अभी तक चालू 
नहीं की जा सकी हुूं। दुद्धी में अब भी चिकित्सा संबंधी सुविधायें उपलब्ध 
नहीं हैं। यह आशा की जाती हे कि दुद्घी में रतिज रोगों के क्लीनिक 
(()४0) के खुल जाते से निकट-भविष्य में ही बीमारियों पर 
काब पा लिया जायगा। 


वर्ष मं कोई महत्वपूर्ण सावेजनिक निर्माण-कार्य नहीं किया गया। 
शिक्षा के क्षेत्र में निश्चितत प्रगति हुईै। नेनीताल जिला बोर्ड का वाषिक 
अनुदान ७,५०० ० से बढ़ाकर ३२,५०० रु० कर विया गया । दक्षिणी 
कैमूर स्कूल को हाई स्कूल बना दिया गया। 


तराई और भाबर के सरकारी आस्थानों में सहकारी समितियों की संख्या में 
२ को कमी हे! गई है । खठीसा की सहकारी ससिति ने बहुत लाभ उठाया हे। 
कोआपरेटिव केन माके टिंग सोसाइदी न॑ चीनी सिल को ५*९१ लाख 
सन गन्ना सप्लाई किया जब कि पिछले व उसने केवल २.७९ लाख मन 
गन्ना सप्लाई किया था। तराई और भाबर के सरकारी आस्थानों के 
आर्थिक विकास में बीज गोदासों ने महत्वपूर्ण भाग लेना जारो रक््वा । 
वर्ब सें एक नया बीज गोदाम आरम्भ किया गया और पिछले 
वर्ब की अपेक्षा इस वर्ष अधिक मात्रा में बीज बांदा गया ॥ 


कोर्ट आफ 
वाड स 
के प्रबन्ध 
में आये 
ट्षु 
आस्थान 


चयुलियां 


४्छ 


हरी खाद के उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया और किसानों को रियायती 
दरों पर बहुत से कृषि संबंधी अच्छे औजार बांदे गये। सब कुछ देखते 
हुओं पशुवत को दशा अच्छी रही और पशुओं को सूत्यु-संख्या में भी 
उल्लेखवोय कमी हुई । आलोच्य वर्ष में कुछ और पशु चिकित्सालय खोले 
गये । गढ़वाल भाबर सरकारी आस्यथानों (इस्टेट्स ) में रिन्डरपेस्ट की 
बीमारी से केवल ४३ जानवर मरे जब कि वहां पिछले वर्ष ६८० जानवर 
सरे थे। ऊब की कताई और बुनाई को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से रियायती 
दरों पर किसानों को तकलियां और चरखे दिये गये। मसुरगी पालने को 
योजना भी प्रारम्भ होने वाली है। किसानों को विभिन्न कुटीर उद्योगों के 
चलाने के लिये प्रोत्साहित किया गया है। किसानों को पशुओं को चराने की 
और इमारती तथा जलाने को लकड़ी की सप्लाई की ज्ये सुविधायें दी 
जाती थों, वे इस वर्ष भी जारी रक्खी गई । गढ़वाल भाबर में खेर 
के पेड़ों को बेंचनें से काफी मुनाफा हुआ। इस वर्ष नये पेड़ लगाने की 
कार्य-प्रोजना ( वर्किंग प्लान ) तैयार करने के सम्बन्ध में भो कार्य किया 
गया। 


सरकारी आः्थानों में चारों ओर प्रगति हुई और किसानों की दक्षा 
सुधारने के लिये विभिन्न विकास संबन्धी कार्यो को प्रोत्साहित किया गया। 
सरकारी आस्थान पिछड़े हुए क्षेत्र है, परन्तु वहाँ के लोग आर्थिक्त और 
सामाजिक क्षेत्र में तीज गति से उन्नति कर रहें हें और अब शथीध्य ही वे 
भारत के अन्य नागरिकों के समान स्थान प्राप्त कर लेंगे। 


<--कोर्ट आफ वाड स के अधोन आस्थान (इस्टेट्स) 


कोर्ट आफ वार्डंस के प्रबन्ध के अन्तर्गत आस्थानों की संख्या १६७ 
से बढ़कर १७४ हो गई। ८ आत्थानों को मुक्त किया गया और 2१५५ 
आस्थानों का प्रबन्ध कोर्ट आफ वाइस के हाथ में आया। इस वर्ष कोई 
महत्वपूर्ण आस्थान मुक्त नहीं किया गया । कोर्ट आफ बाड्स के प्रबन्ध में 
लिये गये आस्थानों में सथुरा का प्रेम प्रताप सिह का आस्थान, देवरिया का 
तम्रकोही आस्थान और बहराइच का जमदन आस्थान विदोबरूप से उल्लेखनीय 
है। 

लगान और साथर के रूप में प्रचलित वर्ष की कुल वाजिबुलअदा रकस 
८६६७ लाख र० से घटकर ८५.९७ लाख रू० रह गई । यद्यपि वर्ष 
के अन्तगंत कई आस्थानों का प्रबन्ध कोर्ट आफ वाड स के हाथ में आया, 
किन्तु फिर भी वाजिबुरुअदा रकम में कमी हो गई, जिसका मुख्य कारण यह 
था कि ये आस्यान वर्ष के अन्त में लिये गये थे और उनकी आमदनी का केवल 
एक ही भाग हिसाब में सम्मिलित किया जा सका। वास्तव में स॒क्‍त किये गये 
आस्थानों की संह्या कमर थो और उनकी वाजिबुलूअदा रकम कोर्ट आफ वार्ड्स 
के प्रबन्ध म॑ आन वाले आस्थानों की वाजिबुलअदा रकम से अधिक थी। 
प्रचलित और बकाया दोनों प्रकार को कुल मांगों की वसूली वास्तविक 
प्रचलित मांग की १०१-०२ प्रतिशत हुई, जबकि पूर्वंगामी वर्ष में उगाही 
१०००२ प्रतिदत हुई थी। 


सालगृजारी, मुकामी अबवाब और अन्य करों के रूप में सरकार को 
देय धनराक्षियों का पुरा-पुरा भुगतान किया गया। 


ः्‌र्‌ 


आलोच्य वर्ष में प्रबस्ध सम्बन्धी व्यय कुछ आय का १९.५ प्रतिशत 
हुआ जबकि पुरवंगामी वर्ष में व्यय १७-२ प्रतिशत हुआ था। अंशतः सकरू 
आय (प्रात इनकम ) में कम्तो होने और अंशतः कोर्ट आफ वाडूस के कर्स- 
चारियों के वेतन-कर्तों का संशोधन किये जाने के कारण यह व्यय-चुद्धि हुई। 


संरक्षितों ( वाइस ) और उनके आश्िितों के साथ सहानुभूतिपूर्ण 
व्यवहार जारी रहा और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये उचित प्रबन्ध किया 
गया। आलोच्य वर्ष में संरक्षितों के निर्वाह और शिक्षा के सम्बन्ध सें 
२३.५२ लाख ० व्यय हुआ । 


वर्ष के अन्त में कुछ ऋण १४५ लाख रु० था। केवल कुछ ऐसे आस्थानों 
को छोड़क र, जिनके सम्बन्ध सें ऋणग्रस्त सम्पत्तियों के ऐक्ट के अधीन कार्यवाही 
पुरी नहीं हुई थी, ऋण चुकाने की योजतायें सभी क्जंदार आस्थानों में चालू 
रखो गयों। कई आस्थातों में कर्जों को घटाने के सम्बन्ध में वस्तुतः जो 
अदायगियां की गई थीं, वे नियत वाधषिक किसतों से अधिक रकम 
की थीं। 


पिछले व की तरह आस्थानों को आसदनी का काफी भाग सावेंजनिक 
उपयोगिता के कार्यों और सुधार योजनाओं पर व्यय किया गया। इस 
वर्ब डोलबन्दी, सिचाई के लिये नयें कुओं का निर्माण, सिलवा खाद के 
नये गढ़े खुदबाना, उन्नत बीज लगाने वालों की रजिस्ट्री, प्रदर्शन फासों की 
स्थापना ओर “बिना तस्फोया भरसि तथा खाली जोतों को किसानों को 
उठाना आदि जंसे कृषि सुधार कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। फलों 
के नथे बाग लगाने और छोटे-छोटे नये गांवों को बसाने की ओर भी 
ध्यान दिया गया । इस वर्ष मुकदमों की संख्या कम रही। 

विचाराधीन वर्ष और पिछले वर्ष में शिक्षा, सफाई, चिकित्सा संबंधी 
सहायता और चंदे के संबंध में जो व्यय हुये हे उनके तुलनात्मक बव्योरे 
नीचे दिये गए हैँ:-- 


'फलम»»जनकाकमपभकनबबन»म, 


ब्यूय जो किया गया 





मद ! 
१९४६-४७ ई0|१९४७-४८ ई० 
रू रू० 
शिक्षा री कि .«. ७६,६८५ ५१,८६६ 
सफाई ०६ का दर १४,५२० ९,०८१ 
चिकित्सा संबंधी सहायता ..- .. ५१,२८१ २८,३०५ 


चंदे 8६ «० * * ६१,६२८ ६४,२२८ 





प्रबन्ध 
संबंधी 
व्यय 


सुधार-- 


० 


काय 


लेखा[-« 
परीक्षा 
(आडिट ) 


कब्जा 
आराजी के 
ग्रारस्भिक 
मकहमसों 
का निप-- 
टारा 


दाखिल 
खारिज 


बंटवारा 


श्द्‌ 


कोर्ट आफ वाड्स के आस्थानों के लेखों की लेखापरीक्षा पूर्ववत्‌ 
की गई। जो चुटियां पाई गई उत्तका कारण प्रायः कार्य-विधि के नियमों 
की अवहेलना या असावधानी करना था । सभी बातों को दृष्टि में रखते हुये 
लेखे संतोषजनक रूप से रखे गये। वर्ष भर में केवल गबन के दो मासले 
हुये जिनमें १,६३२ रु० की कुल धनराशि हंड़प ली गई थी। अपरा- 
धियों में से एक तो पाकिस्तान भाग गया और दूसरे को उचित दंड दिया 
गया । 


१०--लगान और माल की ग्रदालत 


यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अधीन दायर की गई नालिशों और दरख्वास्तों 
की संख्या ३,५४,९३३ से बढ़कर ४,०८,९२५ हो गई और बेदखली की नालिशों 
ओर दरख्वास्तों की संख्या ७७,७५२ से बढ़कर ८७,९६५ हो गई। उन 
मुकहमों की संख्या जिनमे बेदखलियां करने की आज्ञायें दी गई' ६,८९१ २ 
से बढ़कर ५१,६१४ हो गई और ६४,०५९ एकड़ क्षेत्र पर इन बेदखलियों 
का असर पड़ा, जबकि पिछले वर्ष केवल ११,२५३ एकड़ क्षेत्र के 
सम्बन्ध में बेदखलियां हुई थीं। इस वृद्धि का कारण यह था कि १९४७ 
ई० में यू० पी० टवेसी अमेडमेट ऐक्ट के पास होने के पशचात्‌ स्थगित 
किय गये बेदखली के मुकदमों को फिर से आरम्भ किया गया। विविध 
नालिशों की संख्या भी ६६,७९९ से बढ़कर ७८,९८४ हो गई और 
बकाया रगान की नालिशों की संख्या १,१४,९०७ से घटकर १,०४,०१५ 
रह गई। 


आलोच्य वर्ब में कुल मिलाकर ५,८०,२५५ नालिशें और दरख्वास्तें 
निर्णय के लिये थीं जिनमें से ४,२१,३७२ नालिकों और दरख्वास्तों का 
निर्णय किया गया। 


चूंकि भूमि छुड़ाने (96677[0007 ) के मुकद्दमों की संख्या २१,४०५ 
से घटकर १५,८३९ हो गई, इसलिये हक मालिकाना के सम्बन्ध में दाखिल 
खारिज ()(०(७/078) के मुकदमों की संख्या २,२५,१९९ से घटकर 
२,१६,९२५ रह गई ओर व्यक्तिगत हस्तान्तरण ([?/ए96० 67'87) 86" ) 
द्वारा बिक्री के कारण दाखिल खारिज के मुकह्मों में ३,१५७ की कमी हुई। 
दाखिल खारिज के अन्य प्रकार के मुकहमों की संख्या में भी ३,२२० 
की कमी हुई, परन्तु उत्तराधिकार (8प0008207) के कारण दाखिल 
खारिज के मुकद्दमों की संख्या में ५,८३६ की वद्धि हुई । 


बंटवारा कराने के प्रार्थना-पत्रों की संख्या २,५८८ से घटकर १,६९५ 
हो गई । पूरे बंटवारे के प्रार्थना-पत्र की संख्या में १६८ की कमी हुई 
ओर अधूरे बंटवारे के प्रार्थना-पत्रों में १,५२७ की कमी हुई + 
कुल ७,०६५ मुकदमों में से १,९३८ मुकहमों का निर्णण हुआ और 
५५१२७ मुकदमे शेब रह गये। पूरे बंठवारों के फलस्वरूप महालों की 
संख्या १५० से बढ़कर ४०० हो गई और अधूरे बंटवारों के कारण 
पट्ठियों की संख्या १,५७० से बढ़कर ४,१२१ हो गई। 


ब््3 


० संयकत प्रान्तीय टेनेंसी ऐवंट के अन्तर्गत कलेवटरों की अदालतों में की 
गई अपीलों की संख्या ४,५६० से बढ़कर ७,५२१ हो गई। कुल ९,७२६ 
अपीलों में से ५,३१० अपीलों पर निर्णय हुआ और ४,४१६ अपीलें शेष 

रह गईं। इन शष अपीलों में से, १,१४१ अपीलें ऐसी थीं जिन पर तोन 
महीन से अधिक समय से विचार हो रहा था। 


यकक्‍त प्रान्तीय देनेंसी ऐक्ट के अन्तगंत कमिदहनरों द्वारा सनी जाने वाली 
अपीलों की संख्या २०,६५७ से बढ़कर २९,४०१ हो गई। इस संख्या में से 
१८,१३७ पर निर्णय हुआ और ११,२६३ अपोीले शेष रह गई (एक अपील 
का मुकदसा जिसे हुठा दिया गया इसमें शामिल नहों हैँ) दायर की गई 
अपीलों के ४०.७ प्रतिशत मासलों में नीचे को अदालतों के निर्णय या तो 
उलट दिये गये या उनमें संशोधन किया गया या उन्हें फिर नीचे की 
अदालतों में वापस किया गया। यकत प्रान्तीय लेंड रेवेन्य ऐक्‍्ट के 
अन्तर्गत कमिइनरों की अद्यलतों में की गई अपीलों की संख्या १,७७४ थी, 
जिसमें से वर्ष के अन्त में ६४३ अपीर्ले विचाराधीन रह गयी थीं। बोर्ड 
४ के ४,४२१ अपीलों पर निणय विया और ६,५२० अपोीलें दोष रह 
गई थीं। 


केवल एक आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर की अदालत को छोड़कर जो 
अल्मोड़े जिले में रानीखेत में स्थित थी, प्रान्त के आनरेरी अस्स्टिंट कलक्‍्टरों 
की अन्य सभी अदालतों ने १ अप्रल, १९४७ ई० से कार्य करना बन्द कर 
ले था। रानीखेत की अदालत ने इस वर्ष १६९ मुकहसों मे निर्णय 
7! 


अध्याय ३ 


शान्ति, व्यवस्था ओर स्वायत्त-शाखन 
११--विधि निमाण का ऋम 
आलोच्य वर्ष म॑ संयकक्‍त प्रान्तीय विधान मंडल ने निम्नलिखित 
बिल पास किये:-- 
(१) सन्‌ १९४८ ई० के एग्रीकल्चरिस्ट्स लोन्स (यूनाइटेड 
प्राविन्‍्सेज संशोधन ) बिल! 


(२) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त के समाप्त होने वाले 
कानूनों को जारी रखने का बिल। 

(३) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तोय न्‍्यायारूय व्यवहार 
शुल्क (कोर्ट फीस) (संशोधक) बिल। 

(४) सत्‌ १९४८ ई० का संयुक्षत प्रान्तीय बिक्नी-कर दिल। 


(५) सन्‌ १९४७ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज नर्सेज, सिड- 
वाइड्स, असिस्टेंट सिडबाइबड्स ऐड विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंठ ) 
बिल । 


अपोलें 
और 
पुनरोक्षण 

(नज रसानी ) 


आनरेरी 
असिस्टेंट 
कलेक्टर 


ब्र्ट 


(६) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय स्टास्प (संशोक्षत ) 
बिल । 
(७) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का सार्वजनिक शान्ति 
बनाये रखने का (दूसरा संघोधन) बिल । 
(८) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रात्त का साम्प्रदायिक 
अगड़ों को रोकने का (संशोधक) बिल । 
(९) सन्‌ १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तोष शक्कर के कारखानों 
का नियंत्रण (संशोधक) बिल। 
(१०) सर १९४८ ई० का संयुक्त प्रात्तीय सूसि-कर (यू० 
पी० हेन्‍्ड रेवेन्यू) (संशोधक) बिल। 
(११) सन्‌ १९४७ ई० का संयुक्त प्रान्त में चोर बाजारी को 
रोकने का (अस्थायो अधिकार) बिल। 
(१२) सन्‌ १९४७ का संयुकत प्रास्तोयष बाठों और पेमानों 
का बिल। 
(१३) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का डिस्ट्रिक्ट बोडों 
का (द्वितोय संशोधक) बिल। 
(१४) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीध विक्री-कर 
(संशोधन) बिल। 
(१५) सन्‌ १९४८ ई० का संपुक्त प्रान्तोय भूमि प्राप्ति 
(शरणार्थियों को बसाने) का बिल। 
(१६) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ग्रासम-सुधार 
(भूमि अधिकरण ) बिल। 
(१७) सन्‌ १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्‍्त के शरणार्थियों को 
फिर से बसाने (के लिये ऋण देने) का बिछ। 
(१८) सन्‌ १९४८ ई० का उत्तरी भारत के घाटों (संयुक्त प्रान्त ) 
का (संशोधन) बिल। 
_ (१९) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रीनाथ 
टेम्पिल (संशोधन) बिल। 
(२०) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्‍्त का सनोरंजन तथा 
बाजी लगाने का (संशोधक) बिल। 
(२१) सन्‌ १९४८ ई०का कुंमायूं, नयाबार और बंजर भूमि 
का ब्िउी। 
(२२) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तोव भूधि और घरों को 
वापस करने का (संशोचक) बिल। 
(२३) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त फ्रान्तोव विद्युत्‌ (नियंत्रण 
के अस्थायों अधिकार संबंधी संशोचत) बिल। 
. (२४) सन्‌ १९४८ ई० के दीवानो विधि संग्रह ( युक्त प्रान्तोय 
संशोधन) बिल। 
. (२५) सत्‌ १९४८ ई० का दंड-विधि-संप्रह (युक्त प्रान्तोय 
संशोधन) बिल। 
ह २६) सत्‌ १९४७ ई० के कीविंग कालेज ऐन्ड ब्रिटिश इंडियन 
शसोसियेशन कल्द्रीब्यूशत (अमेंडमेंड) बिल। 


प६्‌ 


० (२७) सन्‌ १९४८ का संयुक्त प्रास्तीय रक्षक्न दल बिल। 


(२८) सन्‌ १९४८ ई० के संयुक्त प्रात संपत्ति के हस्तगत 
करने के (वाइ-प्रहायता) (अस्थायी अधिकार) बिलू। 


(२९) संयुक्त प्रान्त का प्रान्तीय आर कान्स्टेबुलरी बिल, १९४८ ई०॥ 


(३०) सन्‌ १९४८ ई० का यू० पो० टेनेंसी (अमेंडमेंद्स) 
बिल । 


(३१) सनू १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त में कृषकों को 
सहायता देते का (संज्योधक) बिल। 


(३२९) सत्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त में रसदों का नियंत्रण 
करने (अधिकार जारी रखने) का बिल। 


(२३) सन्‌ १९४८ ई० का संवुकत प्रान्तोय देम्पोरेरी कंट्रोल 
आफ रेंन्ट. ऐंड एजिक्शन (अमेंडमंट्स) बिल। 


(३२४) सन्‌ १९४८ ई० का संपुक्षत प्रास्तीय मछली बिल। 


(२५) सन्‌ १९४८ ई० का दंड-विवि-संग्रह ( संयुक्त प्रास्तीय 
द्वितीय संशोधन) बिल। 


(३६) सन्‌ १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविधेज टाउन इस्प्रूवर्मेंट 
(सुविधानुकूल बनाने का) बिल। 


ध्छ ६५ 


(२७) सन्‌ १९४८ ई० का लोकल अथारिदीज्ञ लोन्स यूनाइटेड 
प्राविन्सेज्ञ (अमेन्डसेस्ट) बिल । 


(३८) सन्‌ १९४८ ई० का यूनाइटेड प्रापिसेज्ञ ज्ञाप्स ऐन्ड कमर्शियलू 
इस्टब्लिशमेन्ट (अमेन्‍्डमेन्ट) बिल । 


(२९) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय आपत्तिजनक विज्ञापत 
नियंत्रण बिल। 


(४०) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्षत प्रान्तीय कृषि आय-कर बिल। 


ऐसे समय जबकि विधान संडल के अधिवेशन नहीं हो रहे थे; राज्यपाल 
ईगंवर्नर) महोदय ने अनुकलित भारत शाप्षन विधान की धारा ८८ हरा प्रदत्त 
अधिकारों को काम में लाकर और असाधारण परिस्थिति के आधार पर निम्न- 
लिखित आडडितनस जारी किए :-- 


(१) संथक्त प्रास्त से सावजनिक शान्ति स्थापित रखने का 
(संशोधक) आड्डनेंस (१९४८ ई० का आईडिनेन्स सं १) । 


(२) संयुक्त प्रान्त के साम्प्ररायिक झगड़ों के रोकने का (संशोधक ) 
आड्डिनेंस (१९४८ ई० का आडड्डिनेंन्स सं० २)। 


(३) संयुक्त प्रान्त के रिफ्यूजीत् रिहेबिलिटेशन ( लोन्‍्स ) 
आईडिनेंस (१९४८ ई० का आ्डिनेंस सं० ३) । 

(४) संयुक्त प्रान्तीय डिस्ट्रिक्ट बोस (फर्स्ट जेनरल इलेक्शन) 
डिटरपमिनेशत आफ कान्‍न्स्‍्टीदुएंसीज् आरड्डिनेंस (१९४८ ई० का आड्डिनेंस 
सें० ४) । 


अपराध 


६७ 


(५) संयुक्त प्रान्तीय होम गार्ड्स (संश्ोधकू) आडिनेंस 
(१९४८ ई० का आडिनेंस सं० ५) ॥ 

(६) संयक्तत प्रान्तोष स्पेशल आसर्ड कांस्टेबुडदरी आडिनेंस 
(१९४८ ई० का आर्डिनेंस सं०६)। 

(७) संयुक्त प्रान्तोष विक्रो-कर (नियमों को लागू करने का ) 
ऑडिनेंस (१९४८ ई० का आडडिनेंस सं० ७)। 

(८) संयुक्त प्राल्ोय कंद्रोल आफ सप्लाइंज ( कास्टीनुवेन्स 
आफ पावस ) आरडिचिंस (१९४८ ई० का आडिनेंस से० ८)॥। 


(९) संयुक्त प्रान्तोधव टेप्पोरेरी कंट्रोल आफ रेट ऐंड 
इथिक्शन (कास्टीनुएन्स ऐन्ड अमेंडमेंट) आडिनेस्स (१९४८ ई० का 
आड्डिनेंस सं० ९) । 

(१०) संयुक्त प्रान्तीय ऐक्वीजिशन आफ प्रापर्टी (पलड रिलीफ) 
आडनेंस (१९४८ ई० का आईडिनेंस सं० १०)॥। 

(११) संयुक्त प्रान्तोय स्टोरेज रिक्यीजिशन ( कान्दोनुएस्स जाफ 
पावसे) आडडिनेस्त (१९४८ई० का आडिनेंस सं०११)। 


जिला देहरादून के आंशिक्त रूप से पृथक किये गये क्षेत्रों में सहायता 
संबंधों कार्यवाहियों के लिये व्यवस्था करने के हेतु राज्यपाल (गवर्नर) 
महोदय ने अनुकलित भारत शासन विधान, १९३५ ई० की धारा ९२ 
(२) द्वारा प्रदलत अधिकारों को काम में लाकर, निम्नलिखित रेगुलेशन 
(विनियम ) बनाये: 
(१) सन्‌ १९४८ ई० का जोनसार-भावबर दरगता (जिला 
देहरादून) डेट कंट्रोल रेगुलेशन। 


(२) सन्‌ १९४८ ई० का जोचसार-भावबर परगना ( सथानात्त ) 
रंगुलेशन । 
होम्पोपेथिक चिकित्सा से संबंधित एक गर-सरकारी बिल ( संयुक्त 
प्रान्तीय: होस्पोपेथिक सेडिसिश बिल, १९४७ ई० ) भी विधान सभा हे 
पास किया था। 


१२-- ग्रह 
(क) पुत्ित 


इन बातों के होते हुए भी कि पुलिस इस वर्ष ज्ञान्ति तथा व्यवस्था 
बनायें रखने के कामों से व्यस्त रहो, लगभग ५ लाख दरणार्थोप्रास्त में 
आये तथा मर-कानूनी हथियार एक बड़ी भारी संख्या मे प्रास्त में 
जूद थे जिनमे से बहुत से हथियार डकतों तथा दूसरे अपराधियों के हाथों में 
भी पहुंच गये थे, १९४६ तथा १९४७ के वर्षों में, जिस तेजी के साथ 
भपरात्रों की संल्या बढ़ रही थी, उसे १९४८ ई० में बहुत हुई तक रोक दिया 
गया । 

डक ती, राहजनी और नकबज्नी ( सेंध रूगाने ) के मामलों की 
संख्या ऋसानसार २५ प्रतिशत, १८ प्रतिशत और १० प्रतिशत बढ़ 
गयी और इसकी तुलना में हत्याओं की संख्या रलूगभग २० प्रतिशत 


द्श्‌ 


घट गयी । दंगों की संख्या सें कोई घठ-बढ़ नहीं हुई । दूसरी 
तरफ अपराध निरोधक सस्बन्धी सामलों में दंड विधि संग्रह की घारा 
१०९ से रूगभग ५० प्रतिशत को और दफा ११० के अधीन १० 
अतिशत की सनन्‍्तोषजनक वृद्धि हुई। 


बदायूं, सहारनपुर, चन्दोसी, बिजनौर, इलाहाबाद और शाहजहांपुर 
में साम्प्रदायिक दंगे हुए। इसके अलावा सम्भल, फैजाबाद, सुल्तानपुर, 
पीलीभीत, मुरादाबाद और जौनपुर में कुछ छोटी-मोदी घटनाएं हुई । 
सरकार ने अराजकता को दबाने के लिये कड़ी कार्यवाही की जिसका 
नच्छा प्रभाव पड़ा और इसके फलस्वरूप प्रान्त में अमन-चैन कायम 
ही गया। इस बर्ष के अन्त में शान्ति और व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति में 
विशेष रूप से पर्याप्त सुधार हुआ। 


पुलिस पुनस्संगठन समिति की सिफारिशों के अनुसार घृड़सवार 
युलिस दल (फोसे) के आदमसमियों की संख्या बढ़ा दी गयी। सिविल 
पुलिस में, विशेषकर तफतीश और मुकदमे चलाने वाली (?70860प6007) 
शाखाओं में इस बात को शिकायत बनी रही कि उनमें कर्मचारियों की 
संख्या पर्याप्त नहीं है । इस सम्बन्ध में पुलिस पुनस्प्तंगठन सभिति की सिफा- 
परिशं विचाराधीन रहोीं। 


जनरल ब्रान्च, एलियन्स ब्रांच (अदेशी शाखा), भ्रष्टाचार निरोधक 
विभाग, फिगर प्रिन्ट (अंगुल छाप) ब्यूरो और साइन्टिफिक सेक्शन, 
अनुसंधल शाखा मे मिला दिये गये। यह अनुमान लगाया 
गया था कि इस पुनस्संगठन से अन्त में रूगमभग २,५०,००० रु० की 
वार्षिक बचत होगी। 


अनुसंधान शाखा ने १२९८ मसासलों को तफ्तीश की जबकि 
१९४७ ई० में ऐसे मासलों की संख्या ६७ थी। इस शाखा 
ने औरतों के क्रय-विक्रय करने और चोरबाजारी के विरुद्ध आन्दोलन 
किया और ९ विशेष मामले, जिनमें ऐसे ४१ व्यक्ति सम्मिलित 
थे, जो औरतों के क्रय-विक्रम का कथित व्यापार अन्तर्प्रान्तीय 
आधार पर करते थे, अदालत में लाये गये, जब कि चोरबाजारी के 
लगभग ३०० सामलों में मुकदमा चला कर अपराधियों को दंड दिलाया 
'गया। चोरबाजारी वाले मासलों के सिलसिले में आयकर विभाग 
को उपयोगी सुचना दी गयी और यह आशा को रायी थी कि यह विभाग 
इन सूचनाओं के आधार पर लरूगभग ४०-५० लाख रुपया वसुर 
कर सकेगा। 


प्रान्तीय. सदास्त्र कांस्टेबुलेरी की संख्या १९४७ ई० की ८६ 
कम्पनी से बढ़ कर १९४८ ई० में ११८ कम्पनी हो गयी। किन्तु खर्च 
मे कमी करने के फलस्वरूप वर्ष के अन्तिम काल में १६ कस्पनियां 
तोड़ दी गयां। इस दल ने आन्तरिक द्ान्ति स्थापित रखने में सहायता 
पहुंचायी और भारत सरकार तथा टेहरी राज्य की प्रार्थना पर कुछ 
कम्पनियां ड्यूटी देने के लिये दिल्‍ली, हेदराबाद और टोेहरी भी भेजी 
गयीं । 


वायरलेस टेलोग्राफी सेक्शन के स्थायी स्टेशनों की संख्या १९४७ ई० 
के ३९ से बढ़कर १९४८ ई० में ५८ हो गयी, जब कि सिटी रेडियो 
डेलीग्राफी स्टेशनों के ऐसे स्टेशनों की संख्या ८ से बढ़ कर १७ 
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हो गयी। १९४८ ई० में ३६ मोबाइल (सचल) वायरलेस देलीप्रग्फी 
स्टेशन थं, जब कि पिछले वर्ष ऐसे स्टेशनों की संख्या २७ थी । 
आलोच्य वर्ष के अन्त तक बाराबंकी और उन्नाव को छोड़कर, 
प्रास्त के प्रत्येक जिले के सदर मुकाम पर एक वायरलेस ढेलीग्राफी 
स्टेशन हो गया था। इस वर्ष कुल लगभग २,४०,००० सब्देशों के 
सम्बन्ध मे इन स्टेशनों का उपयोग किया गया जब कि पिछले वर्ष 
ऐसे सन्‍्देशों की संख्या १,९०,२१७ थी। बड़े-बड़े शहरों में दंगे- 
फसाद हो जाने पर या उनकी आशंका होने पर ये रेडियो देलीग्राफी 
सेट अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुए। 


इत बवयं ५७ गजठेड अफपरों और ४३ सब-इन्सपेक्टरों को --- 
सामान्य संख्या की लगभग तिगनी संख्या को--पुलिस ट्रेनिंग कालेज, 
मुरादाबाद में ट्रेनिंग दी गयी। हाथ-पेर की अंगूलियों और अंगठे के 
निशञानों को स्पष्ट करने और उनकी फोटो छेने के कास में भी देनिग 
दी गई। सीतापुर ट्रेनिंग स्कूल में मध्य प्रदेश के १,००० हिन्दी जानने वाले 
कान्स्टेबिलों को--सामान्य संख्या के यंचगुने को--हेड कान्स्टेबिल के कासः 
की ट्रेनिंग दी गयो। एक और देनिंग का पाठ्यक्रम, जिसकी देसिग 
३५० व्यक्तियों की दी जा रही थी, वर्ष के अन्त में जारी थी। 


इस वर्कशाप में 'जाब और बिन कार्ड प्रणाली (३०० गत छा 
0७०९ 8४ए89790) का श्रीगणेश किया गया और इस वर्ष कुछ सिला- 
कर लगभग १,००० बड़ो-बड़ो मरम्मतों का काम किया गया। 


रेलों में पुलिस के हस्तक्षेप योग्ग अपराध लूगभग २० प्रतिशत 
बढ़ गये, परन्तु ऐसे मुकदहमों की तुलना में, जिनकी तहकीकात हुई 
उन मुकदमों का अनुपात जिनमें सजाएं दी गई १९४७ ई० के ३०.६ 
प्रतिशत से बढ़ कर १९४८ ई० में ३९.३ प्रतिशत हो गया। सरकारी 
रेलवे पुलिस कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से कभ थी और उसमें 
वृद्धि करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा था। 


पुलिस पुनस्संगठन समिति का प्रान्त में महिला पुलिस दल बनाने 
का प्रस्ताव प्रयोगात्मक रूप से स्वीकृत कर लिया गया और प्रारम्भ में 
देहरादून जिले के लिये १ महिला सब-इन्सपेक्टर और २ महिला 
हेडकांस्टेबुल की जगहें स्वीकृत की गई। इस दल में और वृद्धि 
करने के प्रइत्त पर विचार किया जा रहा हैँ। 


नौजवानों को अस्त्र-शस्त्र की देनिंग प्राप्त करने का सुअवसर 
देने तथा उन्हें इस योग्य बनाने के लिये कि वे देश के विकास-कार्यों 
में यथोचित भाग हे सकें, आलोच्य वर्ष के आरम्भ में प्रांतीय 
रक्षक -दल का संगठन शुरू किया गया। १९४८ ई० के जाड़े में 
लखनऊ ओर कानपुर में तीन-तीन महीने के कैम्प करके वेतनिक 
अमले के ३,००० सदस्यों को ट्रेनिंग देकर इस कार्य को प्रारम्भ किया 
गया। मई और जूत के महीनों में विभिन्न तहसील हेड क्वार्टरों के 
कैम्पों में २५,००० ग्रुप लीडरों को ट्रेनिय दी गई। रक्षकों को भर्तो 
करने ओर उन्हें ट्रेनिंग देने का कार्य ग्रूप लीडरों हारा किया गया 
वर्ष के अन्त में रक्षकों की संख्या ६ लाख थो। 


क 


द३ 


अस्त्र-इस्त्र की ट्रेनिंग की व्यवस्था करने के अतिरिक्त प्रान्तीय 
रक्षक दल ने रचनात्मक कार्य तथा राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी कार्यों की 
भी देनिंग दी। आलोच्य वर्ष से इस दल ने जो काम किये उनमें 
आग बुझाना, बाढ़ के समय सहायता कार्य करना, महामारियों के 
सिलसिले में कार्य करना , पेड़ रूगाना, हड़तालों की धमकी मिलने पर 
काम करना, रेल की पटरियों के किनारे गइत लगाना इत्यादि सम्मिलित हें। 
बहुत से मौकों पर रक्षकों ने बहादुरी के साथ डाकुओं का सामना 
किया और गांव वालों के लिये लड़े। यह भी निशरचय किया गया कि 
दल के सदस्य एक विस्तृत “अधिक अन्न उपजाओ ” आन्दोलन संगठित 
करे। 


गांव के चौकीदारों की संख्या में कोई परिवतंन नहीं हुआ। परलच्तु 
आलोच्य वर्ष में उनका वेतत ३२० से बढ़ा कर ५ रु० प्रति मास कर 
दिया गया। 


पांच प्रमुख नगरों अर्थात्‌ कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा 
और लखनऊ में आग बचाने का काम संतोषजनक रूप से चलता रहा । 
उसने आग लरूग जाने पर उसे बुझाने में मदद दी और भीषण वर्षा 
के समय ऐसे घरों तथा स्थानों से, जहां पानी भर गया था, पानी 
बाहर निकालने में सहायता दी। 


सरकार ने १७ प्रकाशनों को जब्त कर दिया, क्योंकि उनमें ऐसी 
बातें लिखी गई थीं, जो भारतीय दंड-विधान की धारा १२४ (क) 
या धारा १५३ (क) के अधोन आपत्तिजनक थीं। सार्वजनिक 
व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक शान्ति बताये रखने के छिये पाकिस्तान में 
मुद्रित और प्रकाशित १६ समाचार-पत्रों का प्रान्त सें आना रोक 
दिया गया। ६ प्रकादनों पर अंग्रेजी राज्य के समय लगाई गई रोक 
उठा ली गई। 


प्रारस्भिक अपराध-सूचना लिखने के सम्बन्ध में नियम बनाये गये 
और उन्हें सम्बन्धित पुलिस अफसरों के पास उनके पथ-प्रदर्शन के 
लिए भेजा गया। 


वर्ष के अन्त में, मितव्ययता के विचार से पांच टियर स्मोक 
स्क्‍्वेडों में से चार तोड़ दिये गये। 


पुलिस दल की जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से “ जन-सेवक ” 
नामक एक हिन्दी सासिक पत्रिका प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गई। 


(ख) फोज़दारोी 


१९४७ ई० के अन्त तक विचाराधीन कंदियों की संख्या में 
असाधारण वृद्धि सरकार के चिन्ता का कारण हो गईं। इसलिये 
जिला मेजिस्ट्रेटों के पास आदेश भेज गये और इस बात पर जोर 
विया गया कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में कम से कम हस्तक्षेप 
किया जात और सुकहमों का फैसला शीघ्रातिशीघ्च किया जाय। 
इन आदेशों में जिला मेजिस्ट्रेटें से कहा गया कि जेलों 


कि. 


का मासिक सुआइना करते समय वें लल्‍लूम्बी अवधि के 
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६४ 


विचा राधीन क़ेदियों के मामलों को विस्तृत जांच करें और अदालतों द्वारा 
भेजी गई सामथिक रिपोर्टों तथा प्रासीक्पृरटिंग इंस्पेक्टरों के रोजनामचों के 
विवरणों को, जिससें विचाराधीन क्रेदियों को सजा दिये जाने और 
उनको बरी किये जाने के बरौरे दिये होते हें, भलीभांति छान-बीन करें । 
इस बात पर जोर दिया गया कि मुकहमों की सुची सावधानी के साथ 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वयं तेयार करें और यह आज्ञा दी गई कि किसी सुकहमे 
को मुकहमे की सूची में दर्ज करते समय वे यह भी लिख दे कि उस मुकहसे में 
कितने अभियुक्त हु. और किसी खास तारीख को बुलाये गये गवाहों (चाहे वे 
सरकारी हों या सफाई के और चाहे उनकी गवाही सरसरी तौर से ली गयी 
हो या विस्तारपूर्वक ) की संख्या क्या है ? शिनाख्त के प्रयोजन के लिए 
चोरी के माल या संदिग्ध माल के साथ मिला कर रखने के लिए और दूसरा 
माल प्राप्त करने में जो कठिनाई होती है उसको देखते हुए जिला मे जिस्ट्रेटों 
से ऐसे माल को प्राप्त करने के तरीकों में सुधार करने के लिए कहा गया। 


इस बीच यह आज्ञा जारी कर दी गयी कि ऐसे छोटे-मोठे मुकहमे, जो 
काफी समय से अदालतों में चल रहे है, दंड विधि संप्रह की घारा ४९४ 
के अधीन वापस ले लिए जाय॑ । इस संबंब में नीचे दिये हुए सविस्तार 
आदेश जारी किये गये -- 


१--नीचे के वाक्यखंड (२ ) में दिये हुए अपवादों की पाबन्दी 
के साथ, निम्नलिखित श्रेणी के विचाराधीन कैदियों के मुकहमे वापस 
ले लिये जाय॑गे:--- 


(क) ऐसे अभिषपुक्त जिनपर ऐसे अपराध करने का अभियोग 
लगाया गया हे, जिसमें एक वर्ष या उससे कम की कद की सजा होती 
है, और जिनके मुकदसों की विचाराधीन रहने की अवधि १ जुलाई, 
१९४८ ई० को छः महीने से कम न होती हो, चाहे अभियुक्त जमानत 
पर रहा हो या जेल में । 


(ख) ऐसे अभियुक्त जिन पर ऐसे अपराध करने का अभियोग 
लगाया गया हो जिनमें दो वर्ष से अधिक फी कैद को सजा नहीं होती 
हैं, और जो हे जुलाई, १९४८ ई० को ३ महीने या उससे अधिक से जेल 


में रह रहे हों। 


(ग) ऐसे अभियक्‍त जो १ जुलाई, १९४८ ई० को ६ महीने से 
अधिछ से जेल में रह रहे हों। 


(घ) उपयुक्त श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में न आने वाले ऐसे 
अन्य विचाराधीन कंदी, जो १६ वर्ष से कम अवस्था के बालक या स्त्री हों, 
या जो इतने वृद्ध और कमजोर हों कि जिसके संबंध में यह आशंका नहीं 
की जा सकती हो कि यदि उनके सुकहमों को वापस ले लिया जाय, तो 
वे फिर अपराध करने के लिए प्रवत्त होंगे। 

(हु) अन्य 3 2 सा जिनके मुकहमों से संबंधित मख्य 
आवश्यक गवाह पाकिस्तान चले गये हों और इसलिए उपलब्ध न 
सकते हों। पे के के 


द््ज्‌ 


कि 


.. २--निम्तलिखित श्रेणियों के विचाराधीत कंदियों के मुकदमे उक्त उप- 
आराग्रत्फ १ के अधीन वापस न लिये जाय॑ंगे:-- 


(क) ऐसे अपराधों जिनके विरुद्ध प्रत्यपण ( िडांफकवींजं0ा ) 
की कार्यबाहियां होने वाली हों ॥ 


(ख) जिनके विरुद्ध कोद माशेल के सामने मुकदमा चलाये जाने 
की सम्भावना हो। 


(ग) जिनपर सारत सरकार के आदेश्यानुसार सुकद्रमा चलाया 
गया हो । 


िलटन ०९, चिक 


(घ) जिनपर यूनाइटेड प्राविस्सेज मेंटेनेंस आफ पब्लिक आड्डर 
शेक्‍ट के अधीन किसी अपराध का अभियोग लगाया गया हो । 


(हू) ऐसे अभियुक्त जिनपर निम्नलिखित अपराधों के संबंध 
में अभियोग लगाया गया हो :-< 


(१) सरकारी कर्मचारियों (पब्लिक सवंटंस ) पर आकमण 
करना । 

(२) जाली सिक्के बनाता। 

(३) बलात्‌ अपहरण और भगा ले जाना। 

(४) विष देना। 

(५) बलात्कार । 

(६) लूटमार और डकंती । 

(७) भऋष्टाचार, घुसखोरी, सुनाफाखोरी तथा चोर-बाजारी॥ 

(८) साम्प्रदायिक दंगे, आगजनी और लूटमार। 


(९) विस्फोटक पदार्थों के ऐक्ट, आस्से ऐक्ट, ओपियम एक्ट 
और इक्साइज ऐक्ट (कोकीन के संबंध में) के अन्तर्गत अपराध, और 


(१०) सोटरगाड़ियों के ऐक्ट का उल्लंघन । 


(च) जिनपर ऐसे अपराधों के अभिषोग लगाये गये हों, जिनके 
लिये सात साल या इससे अधिक की सजा, कोड़े छगाने की सजा या 
मोत की सजा नियत हे । 


(छ) जिनपर दंड विधि संग्रह की निरोधात्मक धाराओं के अन्तर्गत 
अभियोग लगाया गया हो। 


३--ऐसे सब मुकहसे, जिनका फेसला दंड विधि संग्रह की धारा 
२६० के अधीन सरसरी तौर से किया जाय और जो उपयुक्त 
उप-पैराग्राफ १ के वाक्यखंड (ग)*के अन्तर्गत आते हों, उपर्युक्त उप- 
पराग्राफ (२) के वाक्यखंड (च):.स्लेंट्प्रतिबन्ध होते हुए भी वापस ले लिये 
जायेंगे । 


््‌ 


६६ 


४--भारतीय दंड विधान की धारा ३७९, ३८०, ३८१, ४०३, ४१९ 
और ४१४ के अन्तर्गत ऐसे अन्य सुकहमें, जिनका फेसंला भारतीय दंड 
विधि संग्रह की घारा २६० के अधीन सरसरो तोर से नहीं किया जा 
सकता तथा भारतीय दंड विधान की धारा ४२० के अधीन आते वाले 
ऐसे मुकहमें जो उपयुक्त आदेशों के अधीन वापस नहीं लिये जा 
सकते, लेकिन जिनका वापस लिया जाना जिला सेजिस्ट्रेट इस 
सरकारी आज्ञा में उल्लिखित नीति के आधार पर वांछनीय समझें 
और जो इतने महत्वपूर्ण नहीं हें कि उन्हें चालू रखा जाय, आवश्यक 
बपौरे सहित सरकार के गृह विभाग के पास वापस लिये जाने के लिए भेज 
दिये जाय॑ंगे। 


उपर्युक्त आज्ञाओं के अनुसार वापस लिये गये मुकदमों की कुल संख्या ५००: 
थी। 


१९४०--४१ ई० के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन तथा १९४२ ई० केः 
जुर्मानों आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों से अदालतों द्वारा किये गये जुर्माने केः 
का वापस रूप सें जो रुपया वसुल्ल हुआ था उसे उन्हें वापस कर देने के प्रहन पर 
किया फिर से विचार हुआ और यह ॒निशचय किया गया कि इस प्रकार की वापसी 
जाना के लिए दिये गये प्रार्थवा-पत्रों को भी ले लिया जाय, जो कि १२ नवम्बर, 

१९४७ ई० तक नहीं प्रस्तुत किये जा सकते थे और जिन्हें पहिले अवधि समाप्त 
होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, किन्तु प्रतिबंध यह हैं कि इस बात 
का प्रमाण पेश किया जाय कि जुर्मानें का भगतान हुआ था और यह कि 
नियत अवधि के भीतर प्रार्थना-पत्र दाखिल न किये जाने के कारण 
वास्तविक हें । 


कानून वर्ष के दौरान में निम्नलिखित ऐवह पास किये गये:-- 


(१) संयुक्त प्रान्तीय भूसि और घरों को वापस करने का 
(संशोधन ) ऐक्ट, १९४८ ई० [यू० पी० रेस्टोरेशन आफ लेंड्स 
ऐन्ड हाउसेज ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट | ( संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३३, 
१९४८ ई० )। 


. (२) दंड विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संझोधन ) ऐव्ट, १९४८ ई० 
(संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३९,१९४८ ई०) ॥ 


(३) दंड विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय द्वितीय संशोधन ) ऐंक्ट,. 
१९४८ ई० (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ४६, १९४८ ई० )। 


(ग) जेल 


जेलों की कक के दौरान में जेल की आबादी बढ़ती गई। १ जनवरी, १९४८ ई० 
आबादी. ऊी कैदियों को कुल संख्या २६११४ थी और ३१ दिसम्बर को ३२,५७३ 8 
38 को विचाराधीन क़ैदियों की संख्या १०,८०९ थी और ३१ दिसम्बर, 

१०,७३३॥ 


तर्ज 


क़ेदियों का अनुशासन तथा जेलों में स्वास्थ्य संबंधी दशायें सामान्य 
रूप से संतोषप्रद रहीं। 


इमारती सामान प्राप्त करने में कठिनाई के होते हुए भी, जो कि 
साल भर बनी रहो, १७ जेलों में क्वार्टरों का विस्तार तथा उनमें सुधार किया 
गया और १६ नये क्वार्टर बनाये गये। १२ जेलों की मुख्य तथा चारों 
ओर को दोवारों में भी सुधार किया गया । आठ जेंलों में बिजली लगाई गयी। 
हक ३ म॑ दो बिजली के और दो काइट मोशन पम्पों ' की व्यवस्था 
गई। 


कच्चा सामान न मिलने, वाहन संबंधी कठिनाइयां होने तथा पिछले 
वर्ष क्रेदियों को छोड़ देने के कारण जेल में क़ेदी सजदूरों की कमी होने से जेल 
* की फेक्टरियों को बहुत नुकसान हुआ । तस्वबुओं आदि के लिए बहुत से 
आर्डरों को कार्यान्वित नहों किया जा सका और युक्त ब्रान्तीय जेलों के 
डिपो को बेचने के लिए काफी सामान नहीं सिल्ला । फलस्वरूप मुनाफे की 
संभावना बहुत कम हो गयी । जेल की खेती-बारी को भी नुकसान पहुँचा 
क्योंकि वर्षा अत्यधिक हुई और बाहरी दोली में काम करने वाले क़दियों की 
कमी रही । बगीचे के काम में विद्येषरूष से दिलचस्पी का लिया जाना 
जारी रहा। २२ जेलों में जेल की डेरियों से बीमार और अशक्त रोगियों 
को दूध दिया गया। 


जुवेनाइल (अल्पवयस्कों के) जेल और रिफार्मेटरी (सुधारक ) स्कूल 
में सुधारने तथा पुनर्वास का कार्य जारी रहा । जुवेनाइल (अल्पवयस्कों के) 
जेल और रिफार्मेटरी (सुधारक ) स्कूल की औसत जन-संख्या क्रमशः १०१ 
और ७० थी। जुवेनाइल (अल्पवयस्कों के) जेल के बीस लड़कों तथा रिफार्मेटरी 
(सुधारक) स्कूल के ४ लड़कों को बाहरी रोजगार मिल्ला और उनकी मज़दूरी 
की रकम ऋमदाः ९,६७५ रु० और १,०४५ रु० थी। 


वर्ष के दौरान में कई सुधार किये गये । उनमें से अपेक्षाकृत अधिक महत्व- 
पुर्ण सुधारों का उल्लेख नीचे किया गया है :--- 


(१) विचाराधीन क़ौदियों की संख्या घटाने तथा उनके मुकद्मों का 
और अधिक शीघ्ता से फैसला करने के निमित्त प्रभावपुर्णं कार्यवाही करने के 
लिये आदेश जारी किये गये । यह आज्ञा दी गई कि अल्पवयस्क विचाराधीन 
कैदियों को जहां तक सम्भव हो हवालातों के बजाय जेंछों में रखा जाय । 


(२) यह निडचय किया गया की पुलिस द्वारा रजिस्ट्री किये हुए 
अल्पवयस्क कैदियों को, जो जुवेनाइल (के अल्पवयस्कों) जेल से छोड़े जाय॑, 
साधारणतया पुलिस की निगरानी से बरी रक्खा जाय । 


(३) प्रत्येक स्त्री वार्डर को एक ऊनी बंडी (जर्सी) देने की स्वीकृति 
दी गई । 


(४) यह निईचय किया गया कि अस्पताल में रखे गये साधारण श्रेणी के 
कैदियों को जिनके सम्बन्ध में मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट की यह राय हो कि खुले 


अर 


स्वास्थ्य 
तथा 
अनुशासन 
इसारतें 
बिज ली 


तथा पानी 
की सप्लाई 


जेल की 
फेक्टरियां 


कृषि 


सुधारवें 
तथा 


का कार्ये 


सुधार 


द्ट 


में सोना उनके स्वास्थ्य और श्ीघ्च निरोग होने के लिये लाभदायक होगा, 
गर्मो के सौसम में खुले में सोने की इजाजत दे देनो चाहिये। 


(५) सजा सिले हुये तथा सुरक्षा कंदियों अर्थात्‌ दोनों के वर्गीकरण 
में आसूल परिव्तेत किये गये। यह निर्धारित किया गया कि कैदियों की 
केवल दो श्रेणियाँ हों---विद्विष्ट तथा साधारण । 


(६) उस नियस को रद्द कर दिया गया जिसके अनुसार कैदियों को 
लकड़ी का परिचय (सनाख्ती ) टिकट धारण करता आवश्यक था। 


(७) कैदियों के ऊपर पूरी तौर से यह बात छोड़ दी गई कि वे 
चाहे अपनी दाढ़ी, बाल और मसूछों को बनावें या रखें । 


(८) सजा में छट दिये जाने के क्रमों को उदार बनाया गया | 
छूट की अधिकतम अवधि को १/४ से बढ़ाकर केदी की कूल सजा की अवधि 
का १/३ कर दिया गया । अच्छे चाल-चलन और जेल की ड्यूटी सें 
तत्परता दिखाने के लिये भी छूट की अवधि महीते में ४ से बढ़ाकर ६ दिन 


कर दी गई । 


(९) मुलाकात और पत्र-व्यवहार संबंधों नियमों को भी उदार 
बनाया गया । 


(१०) कंचीनुसा बेंडी (क्रास बार फेटर्स) को सजा समाप्त 
कर दी गई। 


(११) यह निर्धारित किया गया कि जेल के पुस्तकालय (लाइब्रेरी) 
से पुस्तकों को लेने का विशेषाधिकार किसी भी दा में छीता न जाय । 


(१२) मेहतर कंदियों को अपने हाथ-पेर धोने के लिये साब॒न का दिया 
जाना मंजूर किया गया । 


(१३) कोदियों को ठोपी का डिजाइन बदल कर गांधी टोपी कर 
दिया गया और परेड के समय को छोड़ कर इसका पहनता ऐच्छिक 
“कर दिया गया । 


(१४) रिफारसटरी (सुधारक) स्कूल के प्रत्येक निवासी को एक 
'यीतल की कठोरी रखने की इजाजत दी गई । 


(१५) सब श्रेणी के कंदियों के लिये स्वतंत्रता दिवस तथा गांधी जयन्तो 
“के उपलब्ध में छुट्टियां मंजूर की गई । 


(१६) इस आशय की आज्ञा जारी की गई कि कैदियों को जो भोजन 
“दिया जाता हे उसमें समय-समय पर परिवर्तेत कर दिया जाय । 


(१७) इस आशय को भी आज्ञा जारी को गई कि सुपरिल्देन्डेन्टों को 
यह अधिकार होगा कि वे सरकार की स्वीकृति मिल जाने की आशा में 
ऐसे कैदियों के छोड़ दें, जिनकी तीन महीने के भीतर मृत्यु हो जाये की ' 
सस्मावता हो 3... 

"हिल है श 


5 ५ ; 
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०» १९४८ ई० के स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक कदी को एक छठांक 
गड़ दिया गया और जवेनाइूू ( अल्पवयस्कों के ) जेल तथा रिफा- 
मेटरी ( सुधारक ) सकल के प्रत्येक निवासी को पुड़ियां और सेवइयों 
का विशेष भोजन दिया गया । 


१३--ह रिजन डत्थान ओर उद्धार (/060)877&707 ) 


जनवरी, १९४८ ई० में सरकारी हेडक्वादेंसे पर एक नया विभाग, जिसका नाम 
हरिजन सहायक विभाग है, अनुसुचित जातियों और पिछड़े हुऐ. वर्गों की उन्नति 
और उनके उद्धार के लिये बनाया गयया। चूंकि अनुसूचित जातियों की सूची 
में अधिकांश अपराधशील जातियां सम्मिलित थीं, इसलिये गह (उद्धार) 
विभाग को नये हरिजन सहायक विभाग सें मिला दिया गया और रिक्लेमेशन 
अधिकारी के पद का नाम बदलकर प्रान्तोय हरिजन सहायक अधिकारी कर 
दिया गया। 


माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में सरकारी हेडक्वार्टर पर एक प्रान्तीय 
बोर्ड की स्थापना की गई जिसका काम हरिजतों के हितों से संबंधित सब मामलों 
में सलाह देना और उनके उत्थान के लिये योजनाओं तथा कार्यवाहियों पर 
विचार करना था । 


संयुक्त प्रान्त की सामाजिक असमर्थंताओं को दूर करने के ऐक्ट, १९४७ 
ई० ([क्रा॥80 +70एशंग्र०88 फेटा70ए७) ० 8009)! 4)890]- 
568 808, 4947) के पास हो जाने से कुछ जातियों की साम्राजिक 
असमर्थतायें शहरों में काफी हद तक दूर कर दी गई, परन्तु गाँवों 
में हशिजिनों की दशा उनकी निर्धता और अज्ञानता के कारण 
व्यावहारिक रूप से ज्यों की त्यों रही। यह अनुभव किया गया कि उचित 
प्रचार और स्वयंसेवकों की पर्याप्त संख्या में गाँवों सें हरिजनों को 
उनके अधिकारों के विषय में शिक्षा देने में बड़ी सहायता सिलेगी। अनेक 
सस्मेलनों और सभाओं को व्यवस्था की गई और इस सम्बन्ध में उन्हें राज्य सहायता 
भी दो गईं । पहाड़ी क्षेत्रों की शिल्पकार समस्या पर विशेष जोर दिया गया। 


अनुसूचित जातियों के हितों से संबंधित सामलों में हरिजन सहायक 
विभाग को परासर्श देने के लिये प्रान्त के सभी जिलों में जिला हरिजन एसोसिएशन 
(38060 पिद्वर्ण 70 ३38009007 ) स्थापित करने का कार्य आरम्भ 
किया गया और यह निद्चय किया गया कि प्रारम्भ में उत् २२ जिलों 
में प्रगाढ्ता के साथ उत्थान-कार्य आरम्भ किया जाय जिनसें एसे 
वर्गों की जन-संख्या अधिक है । सरकार ने संयुक्त प्रान्‍्त के असमर्थता 
दूर करने के ऐक्ट, १९४७ ई० के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये 
और हरिजनों की प्रतिदिन की शिकायतों को दूर करने के लिये जिला हरिजन 
अधिकारियों की २२ जगहें (९ गजठेड और शेष नान-गजठेड) स्वीकृति कीं। 


गांवों में हरिजन उत्थान-कार्य के लिये कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के उद्देश्य 
से बाबा राधघवंदास, एम० एल० ए० के प्रबन्ध सें ८ नवस्वर, १९४८ ई० से 
एक समाज-सेवा देनिग केम्प खोल दिया गया और उससे लगभग 
तीन महीनों तक २०० उच्सीदवारों( ॥७४78०68 )को प्रगाढ़ देनिग 
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दी गई। ट्रेनिय में पंचायतों का कानून, पटवारियों के कागज, स्त्रास्थ्य 
रक्षा विज्ञान, कुछ क्टीर उद्योग और कुछ अन्य विषय सम्मिलित किये गये । 
२०७ हरिजन यू बको को ३ महीने तक ३० रुपये प्रति मास प्रति युवक के हिसाब 
से छात्र-वेतन दिया गया और विभाग के ४३ सुपरचाइजरों तथा आर्गेनाइजरों 
को भी, जिन्होंने उसी कस्प में ट्रे निग ली, १५ रुपये प्रति मास प्रति व्यक्ति की दर 
से क्षति-पूरक भत्ता दिया गया । उच्मीदवारों में से प्रत्येक को एक जसीं, 
एक कम्बल ओर एक जोड़ो जूते भी दिये गये, जिनकी कुरू मिलाकर लागत 
लगभग ६,००० रुपये की और इन कार्य कत्ताओं की द्ेनिंग के सम्बन्ध में बाबा 
राषघवदास, एम० एल० ए० की देखरेख में १७,००० रुपये की धनराशि दी गई। 
इस योजना पर कुल ४६,०६५ रुपया व्यय किया गया । 


३५२० से लगाकर ६० रु० प्रतिमास तक के १५० छात्र-वेतन उन हरिजन 
युवकों के लिये स्वीकृत किये गये, जो आर्ट स, विज्ञान और उच्च टेक्निकल संस्थाओं 
की डिग्री अथवा पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में पढ़ते थे। सरकार ने ट्रेनिंग की 
अवधि में प्रान्तीय रक्षक-दइल के ३०० हरिजन युवकों को १० रुपया प्रति व्यक्ति 
को दर से एक इकठट॒ठी धनराशि भी दी । इनमें से २५ छात्र-वेतत हरिजन 
आश्रम, इलाहाबाद के ट्रेनिंग पाने वालों को दिये गये । 


हरिजनों की आथिक दशा को सुधारने और उनके कल्याण के लिये सरकार ने 
एक लाख रुपये की धनराशि दी, जो विभिन्‍न सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तियों 
तथा उन क्षेत्रों में सहायता देने के लिये थी; जहां लोगों ने उनके सुधार में पर्याप्त 
रुचि प्रकट की हो । यह नियत धनराशि जिला असोसियेशनों का परामर्श प्राप्त 
करने के पदचात्‌ ही व्यय की जा सकती थी । 


यह नि३चय किया गया कि जो हरिजन युवक सरकारी नौकरी चाहें वे अपना 
नाम अपने घरों के निकटतस एस्प्लायमेंट एक्सचेंज सें रजिस्टर करा लें, जिससे 
की सरकार को समय-समय पर उनके आवेदन-पत्रों के संबन्ध में ब्यौरेवार 
सूचनायें मिलती रहें और वह ऐसी सहायता दे सके, जोकि सम्भव हों । 


हिसालय के भीतर बागेदवर में बागनाथ का एक प्राचीन मंदिर है जहां 
प्रति वर्ष सकर संकान्ति के दिन एक बड़ा सेला लूगता है । वह मंदिर १४ जनवरी, 
१९४८ ई० को शिलाकारों के लिये खोल दिया गया । 


हरिजनों को विभिन्‍न प्रकार की जो सुविधायें दो गईं, उनसे अपराधशीरल 
जातियों के व्यक्तियों को भी लाभ पहुंचा, परन्तु अपराधशोल जातियों की ओर 
विशेष ध्यान दिया गया । अन्य बातों के साथ-साथ भी इस वर्ष गोरखपुर में हरिजन 
बस्ती की बेरकों को फिर से बनाने का कार्य प्रारस्भ किया गया। फिर भी इसारतो 
सामान को कम्ती होने के कारण बस्तियों के घरों की सामान्य दशा में 
सुधार न हो सका। 


बस्तियों में रहने वाली जातियां उन बस्तियों को छोड़ने पर राजी 
नहीं हुई और उन्होंने उन अपराधशील जातियों के लिये स्थान खाली नहीं 
किया, जो खानाबदोशी को जिन्दगी व्यतीत कर रही थीं और इसी कारण 
अपराबशौल जातियों के पुनर्वास और सुधार कार्य में विश्व ही रहा था। फिर भो 
बाराबंकी के कारवालों को बस्तियों में सोसित करने की कारंबाइयां को 
'गई । पंजाब की सीमा पर प्रान्त के उत्तर-पश्चिस में बौरिहियों के लिये 
अफ्रावश्चील जातियों को बस्तो का प्रबन्ध पूर्ववत्‌ जारी रक्‍खा गया। 


हि 
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3९ 


इस ज्रषं इस उपद्रदी जाति के बहुत से फरार व्यक्ति, जो पास-पड़ोस के 
ज्ञान्तिप्रिय नागरिकों के लिये चिन्ता का कारण बने हुये थे, आत्मसमपंण करने के 
लिये विवद् किये गये । कुछ बौरिहा तो दस-दस वर्ष से फरार थे। जितने 
व्यक्तियों ने आत्मसमपंण किया उन सब के विरुद्ध कानूनी कारंवाई की गयी । 
इस जाति के लोगों के पुतर्वास के लिये भी कार्यवाहियां की गर्यी। 


सदा को भांति इस उत्सव का आयोजन बस्तियों और उनके बाहर रहने. पुनरद्धार 
वाली अपराधशील जातियों को भलाई के लिये किया गया । पुनरुद्धार कार्य के सप्ताह 
“इतिहास में पहली बार विभिन्न अपराबशी 5 जातियों के छोगों को, जो इसके पहले 
एक दूसरे के साथ बंठकर भोजन करने के लिये तयार नहों होते थे, गोरखपुर के 
डोमों के अतिथियों के रूप में एक साथ बेठकर भोजन करने के लिये राज़ी 
किया गया। 


१४--फोजदारी न्‍्याय-व्यवस्था 


इलाहाबाद हाई कोर्ट और रूखनऊ चीफ कोर्ट के मिलाये जाने से पूर्दे 
“इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन २० सेशन्स डिवोज़न और अवध चीफ कोर्ट के 
अधोन ८ सेशत्स डिवोजन थे । आहलोच्य वर्ष में इन डिवीज़नों को कुल संख्या 
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 


भारी फौज्ञदारों कार्य को निबटाने के लिये, कानपुर, मेरठ और सहारनपुर 
में अतिरिक्त डिस्ट्बिट तथा सेशन्स जजों ने काम किया और अलोगढ़, इलाहाबाद, 
'अनारस, बदायूं, बलिपा, देहरादून, एटा, इटावा, फर्रुवाबाद, गोरखपुर, उरई, 
कानपुर, खेरो, कुपतायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मुज़फफ़रनयर और उद्नाव जिलों में 
अस्थायी सिविल तथा सेझन्स जजों ने काम किया। इन अदालतों ने कुछ 


मिलाकर १३ वर्ष, ५ महीने और २६ दिन तक काम किया । 


भारतीय दन्‍्ड विधान के अन्तर्गत जितने अपराधों को रिपोर्ट की गयी उनकी अपराधों 

कुल संख्या पिछले वर्ष की १,१३, ३० ३ की तुलना में इस वर्ष बढ़कर १,२०,२१३ हो. की संख्या 
'गयो, किन्तु राज्य के विरुद्ध अपराध, जन-सेवकों के क्रानूनो अधिकारों की अव्सा 

संबंधी अपराध, झूठी गवाही, सरकारों न्यायाधीशों के विरुद्ध अपराध, गर्भपात 

कराना! बलप्रयोग हारा धन-सम्पत्ति ऐँठ लेना (45807007 ) 'जाल- 

फरेब के काथ और जाल-फरेब से सम्पत्ति का विक्रय, नौकरी के संविदा का 

उल्लंघन! शीर्षकों के अधीन अपराधों को संख्या सें भारी कमी हुई। दन्‍्ड 

विधि संग्रह तथा विशेष और स्थानीय विधियों ( ॥9फ़8 ) के अधोन 

“जिन मामलों की रिपोर्ट की गयी उनको संख्या भो १,९४,८८५ से बढ़कर 

२, ६४,४४४ हो गयी (इसमें वे मासले भी सम्सिलित हें जो पिछड़े वर्ष से विचारा- 

घीन थे)। 


विचाराधीन अभियुक्तों की कुल संख्या, जिनके अभियोग मेजिस्ट्रेटों के विचाराधीन 
सामने थे, ६,०४,७०७ थी। इनमें से १,४७२ था तो मर गये, भाग गये या अभियुक्त 
अन्य प्रान्तों को भेज दिये गये । २,६४, ६७३ या तो छोड़ दिये गये या निर्दोष 
ठहराये गये, २,३९,८७९ को दंड दिया गया। १५,९२० को सेशन अदालत 
के सुपुर्दे किया गया और आलोच्प वर्ष के अन्त में ७२, ००६ विवाराधीन रहे । 


भारतोय दंड विधान के अधीन अपराधों के संबंध सें २,८२,०५७ व्यक्तियों का 
-चालान किया गया, जिनमें से १,७४, १९२ व्यक्ति निर्दोष ठहराये गये या छोड दिये गये 
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४८,१६२ को दंड दिया गया, १,०३२ मर गये, भाग गये, या अन्य प्रान्तों की भेज: 
दिये गये और वर्ष के अंत में ५८,६७१ विचाराधोन रहे । दंड विधि संग्रह के 
तथा विशद्येष और दूसरे स्थानीय दिधियों ( [/8 98 ) के अधीन अपराधों के 
लिये, ३,२८,७५१ व्यक्तियों का चालान किया गया । इनमें से १,.०१,५५० या तो' 
निर्दोष ठहराये गये या छोड दिये गये, २,०५,५७४ को दंड दिया गया, ६७६ मर 
गये, भाग गये या अन्य प्रान्तों को भेज दिये गये और वर्ष के अंत में २०,९०१ 
विचाराधोन रहे । 


इस वर्ष २८६, ६३२ मुक़दसों में निर्णय हुआ जब कि पिछले बर्ष १,2८,३९९. 
मुक़हमों से निर्णय हुआ था। यह वृद्धि मुख्यतवा बेतनिक सेजिस्ट्रेटों तथा 
वतनिक स्पेशल सजिस्ट्रेटों की अदाध्षतों में हुई। आनरेरो मजिस्ट्रेटों के 
९५,४५६ व्यक्तियों के मुकदहमों का निर्णय किया, जबकि पिछले वर्ष १,२१,७२४ 
व्यक्तियों के मुक़हमों सें निर्णय हुआ था । सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष सें ऐसे व्यक्तियों 
की कुल संख्या जिनके मुक़हमों में निर्णय हुआ था, ५,३१,७०१ थी । 


मेजिस्ट्रेटों की अदालतों में जितने गवाहों ने बयान दिया उनकी कुल संख्या 
२,३८,९०० से बढ़कर ३,०२,७७६ हो गयी और सेशन्स को अदालतों में ऐसे: 
गवाहों की संख्या २९, १८८ से बढ़कर ३७, ११८ हो गयी । ऐसे गवाहों की संख्या 
भी जो अदालतों में उपस्थित तो हुये, किन्तु जिनको बयान दिये बिना हो जाने दिया 
गया, समेजिस्ट्रेटों की अदालतों की दह्ा में ३४,७४१ से बढ़कर ३६,२७२ हो गयी 
और सेशन्स की अदालतों की दशा में ४,७६० से बढ़कर ५,४८३ हो गयी । 

असेसरों की सहायता से जितने व्यक्तियों के मुकहमों पर विचार किया गया 
उनकी संख्या ९,०६९ से बढ़कर १२,४८६ हो गयो । 


जूरी की सहायता से मुक़द्मों पर विचार किये जाने का तरीका पहले की 
भांति इलाहाबाद, बरेली, फेजाबाद, कानपुर और रूखनऊ में जारी रहा। इन 
जिलों में सेशन्स की अदालतों में जूरी द्वारा जितने व्यक्तियों के मुक़ह॒मों में विचार 
हुआ उन्तकी संख्या २९३ से बढ़कर ५०० हो गयी । 

सेजिस्ट्रेटों को सभी अदालतों में अभियोगों की औसत अवधि २२ दिन से 
घटकर १९ हो गयो । किन्तु सेशन्स की अदालतों में यह अवधि ९२ से बढ़कर 
९९ दिन हो गयी। 

सजिस्टेंटों को अदालतों तथा सेशन्स की अदालतों, दोनों में दंड पाने वाले 
व्यक्तियों में से २०,९०३ को कारावास का दंड सिला, १,९७, ११४ पर जुर्माने. 
किये गये और २४२ को बेंत रूगे । इसके अतिरिक्त ३२,०२६ व्यक्तियों से 
ज़मानतें मांगी गयीं। 


ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या, जिन्हें सेशन्स की अदालतों द्वारा मृत्युदंड दिया 
गया (ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुये जिनके मुकदमे पिछले वर्ष से विचारा- 
धोन थे) २०४ से बढ़कर २७१ हो गयी । इनमें से ०४ व्यक्तियों के दंडों को 
पुष्टि की गयी, ७३ को जमानत पर छोड़ दिया गया, ५८ के दंड इलाहाबाद. 
हाई कोर्ट ने संशोधित कर दिये, एक व्यक्ति मर गया और वर्ष के अंत में ८५ 
व्यक्तियों के भुकदमे विचाराधीन रहे। 


_ किस्तु ऐसे व्यक्तियों को संख्या, जिन्हें फांसी दे दी गयी, १० से घटकर ९ 


' 'रह क्यो । ऐसे व्यक्तियों को संख्या भी, जिनको आजन्म कारावास का दंड दिया 


हरे 


गया$ ४६० से बढ़कर ५५६ हो गयो । इसो प्रकार जिन व्यक्तियों को कठोर 
का, का दंड दिया गया उनकी कुल संख्या १६,६९७ से बढ़कर २४,७१७ 
हो गयी । 


सेशन्ध की अदालतों द्वारा रूगाये गये जुर्माने की कुल धनराशि १,००,३ १५ 
रु० से घटकर ६१,०९६ रुपये रह गयो । किस्तु मेजिस्ट्रेटों की अदालतों में यह धन- 
राशि ३६,०९, १५२ रु० से बढ़कर ५८,१८,५३८ रु० हो ययी 


ऐसे होगों की कुछ संख्या जिनसे शान्ति बवाये रखने के संबंध में मुचलके 
लिये गये, २२,८९७ से बढ़कर २५,५४५ हो गई । जान्ति बनाये रखने के 
संबंध में मुचलका लिये जाने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या (२,८७२) 
बस्ती ज़िला में थी ॥। इसी प्रकार ऐसे लोयों की कुछ संख्या जिनसे अच्छा चाल- 
चलन बनाये रखने के संबंध में मुचलके लिये गये, ४,८९२ से बढ़कर ६,२८६ हो 
गई। अच्छा चाल-चलून बनाये रखने के संबंध में मुचलके लिये गये व्यक्तियों 
की सबसे अधिक संख्या, इलाहाबाद (३२९), रूखनऊ (२९६), बनारस (२८९) 
और मेरठ (२८०) के जिलों में थी । 


पहिलो बार अपराध करने वालों की कुल संख्यः, जिन्हें या तो चेतावनी 
देकर या यू० पी० फरदे अफेन्ड्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ के अन्तर्गत छोड़ दिया 
गया, १०,२६७ से कम होकर ८,८४३ हो गई । किन्तु ऐसे अपराधियों की 
डक जो प्रोबेशन अफसरों की देखरेख में रकले गये, ८० से बढ़कर ११९ 
हो गई । 


हाईकोर्ट में अपील करने दालों को संख्या ४,४६९ से बढ़कर ५,३७३ हो 
गई। सरकारी अपोल़ों को संख्या, जिनमें ऐसी अपीले भी शामिल हैं जो पिछले 
वर्ष से विचाराधीन हैं, ९२ थीं, जबकि पिछले वर्ष उनकी संख्या ८८ थो । इनसे 
से २० अपोले स्वीकार कर लो गईं, ३२ अपो्ले खारिज कर दी गईं और ४० 
अपोले वर्ष के अन्त में विचााराधीन रह गई ॥ दूसरी अदालतों में भी अपील 
करने वालों की संख्या ३२,६०२ से बढ़कर ३६,३६७ हो गई । 


१४--टीवानो न्यायालय 


(क) हाई केटे 


इलाहाबाद के हाईकोर्ट आफ जुडीकेचर और लखनऊ के चीफ कोर्ट आफ 
अवध के संगठद सें २५ जुलाई, १९४८ ई० तक कोई परिवर्ततव नहीं हुआ । 
२६ जुलाई, १९४८ ई० से युक्त प्रान्तीय हाईकोर्ट्स (अमलगमेशन) आउडेर, 
१९४८ ई० के अन्तर्गत, चीफ़ कोर्ट आफ अवध का इलाहाबाद के हाईकोर्ट आफ 
जुडीकेचर से एकोकरण हो गया। इस आज्ञा के कारण एकीकरण की 
तारीख से, हिज़् मेजेस्ट्री के लेट्स पेटेन्ट और अवध कोद स ऐक्ट, १९२५ ई० 
का अध्याय २ छागू नहीं रहे । हाईकोर्ट की एक बेंच का नाम रूखनऊ बेंच हें 
और उसमें पांच जज हें। इसकी बेठक लखनऊ में और शेष जजों को बेठक 
इलाहाबाद में हुई। किस्तु थोड़े-थोड़े समय के लिए माननीय चीफ जस्टिस 
और माननीय जस्टिस श्री के० एन० वांचू, जो अक्सर इलाहाबाद में बंठते 
थे, लखनऊ में बेठे और माननीय जस्टिस श्री पी० के० कौल, जो अक्सर 
लखनऊ में बेठते थे, इलाहाबाद में बठे। हाई कोर्ट और चीफ कोर्ट 


अल्प वय- 
सस्‍्क और! 
पहली बार 
अपराध 

करने वाले 


अपील 


हाईकोर्ट और 
चीफ कोरटें 
का एकी- 
करण 


हाई कोर्ट 
के समक्ष 
अपील 


पूरी बेंच 


गये मुक- 


अशायसन 


नालिशों 


डे 


के एकीकरण के पहिले, स्थायी जजों की संख्या, हाई कोर्ट में ११ ओर ब्लीफ 
कोद में ४ थी। इसके अलावा ३ अतिरिक्त जजों ने हाई कोर्ट में ओर 
२ ने चीफ कोर्ट आफ अवध में कास किया । एकीकरण के बाद अदारूत की 
स्थायी जजों की संख्या १५ और अतिरिक्त जजों की संख्या ५ रही। 


हाई कोर्ट के समक्ष फेसले के निर्ित्त तम्बरी अपीलों की कुल संख्या 
१२,२०५ थी, जबकि गत वर्ष उनकी कुल संख्या ११,००६ थी। दायर 
की गयी अपीलों की संख्या गत वर्ष में ३,५६० से घट कर आलोच्य 
वर्ष सें ३,५१२ हो गई। शुरू सें दो गईं डिग्रियों के विरुद्ध की गयी अपीलों की 
संख्या ५२० से बढ़कर ६२१ हो गई, जब कि अपील की डिग्रियों की 
संख्या २,९८७ से घटकर २,८५८ हो गई। लेठसे पेढेंट अपीलों और 
संयुक्त प्रान्तीय अवध कोर्ट स ऐक्ट की धारा १२ (२) के अन्तर्गत अपीलों 
की संख्या ५३ से घटकर ३३ हो गई। 


शुरू की और अपील की डिग्रियों के विरुद्ध तथा लेठसे पेटेंट की घारा १० 
और य० पी० अवध कोद स ऐक्ट को धारा १२ (२) के अधीन की गयी 
अपीलों की कुल संख्या, जिनका फैसला अदालत ने किया, २,३४० से घटकर 
२,१२३ हो गई। मूल डिग्रियों के विरुद्ध की गयी अपीलों की संख्या, जिनका 
फैसला अदालत ने किया, २७२ से बढ़कर ५०२ हो गयी । अपील की डिप्रियों 
के विरुद्ध की गई अपीलों की संख्या २,०६२ से घटकर १,५९१ हो गई और 
लेट्स पेटेंट की धारा १० तथा यू ० पी० अवध कोद स की धारा १२ (२) के 
अधीन की गई अपीलों की संख्या, जिनका फेसला किया गया, ६ से बढ़कर 
३० हो गई। 


. विचाराधोन नम्बरों अपीलों कौ मिसिलों को कुल संझ्या ८,६६६ से 
बढ़कर १०,०८२ हो गई। ऐसी अपीलों की संख्या, जो ३१ दिसस्बर, १९४८ 
ई० को पांच से अधिक वर्षों से विचाराधीन पड़ी थी, ४४७ थीं । 


वर्ष में ६२ मुकदमे पुरो बेंच के पास फंसले के लिए भेजे गये जिनमें 
२९ मुकहसे ऐसे भी शामिल हें, जो पिछले वर्ष से विचाराधीन थे । इनमें से 
आलोच्य वर्ष में १५ मुकदमों का फैसला किया गया और ४७ मुकदमे विचारा- 
धीन रहे । इंडियन बार कौंसिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत ऐडबोकेटों के व्याव-- 
सायिक दुराचरण से संबंधित जो २० मुकदमे फंसले के लिए भेजे गये 
उनमें से पांच का फंसला किया गया और १५ विचाराधीन रहे। 


(ख) दोवानो अदालतें 


आलोच्य वर्ष सें दीवानी अदालतों के फ्रदेशिक अधिकार-क्षेत्र सें कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ । 


इस प्रान्त की मातहत अदालतों में दायर की गयी. नालिशों की कुल संख्या 
१,०७, १७३ से बढ़कर १,१४,५२३ हो गई, जिसमें इंकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट 
( भाराकांत सम्पत्ति के ऐक्ट ) के अधीन की गयी नालिशें सस्मिलित नहीं 
हैं, किन्तु जिसमे एग्रेकल्चरिस्ट्स रिलीोफ ऐक्ट को घारा १२ और ३३ 
के अधीन,दी हुई दरख्वास्तें शगमिल हैं। अचल सम्पत्ति के संबंध में की गई 
चालिशों की संख्या २५,९३३ से कम हो कर २३,८४० हो गई, जब कि 


अर 


भातह्वत अदालतों में दायर की गई नालिशझों की कुल माल्यित ९,८७,६९,६५० 
रु० से घटकर ९,५८,७०,५७९ रु० हो गई। मालियत का गिरने का कारण 
यह था कि खास तौर से सिविल जजों की अदालतों में बड़ी सालियत की 
नालिशों की तादाद कम हो गई। 


इस प्रान्त में शुरूकी नालिशों के निर्णय की संख्या १३,७६२ से बढ़- 
कर १,४८,४०९ हो गई। इसी प्रकार ऐसे मुकददमों की संख्या, जिनका फैसला 
संतकिली के अलावा और तरह से किया गया, १,०६,७०५ से बढ़कर 
१,११,९८८ हो गई और ऐसी नालिशों की कुल संख्या, जिनका अदालतों को 
फेसला करना था, १,९८,९९५ से बढ़कर २,२४,५१८ हो गई। ऐसे मुकहसों 
'की संख्या, जिनका फेसला पुरी सुनवाई के बाद किया गया, ३२,९३० थीं, 
जब कि १९४७ ई० में यह संख्या ३३,२६३ थी और ऐसी नालिशों की 
संख्या, जिनका पूरी सुनवाई के अलाजव़ा किसी और ढंग से फंसछा किया 
गया, १,१५,४७९ थी। दर नालिशों की कुल संख्या जिनका फैसला डिस्ट्क्ट 
जजों ने पुरो सुनवाई के बाद किया, ४२ से बढ़कर ७७ हो गई। ऐसी 
सालिशों की कुल संख्या, जिनका फेसला खफ़ीफा अदारूतों ने किया, 
६,१२९ से बढ़कर २५,७६१ हो गई। इन अदालतों में दो हुई इजराय 
डिगरो की सफल दरख्वास्तों का प्रतिशत २६ था। अन्य अदालतों ने, 
जिनको खफीफा अदालत के अधिकार प्राप्त थे, जितनो नालिश्ों का फेसला किया 
उनकी कुल संल्या में १,९०६ की वृद्धि होने से वह २८,२७४ हो गई। इन 
अदालतों में दी हुई इजराव डिगरो को सफल दरब्वास्तों का प्रतिह्नत ३१ था । 


पूरी सुधवाई के बाद निर्णय होते वाले दोवानो के मुकद्दमों का प्रान्तीय औसत 
समय २१७ दिन रहा जब कि पिछड़े वर्ष में यह औसत समय २०३ था। 
समय म॑ यह वृद्धि दोवानों के कामों के लिए उपलब्ध अधिकारियों को कमी 
के कारण हुई। वर्ष के अन्त में विचाराधीन नालिशों को कुछ संख्या में 
११,७६१ की वृद्धि हुई अर्थात्‌ उनको संख्या ६४,२८४ से बढ़कर ७६,१०९ 
ही गई। ऐसी नालिशों की संख्या, जो एक वर्ष से अधिक अवधि तक 
विचाराधोन रहो, १२,२६९ से घटकर ११,५८८ रह गई। छः: महीने से 
अधिक अवधि की विचाराधोन नालिशों की कुल संख्या २३,११३ थी। 


ऐसी अपीलों की कुछ संख्या, जिनसे माल की अपो्ले भो शामिल 
है, जो मातहत अदालतों में दायर की गयीं, १३,३३५ से घट-कर 
११,८५१ रह गई । ऐसी कुछ ३४,४१७ अपीलें अदालतों के सामने 
निर्णय के लिए थीं और उनमें, से २३,९४२ अपीलछों पर निर्णय दिये ययें, 
जिसमें से ११,३०२ अपोलें मुन्तकिक् करके निबटाई गई। मातहद 
अदालतों के समक्ष दीवानी की जो नम्बरी अपोर्ले फेसलि के लिए आई, 
' उनकी संख्या घटकर ३३,८६० रह गई अर्थात्‌ं उनसें १,०४० को कमी 
हुईै। इसमें से १०,५६७ अएऐलें सुन्तकिलों द्वारा और १०,७९० इसरे 
तरोके से निबरटाई गई। मातहत अदालतों में माल की अपोलों की 
संख्या ३,५५७ थी। ऐसो अपीलों की संख्या, जिनका फेसला मुन्तकिली 
के अलावा और तरह॒से किया गया, १,४०० थी और ऐसी अपीलों को संख्या 
जिनको मुस्तकिल किया गया, ७३५ थोी। सभी विचाराधोन अपोलों को 
मिसलों की कुल संख्या में १३१ को बुद्धि हुई, उनको संह़था १३,९२५ 
हो गई जिनमें १२,५०३ नम्बरी और १,४८८ माल को अपोलें थीं। 
'ऐसी अपीलों की संख्या, जो एक वर्ष से अधिक अवधि तक विचाराधीन 


अपी्ले 


दिवाला 


डिगरियों 
की इजरा 


विशेष ए क्टों 
का लाग 
किया जाना 


जद 


रहीं, ३०३३ से बढ़कर ३,९८५ हो गई । कोड आफ सिविल प्रोस्ेजर 
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता ) के आर्डर ४१ के नियम ११ के अस्तर्गत मात- 
हत अदालतों में सरसरो तौर पर खारित्र को गई अपोलों को संख्या 
१८२ से बढ़कर १८४ हो गई। 


इन्सालवेंसी ऐक्ट ( दिवाला संबंधो कानून ) के अस्तर्मत श्राप्त अधिकारों 
का प्रयोग ३९ दोवानी जजों द्वारा किया गया । मातहत अदालतों में 
दिंवाला संबंधी मुकदसों की संख्या बढ़ कर ६११ हो गई अर्थात्‌ उससे 
१० को वृद्धि हो गईं। बरो किये गये दिवालियों को संख्या घठकर १८० 
रह गई अर्थात्‌ उसमें ३८ को घटती हुई । सरकारो रिसोवरों द्वारा वितरित कुछ 
घनराशि में ८२,७६६ रु० को कमी हुई और इस प्रकार कुल १,९९,४१७ 
रु० वितरित किया गधा और रिसोवरों के पास शेष जितनों धनराशि रही 
वह घटकर ३,८३,६५० २० हो गई अर्थात्‌ उसमें १,८७,६०० रु० को कमी 


हुई ॥| 


मातहत अदालतों के समक्ष डिगरियों को इजरा के लिए पेश की गयी 
दरख्वास्तों की कुल संख्या घटकर ९४,७८२ हो गई अर्थात्‌ उसमें १०,९९७ 
की कमो हुई। वर्ष में पेश की गयो दरख्वास्तों की संख्या में भो कमी 
हुई और वह ७९,७५२ से घटकर ६६,६२७ हो गईं। वर्ष के अन्तर्गत 
निबटाई गई दरख्वास्तों की कुल संख्या घठकर ६३,४९४ रह गई अर्थात्‌ 
इसमें १३,८८८ को कमो हुई। विचाराधोन मिसिलों को संख्या २३,०६१ से 
घटकर २२,५५४ रह गई, लेकिन उन दरख्वास्तों को संख्या, जो तीन महीने से 
अधिक अवधि से विचाराधोन थी, बढ़ कर १०,४०९ हो गई ओर इस प्रकार 
उसमें ४०९ की वृद्धि हुई । 


ऐसी दरख्वास्तों का प्रान्तेय प्रतिशत, जिनके संबंध में निर्णय किया गया; 
४५ था, जब कि वह पिछले वर्ष ४२ था । 


एग्रोकल्चरिस्ट रिल्रीफ ऐक्ट के अधीन दायर को गयी सालिशों को संख्या. 
में कमी हुई ! वर्ष के अन्तर्गत उक्त ऐंक्ट को धारा ३३ के अधीच केवल 
३०२ नालिदों दायर हुई जब कि पिछले वर्ष ऐसो नालिशों को संख्या ५३३ थी ।॥ 
३४४ नालिशों में निर्णय दिया गया और वर्ष के अन्त में ३०२ नालिशें विचाराधोन 
रह गईं। अध्याय २,३,४ और ६ के अधीन दी गयी ऐसो दरख्वास्तों की संख्या, 
जो पिछले वर्ष से विचाराधोव थों, ६१७ थीं और १,३९१ दरख्वास्तें वर्ष मे 
दाखिल हुईं । वर्ष के अन्त में ४३९ दरख्वास्तें ऐसी रह गई थीं जिनपर विचार 
होना बाकी था । इंकम्बर्ड स्टेट्स (साराक्रान्त सम्पत्ति के ऐक्ट ) संबंधों मुकदमों 
की कुल संख्या १७९ थी जिसमें वर्ष में चलाये गये १६ मुकदमे भो सम्मिलित थे। 
इनमें से ५३ का फेसला किया गया और १२६ विचाराधीन पड़े रहे। ८४ नालिश्ञों 
के संबंध में युजुरियस लोन्स ऐक्ट के आदेक्षों का प्रयोग किया गधा । यूनाइटेड 
प्राविन्‍्सेज् डेट रिडेप्पशन ऐक्ट (युक्त प्रान्तीष ऋण सोचन ऐक्ट) से एक बड़ी 
हद का फायदा उठाया गधए और उससे कर्जदार किसानों को अत्यविक सहायता, 
मली । 


१६--रजिस्ट्र शन 
सदा को भांति रजिस्ट्रेशन विभाग का संबंध सुख्यतया इंडियन रजिस्ट्रेशन 


ऐक्ट, १९०८ ई०> (१९०८ ई० की ऐक्ट सं० १६ ) के 
अधीन रजिस्ट्री के कार्यालयों में जनता द्वारा पेश किये गये लेख-पत्रों था 


जऊ 


दस्ताव्नेज्ञों की रजिस्ट्री करने और रजिस्ट्री किये हुये दस्तावेज्ञों की प्रमाणित 
प्रतियां प्रदान करने से ही रहा। 


१९४८ ई० के लिए आय और व्यय का तखसीना ऋमदाः २४,००,००० रू० 
और ११,३५,६०० रु० रूगाया गया था। १ जनवरी, १९४८ ई० से फीस की 
वरें दोहराई गई और यह आज्ञा की गई थी कि अन्त में इससे विभाग की आय में 
१० लाख रु० की वृद्धि होगी। 


जनता को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के अभिप्राय से सभी जिला 
रजिस्ट्रारों और सब-रजिस्ट्रारों को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें 
इस बात पर जोर दिया गया था कि रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किये गये किसी 
दस्तावेज़ से सम्बन्धित पक्षों को अपने साथ सब-रजिस्ट्रार के समक्ष अपने 
हितों की निगरानी करने या उनमें से किसी को पहिचानने या कारंवाई को देखने 
के लिये किसी आरायजनदीस या वकील, मुख्तार या रेवन्यू एजेच्ट या किसी 
अन्य व्यक्ति को ले जाने का अधिकार है और यह कि सिद्धान्ततः सब-रजिस्ट्ारों 
32 में उनकी उपस्थिति के विरुद्ध आपत्ति उठाने का कोई अधिकार 
नहीं है । 


१७--ज्ित्ञा बोर्ड 


जिला बोर्डों के चुनाव, जो युद्ध के कारण १९३९ ई० के बाद से नहीं हुये थे, . निर्वाचन 
अप्रैल और मई, १९४८ ई० में हुए । चुनावों में २,१५२ सेम्बर चुने गये और 
कुल २४,२२,०७६ वोद पड़े । 


आलोच्य वर्ष में जिला बोर्डों के संविधान (कान्स्टीट्यूशन) और प्रशासन संविधग्त 
सें महत्वपुर्ण सुधार किये गये। अधिक लोकप्रिय तथा जनतंत्रात्मक आधार तथा तअ्शा- 
पर इन बोड्डों का पुनस्संगठन करने और उनके प्रशासन में सुधार करने के उद्देश्य. सन में 
से यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ में दो संशोधन किये सुधार 
गये। एक संशोधन के द्वारा चुनाव संबंधी कानून पूर्ण रूप से संशोधित कर दिया 
गया ओर उससें निम्नलिखित की व्यवस्था की गई :--- 


(१) ग्रासीण क्षेत्रों में मताधिकार का विस्तार जेंसा कि युक्त प्रान्तीय 
विधान सभा के लिये है । 


(२) संयुक्त निर्वाचन तथा उससमें सुसलूसानों और अनुसूचित जातियों 
के लिये उनकी जत-गणना के अनुपात से जगहें (सीट) सुरक्षित रखता ॥ 


(३) स्थानीय क्षेत्र की पूर्ण निर्वाचनिका (7765007966 ) दृए्रा 
सभापति (॥?/68४70676 ) का प्रत्यक्ष निर्वाचन । 


(४) मनोनीत करने की पुरानी प्रणाल्ली को बदलकर उसके स्थान पर 
निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही विनियुक्त करने की प्रणाली का रकक्‍्खा जाना । 


(५) प्रेसीडेन्टों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्तावों के सम्बन्ध में संशोधित 
कार्यविधि, जिससे कि प्रबल विरोध और आलोचना के विरुद्ध अनुचित 
संरक्षण के बिना ही उनकी अधिक सुरक्षा हो सके । 


प्रेसीडेंटों 
और सदस्यों 
के लिये 
सुविधायें 


स्थानीय 
निकायों 
को 


अनुदान 


कर्मचारियों 
का वेतन 
इत्यादि 


पट 


की दूसरी बातों के साथ-साथ , अन्य संशोधन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थ« की 
गई (->७« 


(१) बोड्डों के प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिये काननो (868- 
प07"9) कार्यकारी समितियों की स्थापना। 


(२) पुरानी कानूनी शिक्षा समितियों को समाप्त करना । 


(३) स्थानीय दरों में वृद्धि करना और उन्हें अनिवार्य रूप से लगाना 
जिससे कि बोर्ड स्वावलम्बी हो सके । 


(४) खुले बाजार में बो्डों द्वरा ऋणों का लेना जिससे कि वे मकान 
बनवाने की योजना तथा अन्य विकास संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित 
करने के लिये कोयों की व्यवस्था कश सकें । 


प्रेसीडेन्टों का सम्मेलन 


नवम्बर में सरकार ने जिला बोर्डों के सभी प्रेसीडेंटों का एक सम्मेलन उन 
विभिन्न समस्याओं पर साधारण तौर पर विचार करने के लिये बुलाया, जो बोर्डोर 
के प्रशासन से संबंधित थीं तथा इस बात पर विचार करने के लिये कि उनका 
संबंध पंचायत राज और जिले में विकास संबंधी कार्यो से क्या थः । 


विशेषरूप से बोर्डो के प्रेसीडेन्टों को दौरा करने के विषय में पहिले से अच्छी: 
सुविधायें देते के लिये, जिससे कि वे ग्रामीण क्षेत्रों की दक्ाओं के सम्पक में रहें, 
स्थानीय बोर्डों के यात्रा संबंधी भत्ते के नियमों में संशोधन किया गया । बोडं 
द्वारा प्रेसीडेन्टों के लिये कार खरीदने की व्यवस्था की गई और यात्रा तथ देनिक 
भत्ता के बदले में पेट्रोल तथा आनुषंगिक व्यय को पुरा करने के लिये उन्हें २५० रु० 
का एक स्थिर भत्ता भी दिया गया । बोर्डों के सदस्यों को भी अपने बोर्डों की 
बैठक तथा उसकी कसेटियों की बेठक में भाग लेने के लिये यात्रिक भत्ता दिया: 
गया । 


युद्धोत्तर पुननिर्माण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, जिसके अन्तर्गत सड़कों 
के सुधार के लिये कुछ स्युनिसिपल बोर्डों और नोटिफाइड एरिया कमेटी, करवी 
को सब सिलाकर ७ छाख का अनुदान दिया गया और फतेहपुर में 
मालवीय आंख अस्पताल ( (७) एांए७ 76 08909] ) के निर्माण 
के लिये जिला बोर्ड, फतेहपुर को ७०,००० र० का ऋण दिया गया। 
अक्तुबर, १९४८ ई० में सहायक अनुदान समिति बनाई गई जिसका कार्य 
स्थानीय निकायों की वित्त सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करना और यह सुझाव 
देना था कि इन निकायों के साधन किस प्रकार बढ़ाये जायं तथा सरकार उनको 
किस प्रकार वित्तीय सहायता या अनुदान दे, जिससे कि वे जनता को अधिकः 
सुविधा दे सके । 


स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन तथा उनकी नौकरी की अन्य 
दशाओं के संबंध में जांच करने के लिये, जो समिति सितम्बर, १९४७ ई० में नियुक्त 
की गई थी, उसने सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर में प्रस्तुत की और 
वह वर्ष के अन्त तक सरकार के विचाराधोन थी । कमेटी की रिपोर्ट के आधार 
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पर वेतन-कऋम का संशोधन विचाराधीन होने पर स्थानीय निकायों से यह कहा 
गया कि वे अपने कर्सेचारियों को इतनी अधिक सहायता दें जितनी कि वे दे सकती 
हँ। 

स्थानीय निकायों के कैसंचारियों के संघों को सरकार द्वारा मान्यता देने के 
संबंध में आदेश जारी किये गये । 


बदली हुई दशाओं को देखते हुये जिला बोर्ड के कर्मचारियों के चाल--चलन 
संबंधी नियमों का संशोधन किया गया और यह आदेश दिया गया कि कोई भो 
कर्मचारी भारत या भारतीय मामलों से संबंधित किसी भी राजनंतिक आन्दोलन 
में भाग नहीं ले सकता । कर्मचारियों के लिये किसी स्थानीय या व्यवस्थापिका 
सभा के चुनाव में भी खड़े होने की आज्ञा नहीं दी गई । 


१८-- टाउन परिया कमेटियां 

अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जातियों के लिये जगहें सुरक्षित रखते हुये 
संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के अन्तर्गत बालिग मताधिकार के हो जाने से टाउन 
एरिया कसेठियों के विधान को भी फिर से बनाया गया तथा उसको अधिक 
सर्वप्रिय और प्रजातान्त्रिक आधार पर रक्खा गया। मनोनयन (]ए०07778- 
0078) द्वारा कुछ लोगों के प्रतिनिधित्व करने कौ पुरानी प्रथा के स्थान पर 
निर्वाचित सदस्यों के ह्वरा ही विनियुक्त करने की प्रथा चालू की गई । ठाउच 
एरिया कमेदियों को यह भी अधिकार दिया गया कि वे भूमि के लगान या सीर 
और खुदकाइत के लरूगान सम्बन्धी मूल्य (08768]| ए७ ४९ ), व्यापार, 
व्यवसाय, जीविका, इमारत आदि पर टेक्‍्स रूगा सकती हें। 


इन निकायों के आम चुनाव सितस्बर और दिसम्बर, १९४८ ई० मे हुए । 
१६--गांव पंचयते 


स्थानीय स्वराज्य के क्षेत्र में जो सबसे अधिक महत्वपुर्ण कार्य इस वर्ष हा है है, 
वह यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० का कार्यान्वित किया जाता है, 
स्वतः शासन करने वाली गाँव की कमेटियों के पक्ष में अधिकार का विकेन्द्रीकरण 
कर दिया गया । स्थानीय सरकार के इस नये कार्य को पूरा करने के लिये 
१७ फरवरी, १९४८ ई० से एक पृथक्‌ विभाग बनाया गया । 


पंचायत राज विभाग ने पहले वर्ष पंचायतों की स्थापना के संबंध 
में प्रारस्भिक कार्ये को पूरा किया + नियमित ढंग से जनगणना की गई और 
प्रान्त के प्रत्येक गांव में परिवार तथा प्रौढ़ों का रजिस्टर तैयार किया गया, 
जो किसी म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया में 
सम्मिलित नहीं था। ऐसे प्रत्येक गांव की, उसकी स्थिति या आकार का विचार 
किये बिना या तो उसी को एक गांव सभा बनाई गई या उसे पड़ोस के गांव या 
गावों के साथ मिला दिया गया जिससे वहां ४क गांव सभा बनाई जा सके । 


गांव का प्रशासन, सभा या गाँव पंचायत की कार्यकारिणी समिति करेगी जिसमें 
एक निर्वाचित सभापति, एक उपसभाषति तथा जनसंख्या के अनुसार ३० 
से ५१ तक सदस्य होंगे, जो अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति के लिये 
जगहें सुरक्षित रखते हुय॑ बारूण मताधिकार तथा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के 
आधार पर निर्वाचित किये जायंगे। न्याय सम्बन्धी कार्यों के लिये पंचायत 
अदालत के हलके में तीन से पांच तक गांव सभायें हें । प्रत्येक गांव सभा अदालत 
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के लिये पांच शिक्षित पंच निर्वाचित करती है, जिससे दीवानी, फौजदारी या साल्‍ू 
के मुकदमों के निर्णय के लिये निर्णायकों की एक सूची बनाई जाती है । पंचश्यतों 
को सांस्कृतिक, प्रशासकीय तथा न्याय संबंधी क्षेत्रों में विभिन्न कार्य करने पड़ते 
है । दीवानो, माल तथा फौजदारों मुकदमों में निर्णय देने के अतिरिक्त उन्हें अपने 
अधिकार-स्षेत्र में विकास तथा संस्कृति सम्बन्धो कार्यदाहियों में से अधिकांश 
को प्रारम्भ करने का भी अधिकार प्राप्त होगा । 


द् 
जे 


प्रौढ़ों या गांव सभाओं के सदस्यों की कुल संह्या २७३ छाख थो ओर इस प्रकार 
जो गांव सभायें और पंचायतों अदालतें स्थापित हुई उनकी संख्या ऋमशः 
३४, ७६३ और ८,१४४ थी। यह निश्चय किया गया था कि कुसाय्‌” डित्रीजन 
को छोड़कर, जहां निर्वाचन १९४९ ई० के अग्नेल और जुलाई के महीनों के बीच 
में किये जायें, इन निकायों के प्रथम निर्वाचन सम्पूर्ण प्रान्त में १९४९ ई० के 
फरवरी और मार्च के महीने में किये जाय॑ । 


इन पंचायतों के स्थापित होने के फलस्वरूप लोगों को उनके नये अधिकारों 
तथा उत्तरदायित्वों की जानकारों प्राप्त करने के निर्भित्त एक प्रचारात्मक 
आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था । 


२०--म्युनि सिपल बोड 


१९४७ -४८ ई० के वित्तीय वर्ष में (जो स्थुनिसिपलछ बोर्डों के सम्बन्ध सें 
आलोच्य वर्ष है) म्युनिसिपलिटियों को संख्या८६ रही और कुछ म्यूनि- 
सिपिल बो्डों को छोड़कर शेब के संगठन में कोई परिवर्तेत नहीं हुआ। नेनीताल 
म्युनित्तिपेलिटो में आम चुनाव सितम्बर, १९४७ ई० में होना चाहिये था, किस्तु इस 
विचार से कि स्युनि्तिषल चुताव कानून सें संशोधन किया जाने वाला था, 
चुनाव स्थगित कर दिये गये। आगरा और मसूरी के स्पुनितिपल बोर्ड 
अधिकार-च्युत रहे और जनवरी, १९४८ ई० में गोरखपुर बोर्ड भी अधिकार- 
च्युत कर दिया गया । देहरादुत, सहारनपुर, हरद्वार, रुड़की, गाजियाबाद और 
मेरठ के म्पुनितिपल बोर्डो' के कुछ मुसलिम सदस्य पाकिस्तान चले गये और 
देहरादून और हरह्वार बोर्डो' के कुछ अंग्रेज सदस्य बविलायत चले गये। 


प्रारम्भिक रेंष और अवाधारण सदों को छोड़कर प्रान्‍न्त के सब म्पुनिसिपल॑ 
बोर्डों की कूल आय ४, ६८, १५,७४८ रु० थोी। कुल व्यय ४,५५,३२,६६४ ० 
हुआ, जेता कि अब तक् होता आया हे। सामान्य रूप से बोर्डों की आय 
का सबसे बड़ा साधतव चुंगी ही थो और सफाई के कासों में सबसे अधिक 
व्यय हुआ । 


मेरठ डिवजन में प्राय: आधे बोर्डों ने अपने संगठत सें कोई परिषर्तत नहीं 
किया जबकि शेष ने कुछ सदस्यों के पाकिस्तान और कुछ के विलायत चले जाने 
के कारण अपने संगठन में परिवर्तेत किया । चेपरमेतों में सहारनपुर के ख्वाजा 
अतहर हुपतेंत और कराना के श्री बाब्‌ राम म्पुनिसिपल बोर्डों हरा अविश्वास के 
प्रस्ताव पास होते के फलस्वरूप अपने पदों से हटा दिये गये । जितनों बेठकें 
बुलाई गई थीं उतको संख्या काफो अधिक रही परल्तु इनमें से बहुत-सी बेठकें कोरम 
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चुरा न होने के कारण स्थगित हो गई । सामान्य रूप से मुस्लिम सदस्य बोर्डो' को 
कार्यऋहियों के प्रति कुछ हुद तक उदासोन रहे । आसतौर पर स॒म्प्रद/यिक दंगों 
के कारण आय कम हुई और कर को वपूली के संबन्ध में ढिकाई को शिकायतें भो 
आई । फिर भी डिवोजन को कुछ आय ८१,५०,७८८ रु० से बढ़कर ८९,१०, ५१२ 
रु० हो गई। आप में मुख्य वृद्धियां चुंगो तथा ठसिनल टैक्स के अधीत हुई । विजली 
के समस्त सब-स्देशन अधिक से अधिक भार-बहन करते रहे और घरेलू उपयोग तथा 
औद्योगिक प्रयोजनों लिये नये करनेक्शनों को सांगें बराबर बढ़ती गई । जन- 
संख्या में वृद्धि होने के कारण पानों को मांग भी बढ़ गई। सभी बोर्डो' ले 
सफाई के कामों पर बहुत रुपया व्यय क्रिया। जनता ने लड़कियों की शिक्षा को 
पसंद नहीं किया और कुछ रात्रि पाठशालायें भी समाप्त कर दी गई । 


बोर्डो' के संगठन में कोई परिवर्तेत नहीं हुआ परन्तु डिवोीजन में विभिन्‍न 
शोडों के सदस्यों में परिवर्तेत हुए । चेयरमेनों में से सिकन्दराराव के श्री 
बहाजुर रसूल ने त्याग-पत्र दे दिया और एग के श्रो इन्द्र नारायण और सोरों के 
श्री बांकेलाल को सरकार ने उनके पदों से हुटा दिया और इनके स्थान पर ऋमषशः 
श्री सालिग राम, श्री देवी प्रताद कपुर ओर श्रो गोपोनाथ निर्वाचित हुए । 
कासगंज को छोड़ कर और सभी स्थानों पर बंठकों में सदस्यों को उपस्थिति 
काफी सनन्‍्तोषजनक रही । बोर्डो' को कुछ आय ६८,०७,७१७ रु० से बढ़कर 
९२,६८,५३१ हो गई । दरों और करों की घनरादियां ४१,६६,४४५ रु० 
से बढ़कर ४२,३९,८०२ रु० हो गई--मुख्य वृद्धियां चुंगी, सड़कों और घाहों 
पर लगने वाले दोलों तया टमिनचल दौल के अधीव हुईं | मेनपुरों के कारण 
जिसने सड़कों और घाटों पर टोल लगाता शुरू किया था, ७५, ६७४ रु० की वृद्धि 
हुई । डिवीजन में सबसे अधिक वसुली कासगंज ने को, जिसका प्रतिशत 
९७.४९ रहा। दूसरी ओर मंनपुरी सें बहुत कम वयुल्ों हुई जिसका प्रतिशत 
केवल ५९-२७ रहा। वर्ष में कुल व्यय ७४, ३४,५३४ रु० हुआ जब कि पिछले 
वर्ष कुल व्यय ५८,२१,१०८ रु० हुआ था। सब शो्ेकों के अन्तर्गत 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह चृद्धि प्राय: सभो बोर्डो ने की । सार्वजनिक स्वास्थ्य 
और सार्वजनिक शिक्षा पर होते वाले व्यय सें काफो वद्धि हुई शिक्षा पर व्यय 
पिछले वर्ष के ६,५४,९८० रु० की तुलता में ७,४४,४२३ रु० हुआ। 
स्कूलों और विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई और मंनपुरी को छाड़कर 
सभी स्थानों में लड़कियों की शिक्षा पर काफो ध्याव दिया गया । आगरा 
नगर सें आगरा इलेक्टिक सप्लाई कम्पनी केवल ६ नए लेप्प लगा सकी जबकि 
७५०० हूम्पों की बड़ी आवश्यकता थी ॥ यह रिपोर्ट सिल्ली की अलोगढ़ के 
वाटर वकक्‍स की दशा, जो एक गेर सरकारों फम के प्रबन्ध में था, सन्‍्तोषजनक 
'तहीं है और नगर के दो-तिहाई भाग में कोई पाइप लाइन नहीं थी ॥ दूसरी 
ओर आगरा में पूरे दिन को पानी की सप्लाई योजना बहुत सन्‍्तोषजनक सिद्ध 
हुईं। हाथरस में गांवों और हरिजन क्वार्टेरों के लिये पानी के निकास की नई 
नालियों के निर्माण पर ४,७३५ रु० व्यय किया गयां। आगरा और अलोगढ़ 
की नगर म्पुनितिप लिठियां अपने गन्‍्दे पानी के निकास की प्रणालियों के पुत- 
स्संगठन में लगो रहीं और मथुरा, वन्दावन और एटा के बोर्डो' ने भी गरनन्‍्दे 
पानी के निकास को नालियों के सुधार पर ध्यान दिया । मेनपुरो, 
'कांसपज और एटा को छोड़कर और सभी स्थानों में लोगों का सामान्य स्वास्थ्य 
काफी अच्छा रहा । बाद वाले दो स्थानों (यानी कासगंज और एठा) में भंगी 
एक सहीने के ऊपर तक हड़ताल पर रहे। सब बातों का विचार करते हुये 
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अलोगढ़ और कांसगज को छोड़कर, डिवीजन के शेष बोर्डों ने बिना किसी 
कठिनाई के अपना कार्य किया । आगरा सम्थ्रुनिसिपेलिीं ने विस्थापित व्बक्तियों 
के पुररर्वास के सम्बन्ध में स्टालों और मकानों के निर्माण का कार्य अपने हाथों 
में लिया और उनके लिये अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की । 


इस डिवीजन में भी विभिन्‍न बोडों के सदस्यों में परिवत्तन हुए ॥ 
चेयरमेनों में से घामपुर के श्री रामेदवर प्रसाद और विसालपुर के श्री गंगा सरन 
अग्रवाल, सम्बन्धित स्थुनिसिपल बो्डों द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव पास 
हो जाने के फलस्वरूप अपने पदों से हुदा दिये गये । सहसवां में 
श्री समसुल इस्माइल ने चेयमेन के पद से त्यागपत्र दे दिया और उनके 
स्थान पर श्री मुहम्मद ताहिर चुने गये। मुरादाबाद के बोर्ड में बहुत से परिवर्तन 
हुये । श्री नूरुठ हसन २८ मई, १९४८ ई० तक चेयरमेन रहे और उसके 
बाद उन्होंने व्यागपत्र दे दिया। सीनियर वाइस चेंयरमेस ने कुछ समय 
तक चेयरमंत के पद पर कार्य किया और अंत में श्री मोहस्मद 
इब्राहीस चेयरमेत चुने गये। वार्ड ४ ( सुस्लिम ) के लिये एक सीट 
और बनाई गई । एक मनोनीत सदस्य की मृत्य हो गई और उसके 
स्थान पर दूसरा सदस्य चना गया। एक मनोनीत सदस्या भारत से 
बाहर चली गईं और उनकां स्थान एक अन्य महिला ने ग्रहण किया। बँठकों में 
उपस्थिति का प्रतिशत विभिन्‍न रहा अर्थात्‌ शाहजहांपुर में ५० प्रतिशत, और धाम- 
पुर में ८२ प्रतिशत । बठकों को संख्या भी विभिन्‍न रही अर्थात्‌ नजीबाबाद 
और तिलहर में १३ तक थी और मुरादाबाद में ७१ तक । चांदपुर में शिक्षा 
समिति की वर्ष में केवल दो बैठक हुई! और मुरादाबाद में रेलवे के मनोनीत 
संदस्य सारंगपाणि केवल एक ही बेठक में उपस्थित हुयें और उनके उत्तराधिकारी 
श्री ए० एन० भासिन बो्ड को केवल दो बेठकों में ही उपस्थित हुये । कुछ 
आय ५४, ८८, ४५१ रु० से बढ़कर ५८,१४,१७८ र० हो गई और इस वृद्धि में 
से बहुत सी म्पुनिसिपैलिदियों को हिस्सा सिला । वसूलियों का औसत प्रतिशत 
८६. ७३ रहा जबकि पिछले वर्ष यह औसत ८८. ६१ था । बाजिबुल अदा 
रकमों के संबंब में सबते अधिक वसुली बदाय' में ९९. ४० प्रतिशत और उच्ानी 
में ९९. २२ प्रतिशत हुई जबकि बरेली में ४२. ९७ प्रतिशत वसूल हुई, जो कि 
सबसे कम थीं। कूल व्यय ४५, ५९,७८२ रु० से बढ़कर ५६,४७,४१४ हो 
गया, क्योंकि कुछ बोर्डों ने अपनी आय से अधिक व्यय किया । बोर्डों 
द्वारा लाभाथे लगाई गई धनराशि ( [768९९ प्रितेंठ ) ४,५६,५७४ 
से बढ़कर ४,८६,२७४ र₹० हो गई। किन्तु तिलहर बोर्ड ने अभी तक कोई 
धनराशि लाभारथे नहीं लगाई है । बरेलो म्युनिसिपेलिटी में गबन के मामले 
और बोर्ड के कार्यालय से स्थुनिसिपल सम्पत्ति के गायब हो जाने के संबंध में 
जांच हो रही थी। मुरादाबाद की म्युनिसिपेलिटी ही एक ऐसो म्युनिसि- 
पेलिटी थी जहाँ जल-कल (वाटर व्क्स ) की व्यवस्था थी। बरेली म्पुनिसि-- 
पेलियो की जल-कल योजना के संबंध में इस वर्ष कार्य की प्रगति बहुत 
कम हुई । संभल, बरेली और शाहजहांपुर में स्वच्छता संबंधी काम 
असंतोषजनक रहा । संभल में कुछ समय के लिये हैजे का प्रकोप 
रहा और बदायूं तथा शाहजहांपुर में क्षयरोग से कमशः ३४ और १३२ व्यक्तियों 
की मृत्यु हुई। लडकियों के स्कलों की संख्या १०६ से बढ़ कर ११३ हो गई, 
यद्यपि छात्राओं की संख्या १२,२३४ से कम होकर ११,१२५ रह गई + 


द्र्३े 


इसका कारण उस समय को अस्थिर दक्षायें तथा बहुत सी मुसलमान छात्राओं 
का पाकिस्तान चला जाना था । 


बो्डों के विधान में कोई परिवर्तत नहों हुआ । कुल २३६ बेठकें हुई इलाहाबाद 
जबकि पिछले वर्ष इन बंठकों की संख्या २९२ थी । इस शुद्ध बद्धि का कारण डिवीजन 
यह है कि इटावा और कन्नौज के बो्ों ने अपने-अपने यहां अधिक संख्या में बैठकें 
कीं । कन्नौज में सदस्यों की उपस्थिति का प्रतिशत ४३.८६ से बढ़कर ५२.३४ 
हो गया और अन्य डिवीजनों में यह प्रतिशत विभिन्न रहा अर्थात्‌ फर्रखाबाद- 
युत-फर्तेहमढ़ में २७-१४ प्रतिशत और इलाहाबाद में ५९.१ प्रतिद्यत । 
आरम्भिक होंष को निकाल करके डिवीजनल प्राप्तियां (->ए8079/ 76006 ) 
८६,९५,८७५ रु० से बढ़कर ९१,८६,००९ ६ ० हो गईं । इस वद्धि में मुख्यतया 
इटावा, कानपुर, फरुखाबाद-युत-फतेहगढ़ और कन्नौज ने हिस्सा बटाया। 
» सभी बो्डों की अंतिम शेष धनराशि नियत न्यूनतम घनराशि (-?76807790व 
777) से अधिक रही और कुल आय ७९,२३,५१६ रु० से बढ़कर 
८७,१७,५०२ रु० हो गई । यह वृद्धि मुख्यतया चुंगी (0070) और मिनरल 
टोल (7००४४४७) $0०) के अन्तर्गत हुई। इठावा में व्यय ११९ रु० घट 
गया। शिक्षा पर व्यय १२,५२,७४७ रु० से बढ़कर १५,६८,६७० रु० हो 
गया और यह बात संतोषजनक थी। कानपुर, इलाहाबाद और कक्नोज के 
स्थुनिसिपल बोर्ड ऋणी घोषित कर दिये गये। डिवीजन की किसी भी 
स्युनिसिपैलिटी में कोई बीमारी भयंकर रूप से नहीं फंली । 


बोडों के विधान सें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । पिछले वर्ष की २०४ झांसी, 
बेठकों की तुलना में इस वर्ष २०७ बैठकें हुई । डिवोजन के सभी स्थानों को. डिवीजन 
बैठकों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन उरई ओर कोंच में बैठकों की संख्या कम थी । 
पिछले वर्ष की २६ बेठकों की तुलना में इस वर्ष २३ बेठकें कोरम पूरा न होने के 
कारण बेकार सिद्ध हुईं और ऐसी बेठकों को संख्या बांदा में सबसे अधिक रही । 
कुल आय १३,६२, १२३ रु० से बढ़कर १३,७२,५८९ रु० हो गई जंसा कि 
होता आया है । करों से होने वाली आय के सुख्य साधन झांसी और लरूलित 
पुर में चुंगी ( 0७07० ), बांदा में टमिनल और टोल देक्स, तथा उरई, 
कालपी और कोंच में हैसियत ((70ए778%7९०७७) और जायदाद (+०:7- 
०४») कर रहे। सभी स्पुनिसिपेलिटियों की बसूलियां बहुत कम रहों, 
सिवाय कोंच की म्पुनिसिपेलिटी के जहां वाजिबुल अदा रकमें ९४ प्रतिशत वसूल 
हुईं । झांसी, उरई और बांदा बोर्डों में सबसे अधिक धनराशि बकाये में पड़ी हें । 
कुल व्यय १०,९०,४१४ रु० से बढ़कर १५,१७,८१८ रु० हो गया। यह 
अधिक व्यय मुख्यतः कीमतों में सामान्य रूप से वृद्धि होने और कर्मचारियों को 
महुंगाई भत्ता तथा वेतत-वुद्धि देने के कारण हुई। सार्वजनिक शिक्षा' और 
सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता श्ीर्षकों के अन्तर्गेत कुल व्यय कऋंभशः 
१,४५,८२६ रू० से बढ़कर २,००,०७८ रु० और ६,०५,६५५ रु० से बढ़कर 
९,२६,९५७ रु० हो गया। स्थानीय निकायों को अपने यहां की सड़कें 
सुधारने के लिये विद्येष अनुदान दिये गये । झांसी और उरई को स्पुनिसिप 'लेदियों 
म॑ नलों द्वारा पानी सप्लाई करने को व्यवस्था थी । बोर्डों का अंतिम शेष 
(ए0अंगड् ००ं४०००) ४,६५,५६० रु० से घटकर र३,२५,८५३ रु० 
रह गया । सामान्यतः बोर्डों का प्रदासत ठीक तरह से चलाया गया । 


अनारस ओर 
गोरखपुर 
ईडवीजन 


लखनऊ 
डिबीजन 


फेजाबाद 


डिबीजन 


प्प् 


गोरखपुर बोर्ड को छोड़कर अन्य बोर्डों के विधान में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ । गोरखपुर की स्पुनिसिषेलिटी को जनवरी, १९४८ ई० में अधिकौरच्युत 
कर दिया गया और गोरखपुर के जिला मैजिस्ट्रेट को उसका प्रबन्धक नियुक्त 
किया गया । बनारस डिवोजन में कुल सिलाकर १९५ बंठकें हुईं जबकि पिछले 
वर्ष इन बठकों की संख्या १६१ थी और आजमगढ़ में भी २३ बठकें हुई' जब कि 
पिछले वर्ष वहां १३ बेठकें हुई थीं। बनारस डिवीज़न में कुल आय ४२,५४, १७६ 
रु० से बढ़कर ५०,००,७८३ रु० हो गई और गोरखपुर डिबीजन में यह 
८,४९,७७४ रु० से घटकर ८,२२,२२६ ० रह गई । गोरखपुर में वसूलियों 
का प्रतिशत सबसे अधिक (९५.७) और आजमगढ़ में सबसे कम (१९.२१) 
रहा। बनारस डिवीजन में कुल व्यय ४ १,३५,३६४ रु० से बढ़कर ४४,७५,७९ १ 
रु० और गोरखपुर डिवीजन में ७,१५,०९१ रु० से बढ़कर ७,८४,४५४ रु० हो 
गया। इस वृद्धि में सभी स्युनिसिपल बोर्डो ने हिस्सा बटाया । दोनों डिबीजनों 
में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य शीर्षक के अन्तर्गत व्यय में बहुत काफी 
वृद्धि हुई ओर ज्ञीषंक सार्वजनिक शिक्षा के अन्तर्गत व्यय ४,६५,८०९ रु० से 
बढ़कर ७, १८,५१४ रु० हो गया। मख्यतया यह वृद्धि बनारस डिवीजन में 
अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा लागू करने के फलस्वरूप हुई । 


इस डिवीजन के बोर्डों के सदस्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । लखनऊ 
स्थुनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन, श्री नवल किशोर हलवासिया की ९ सितम्बर, 
१९४७ ई० को मृत्यु हो गई और उनकी जगह २४ जितम्बर, १९४७ ई० को 
श्री पृथ्वीनाथ भागव चेयरसन चुने गये । इस वर्ष कुल २४९ बेठकें हुई” जबकि 
पिछले वर्ष २१५ बैठकें हुई थीं। इनमें से १८ बेठकें कोरम पूरा न होने के कारण 
निष्फल रहीं और १९ स्थगित हो गई । स्थगित की गई बेठकों की संख्या 
शाहाबाद में सब से अधिक रही । संडीले में सब से अधिक बेठकें हुई, किन्तु 
सदस्यों को उपस्थिति का सबसे अधिक प्रतिशत लखीमपुर में रहा । लखनऊ 
और हरवोई के अतिरिक्त और सब म्पुनिसिपेलिटियों की बठकों में सदस्यों की 
उयस्थिति के प्रतिशत में कमी रही । कुल आय ४५,५६,८३७ रु० से बढ़कर 
५३,६५,४१२ रु० हो गई, जिसमें लखनऊ की आय २३९,६६,७१० र० थी, जो 
पिछले वर्ब ३४, ६१,६७१ रु० थी। दूसरे बोर्डो की आय में भी वृद्धि हुई, जो 
सुख्यतया झीर्षक हाउस ठक्स', टर्मिनल टैक्‍स”! और “टोल टेक्स' के अन्तर्गत हुई । 
इस वर्ष दसुली का प्रतिशत ९५.०४ से घटकर ९१.९४ रह गया जबकि पिछले वर्ष 
बसुली ९४-० से बढ़कर ९५.०४ प्रतिशत हो गई थी । बोर्डों द्वारा वसूली में दी 
गई छट का प्रतिशत ०.२ से घटकर ०.१२ हो गया। संडीला को दत-प्रतिशत 
बसुली कर लेने का श्रेय सिला और रायबरेली में वसूली बहुत कम रही । कुल 
व्यय ४२,८८,१२१ ० से बढ़कर ५१,२५,०८० रु० हो गया, जिसमें द्वीर्षक 
धसार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सुविधायें” में ५,८४,७८५ र० की वंद्धि, सा्वे- 
जनिक शिक्षा” में १,३९,१२५ रु० की वृद्धि और “सामान्य प्रशासन तथा 
वसूली? में ८९,६५५ रु० को वद्धि हुई सीतापुर, शाहाबाद और संडीला 
में आय से अधिक व्यय हुआ और यह अधिक व्यय प्रारस्भिक शेष से 
पूरा किया गया । सीतापुर बोर्ड के अतिरिक्त सब बोर्डा की वित्तीय स्थिति 
सन्‍्तोषजनक रही । खेराबाद बोर्ड को छोड़ कर और सब बोर्डों का कार्य प्रायः 
सन्‍्तोषजनक रहा । 


बोर्डों के सदस्यों में कोई परिवर्तेत नहीं हुआ । बहराइच बोर्ड की सनोनीत 
महिला सदस्य श्रीमती आर० एच० खां को बोर्डों कौ बेठकों में गलातार अनु-- 


ण्श 


पस्थित रहने के कारण हटा दिया गया और उनकी जगह के लिए नियमित रूप 
से दूसरा सदस्य मनोनीत किया गया । सुल्तानपुर में दो जगहें खाली हुई , 
एक मृत्यु दे के कारण और इसरी इस्तीफा देने के कारण, किन्तु दोनों ही जगहें 
का रहों । इस वर्ष कुछ १८१ बेठकें हुईं जब कि पिछले वर्ष १७० बैठकें 
हुई थीं। यहव॒द्धि विशेष रूप से गोंडा स्पुनिपिल् बोर्ड के कारण हुई। परल्तु 
फे जाबाद, कं सुल्तानपुर तथा बाराबंकी में बोर्ड की बेठकों में कमी हुई । कोरस 
पूरा न होने के कारण पिछले वष की २३ निष्फल बैठकों की तुलना में इस वर्ष 
१९ बैठके निष्फल हुई । स्थगित की गई बेठकों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना 
में २८ से घटकर २२ हो गई । सदस्यों को उपस्थिति का प्रतिशत असन्तोष जनक 
रहा और बलरामपुर के ३७.७ प्रतिशत से बाराबंकी के ६७.१४ प्रतिशत तक 
रहा। बहराइच को छोड़कर दूसरे बोर्डों के सदस्यों ने बोर्डों के कार्यों में बहुत 
कम या बिलकुल दिलचस्पी नहीं ली । कुल आय १३,५६,२७९ रु० से बढ़कर 
१५, १४,७१४ रु० हो गई और इस वृद्धि में सभी बोर्डों का भाग रहा । वसूली 
का प्रतिशत ३८.६४ से लेकर १०० प्रतिशत तक रहा । वसूली में प्रतापगढ़ 
का नम्बर पहिला और नवाबगंज का नम्बर दूसरा रहा जहां ९६.५८ प्रतिशत 
वसुली हुई। बरूरामपुर में सबसे कम वसूली हुई। वसूली का व्यम 
८४,७४२ रु० से बढ़कर ९०,५११ रु० हो गया और गोंडा और बलरामपुर 
को छोड़कर इस वृद्धि में सभी बोडों का भाग रहा । इस डिबीजन के बोर्डो 
का कुल व्यय १३,४८,४६६ र० से बढ़कर १७,६७,३९१ रु० हो गया । यह वृद्ध 
सभी जगह हुई, किन्तु विशेष रूप से फैजाबाद (२,१२९,७६६ ०), बहराइच 
(१,२०,८२२ रु०) और बाराबंकी (३३,४९७ रु०) में हुई। शिक्षा पर व्यय 
१,०५,४८६ रु० से बढ़कर १,३०,८६९ रु० हो गया और इस वृद्धि में गोंडा, 
सुल्तानपुर और बेला (प्रतापगढ़) को छोड़कर सभी बोर्डों का भाग रहा; 
लोगों का सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहा । टांडा के अतिरिक्त सभी बोर्डों के कार्ये 
में दलबन्दी के झगड़े-फसाद बहुत कम या बिलकुल नहीं हुये । 


२१--कानपुर डेवलपमेंट बोड 


कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड ने शहर के लिए एक “मास्टर प्लान (श्रेष्ठ यो०. वाई ? 
तेंयार की और मजदूरों तथा शरणर्थयों के लिए ५,००० घर बनाने की योजनः 
बनाई । इनमें से आलोच्य वर्ष में १,२०० घर बनकर तैयार हो गये । बोर्ड 
ने १०० रू० या इससे कम कमाने वाले औद्योगिक मजदूरों के लिए ५६२ 5० 
प्रति प्लाट के हिसाब से १,००० प्लाटों की और ३०० रु० मासिक आय वाले 
व्यक्तियों के छिए १,००० प्रति प्लाट के हिसाब से ४०० प्लाटों की व्यवस्थः रद 
और इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणी के मध्यवर्गीय तथा मध्यवर्गीय लोगों के 
लिए प्रत्येक २,००० रु० या ३,११७ रु० के कुछ प्लाटों की व्यवस्था क्री 
सरकार ने डेवलपमेंट बोर्ड को शरणार्थियों के छिए घर बनाने की योजना के 
लिए २४ लाख रुपये का ऋण दिया। 


२२--इस्प्रवर्मेंट ट्रस्ट 


लखनऊ डेवलपमेंट कमेटी ने, जो लखनऊ के लिए. एक अल्पकालीन 
विकास योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा १९४७ ई०म॑ नियुक्त 
की गयी थी, अक्रूबर, १९४८ ई० में अपनी रिपोर्ट अस्तुत की और वर्ष समाप्त 
होते समय यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन थी । समिति ने वर्तेसान 
इम्प्रबमेंट टृस्ट के फिर से बनाये जाने और दुस्ट द्वारा उसकी सिफारिशों को 


लखंनऊ& 


इलाहाबाद 


आगरा 
और बना- 
रस भें नये 
इम्प्रूवमेंट 
ट्र्स्ट। 


विधान 


वर्षा तथा 
सामान्य 
स्थिति 


८६ 


कार्यान्वित किये जाने को सिफारिश को । इस्पूव्ेंट टूस्ट ने चाँदगगंज 
हाउसिय स्कीस नाम की सकान बनाने की योजना प्रस्तुतकी। ._* 


शरणार्थियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए इलाहाबाद इस्पृवमेंट 
ट्रस्ट को ५ लाख का एक ऋण स्वीकृत किया गया । आएलोच्य वर्ष की 
समाप्ति परटृस्ट के ४६ क्वार्टरों का निर्माण हो रहा था । इसने निम्न 
श्रेणी के भध्यवर्गोय लोगों के लिए काफी कम्त दर पर १०० प्लाटों की 
व्यवस्था की ओर सध्यवर्गोय लोगों के लिए 'काटेज प्लाटों' की व्यवस्था करने 


के उद्देश्य से “चच्च लेन स्कीम” नाम की एक नई योजना सरकार के पास 
भेजी । 


१९४९ ई० के प्रारस्भ में दो नये इस्प्रूवरमेंट दस्ट--एक आगरा में, और 
दूसरा बनारस में स्थापित करना निरइचय किया भ्या और इन दोनों द्रस्टों 
के लिए ऋमशः ५०,००० रु० तथा १ राख रुपये के अनुदान स्वीकृत किये 
गये। यह भी निशचय किया गयाकि १९४९-५० ई० के बजठ में बनारस 


और आगरा के इस्यवमेंट टूस्टों के लिए ऋमदः २ लाख और १ लाख रु० की 
व्यवस्था को जाय। 


टाउन इस्प्रूवर्ेंट ऐक्ट, १९१९ ई० को बनारस और आगरा को 
वर्तेमान स्थितियों के अनुकूछ बनाने के लिए टाउन इस्प्रूवर्मेंट एडेप्टेशन 
एक्ट, १९४८ ई० में पास किया गया । इस ऐक्ट में यह व्यवस्था की 
गई हैं कि उक्त इस्प्रूवमेंट द्रस्टों को, जिनपर यह ऐक्ट छागू होगा उच्च 
अधिकार के प्राप्त होंगे और वे एक सुधार कर (बेटरमेंट टैक्स) और ऐसी 
सम्पत्तियों पर, जो उनके अधिकार-क्षेत्र के भीतर बन्धक या स्थायी रूप से 
हस्तान्तरित की जाय, एक बढ़ा हुआ स्टाम्प कर रूगायेंगे। 


अध्याय ४ 


उत्पादन तथा वितरण 


२३--ऋषि 


वर्ष में मानसुन असाधारण रूप से सक्तिय रहा। यह जून के उत्तराढ्ं में 
आरम्भ हुआ ओर कुछ जिलों में उस महीने में वर्षा औसत से अधिक हुई । 
जुलाई मे अधिकांश जिलों में वर्षा औसत से अधिक हुई और अगस्त में 
बहुत से जिलों में भारी बर्षा हुई । प्रायः सभी जिलों में इस महीने की 
कुल वर्षा ओसत से अधिक हुई । सितस्बर के महीने में अधिकांश जिलों 
मे वर्षा कहों-कहों सध्यसम हुई और कहीं-कहों अधिक । अधिकांश 
जिलों में कुल वर्षा साधारण वर्षा से अधिक हुई । अगस्त सें अत्यधिक 
वर्षा और अभूतपूव॑ बाढ़ से बहुत से जिलों में खरीफ की फसल को भारी और 
व्यापक नुकसान पहुंचा । प्रान्त भर में खरीफ की चारे को फसल तथा 
बाढ़-प्रस्त क्षेत्रों में जमा किये हुए भूसे को भी बहुत ज्यारअ। नुकसान पहुंचा । 
सितम्बर में मानसून के चले जानें के बाद बहुत से जिलों में खड़ो फसलों की 
दशा मर कुछ सुधार हुआ, परन्तु अक्तुबर में अधिकांश जिलों सें फिर 
वर्षा साधारण से अधिक हुईं। बाढ़ के फलस्वरूप निचले क्षेत्रों में पानी 


. जमा हो जाने से गल्ने और पहिले बोई जाने वाली धान की फसलों पर 


८ 


» अुरा कसर पड़ा । पूर्वो जिलों के क्षेत्रों में गच्ने की फसल को गेंरआ (रेड 
राठ ) से भी नुकसान पहुंचा । अधिक कपास पैदा करने वाले जिलों सें 
कपास की फसल को भी बाढ़ से व्यापक रूप से हानि पहुंचो। 


जिन क्षेत्रों में बाढ़ आयी थी वहां की सिट॒टी बहुत नम होने से रबी की 
बुआई आस तोर से कुछ देर से हुई! नवम्बर में कई जिलों में हलकी 
और छितरी हुईं वर्षा हुई ओर शेष जिलों में वर्षा नहों हुई। दिसम्बर में 
तो बिलकुल ही वर्षा नहीं हुई । इन दो मसहीतों में वर्षा कम होने से 
विशेषकर बराली क्षेत्रों में रबो की फलों के उगने और उनकी बाढ़ 
पर ब्रा प्रभाव पड़ा। 


गुड़ ओर गद्ने के मूल्य अधिक होने तथा बुआई का मौसम अनुकूल होने. क्षेत्रफल 
के कारण गन्ने की काइत का क्षेत्रफल, जो १९४६-४७ ई० में २०,५२,४०४ और फ़सलों 
एकड़ था, बढ़कर १९४७-४८ ई० में २१,९६,०७३ एकड़ हो गया अर्थात्‌ का उत्पादन 
उससें ७ प्रतिशत की वृद्धि हुईं। आलोच्य वर्ष सें प्रान्‍्तत से २६,३८,९१० 
उन गुड़ तेयार हुआ और इस प्रकार उसके उत्पादन में ९.५ प्रतिशत को 
वृद्धि हुई॥ ७६,७२, १४३ एकड़ भूमि में घान बोया गया अर्थात्‌ धान को 
काइत की भूमि में ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई और साफ किये हुए चावल 
की पदावार १९,५६३ ४७९ टन हुई अर्थात्‌ उसमें १० प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
ज्वार के काइत के क्षेत्रफल में २ प्रतिशत की वृद्धिहुई और बह बढ़ ज्वार 
कर २३,०७,९०३ एकड़ हो गया और उसका उत्पादन १७ प्रतिश्मत बढ़ 
कर ४,९५,०९३ ठन हो गया । बाजरे की काइत का क्षेत्रफल और उसकी. बाजरा 
पेदावार ऋमदशः १ प्रतिशत और ९ प्रतिशत बढ़कर २६,२६,३८० एकड़ और 
५,०९,४३१ ठन हो गया ॥ मकई की काह्त के क्षेत्रफल सें १ प्रतिशत भकई 
की कमी हुई ओर वह २३,३१,३३० एकड़ हो गया, परन्तु उत्पादन में 
२ प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह ७,७१,६१६ टन हो गया । भेह की काइत का 
क्षेत्रफल और उत्पादन ऋमश; ७७, १२,८३१ एकड़ और २६, १५,५१७ टन था । 
इस प्रकार क्षेत्रफल में ३ प्रतिशत की कमी हुई और उत्पादन में १२ प्रतिशत की 
बृद्धि। चने की काइत का क्षेत्रफल ३.५ प्रतिशत बढ़ा और वह ५८,८८,८७० चना 
एकड़ हो गया । चने की पंदावार में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई और 
कुल १०,२४, ०५० टन चना पेदा हुआ । जहां तक जौ का संबंध हे, उसकी जौ 
काइत का क्षेत्रफल ४४,३१,६१८ एकड़ रहा और इस प्रकार उसमें ०.१ 
प्रतिशत की नगष्य कमी हुईं। कुल १७,००,४५६ टन जौ पैदा हुआ और 
इस प्रकार उत्पादन में २ प्रतिशत की वद्धि हुई। मुख्यतया पानी देर में बर- 
सने ओर खाद्ान्नों के बढ़े-चढ़े मल्यों के कारण कपास की काइत के क्षेत्र- कपास 
फल से १० प्रतिशत की कम्ती हुई और वह १,५१,८११ एकड़ रह गया और 
उसकी पेदावार में ६ प्रतिशत की कमी हुई और वह चार-चार सौ पौंड को 
४१,०१२ गांठ रह गई। 


हि हि 
2ज॥4 


“अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में १ 
लाख रुपये की रकम बिना ब्याज के ऋण के रूप में बांध बनाने, भूमि समतल अधिक 
करने, नक्शा बनाने, जंगलों को साफ करने और नालियों और बांधों को अज्न उप- 
बनाने के लिए दी गयी तथा ४ लाख रुपये की एक और रकम ब्याज वाले ऋण जाओ * 
के रूप में बेंह और औजार खरीदने और सिचाई के लिए कुय्यें बनाने के लिए आन्दोलन 
दी गई । लगभग १०.४० लाख सन रबी के उन्नत बीज तथा ४.१७ लाख मन 


किसानों 
को पुरस्कार 


किसानों के 
लड़कों की 
ट्रेनिंग 


पौध संर- 
क्षण योजना 


बागबानी 
का विकास 


अनुसंधान- 
कार्य (78- 
58&/07 ) 


डे 


खरीफ के बोज किसानों को वितरित किये गये। गल्‍्ले की पेदाबार बढ़ाने में 
उनकी सहायता करने के उहदेदय से उनको लगभग ५-२ लाख, मन 
विभिन्न प्रकार की खली, १४,७४० ढव असमोनियम सल्फेठ, ६८० दे 
अमोनियम फासफेट, १,५०० दन अमोनियस नाइट्रेठ, ७८२ ठत बोन सुपर- 
फासफेट तथा ७६९ ठन हड्डी की खाद भी वितरित की गई। इन खादों की 
पूति के लिए नयर के कड़े से १,८०,००० टन मिलवा खाद (कम्पोस्ट) तेयार 
की गई। वर्ष के दौरान में सिलवा खाद बनाने के काम में अच्छी प्रगति हुई 
और १४० के लक्ष्य की तुलमा में मिलवा खाद के १४७ केंद्रों ने काम किया ।॥ 
ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि संबंधी कूड़े से ग्यारह छा मन अतिरिक्त मिलवा खाद 
(कम्पोस्ट ) तेयार की गर्द। 


अच्छी फसलें तेथधार करने के लिए किसानों में प्रतियागिता की भावना 
उत्पन्न करने के उद्देश्य से पुरस्कार के रूप में ९,६२७ ८० की रकम बांटो 
गई। सबसे अच्छी फसलें उगाने के लिए पुरस्कार स्वरूप किसानों को 
बांदने के लिए. ३०० रु० प्रति तहसील के हिसाब से ६१,५०० र० को एक 
रकम सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। सरकारी फार्सों तथा कृषि स्कूल, 
गोरखपुर में किसानों के नौजवान लड़कों को ट्रेनिंग देने की योजना इस बर्ष 
भो जारो रही। 


पोच संरक्षण योजना, जो पिछले बर्ष फसलों से लगने वालो बोमारियों 
तथा कीड़ों का सामना करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गयो थी, इस वर्ष 
भी जारो रही और पुर्वी जिलों में रेड राट! बीमारो तथा परिचमी जिलों 
में पाइरीला को फेलने से रोकते के निर्मिच योजना के अन्तर्गत विभिन्न 
उपाय किये गये। 


फलों के तये बागों को लगाने तथा पुराने बायों का नवोकरण करने को 
प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से १९४६ में चालू को गई एक योजना के 
अनुसार, आलोच्य वर्ष में ८.२३ लाख पौधे लगाये गये। इवसें आम, 
जम्भीर ( (0 703 ), अमरूद, लीची, बेर, नासपाती, पपीता, नींबू और 
कठहुल के पोधे सम्मिलित थे। वजक्षारोवण आन्दोलन के अन्तर्गत १९४८ 
ई० को बरसात मसें किसानों को लगभग ७ लाख पोधें बांदे गपे । 


आजमगढ़, रायबरेली, पीलीभीत, उन्नाव, देवरिया, बिजनौर, मिर्जापुर, 
इटावा, कानपुर, झांसी, गाजीपुर और बहराइच में अर्थात्‌ प्रत्येक में ५ एकड़. 
भूमि की १२ पौधशालयें खोलने के संबंध में काम हो रहा था। प्रान्त के 
२४ चुने हुए जिलों में बागबानी-विकास का आन्दोलन जोर शोर से चलाया 
गया। सरकार ने गेर-सरकारी व्यक्तियों और सहकारी सर्मित्यों को 
फलों को पोवशालायें खोलने के लिए २०,००० रु० का सहायक अनुदान भी 
स्वीकृत किया। प्रान्त के विभिन्न केंद्रों में बागबानी (३ 0/000॥प्र/क 
8600070 ) शाखा के फल उपयोग और क्रय-विक्रय संगठन ने 
लोगों को फल सुरक्षण और फलों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में 
बंद करने की शिक्षा देने का काम जारी रक्‍्खा। 


शाहजहांपुर के शुगर केन रिसर्च (गन्मा अनुसंधान ) स्टेशन के 
डायरेक्टर, कानपुर के दो इकोनामिक बोटेनिस्ट्स , एग्रीकल्चरल केमिस्ट,. 
प्लांद पैथोलाजिस्ट और एनटासालोजिस्ट (कीट वैज्ञानिक ) की देखरेख में 


पा 


अनुसंधान का काम होता रहा। फलों और तरकारियों के संबंध 
में अनुसंधान का कार्य बागबानी के डिप्टी डायरेक्टर के हाथ में रहा 
और उबंरक (फर्डलाइजसें ) तथा खाद (मेन्योर्स) के डिप्टी डायरेक्टर खाद की 
जीव रसायन (बायो केसिस्ट्री ) के अनुसंधान के लिए उत्तरदायी रहे । वर्ष में 
फसल के पौधों की दशरीर-क्रिया विज्ञान (क्राप फिजियोलाजी ) की एक 
नई शाखा के लिए भी स्वींकृति दी गई। 


इंडियन कोंसिल आफ ०पग्रीकल्चरलू रिसर्च की आठ योजनायें, इंडियन 
सेंटल शगरकेन कमेटी की तीन योजनायें और इंडियन सेंटुल कार्टेन कमेटी को 
एक योजना प्रांत में चछाई गई ओर इन योजनाओं के लिये अंशतः संबंधित 
विभिन्‍न संस्थाओं और अंशतः प्रान्तीय सरकार ने वित्तीय सहायता दी। 


२४--सिचाई 


आमतौर पर जनवरी और फरवरी के भहीनों में अक्सर बारिश्ञ हो जाते 
के कारण रबी फसल की शेष अवधि में नहरों से सिचाई करने के लिए 
नहर के पानी की सांय बहुत कम थी । अप्रैल से जून तक के महीने सूखे रहे 
और लोगों ने फिर नहर के पानी की जोरदार मांग की , परन्तु उसके बाद 
जूलाई से अक्तूबर तक अत्यधिक वर्षा हो जाने के कारण नहूरों को बन्द 
करना पड़ा। वर्ष भर नहरों के पावी की सप्लाई पर्याप्त रही हालांकि 
लोगों की मांग इस संबंध में आमतौर पर कम थी । कुल ५३,००,८४० ए कड़ 
भूमि सींची गई, जो पिछले वर्ष सींची गई भूसि से ६,२८,८२३ एकड़ कम थी । 


बिजली के कुओं से सींची गई कुछ भूमि ६,८६,४८५० एकड़ थी अर्थात्‌ 
पिछले वर्ष की तुलना में १,४८,४४९ एकड़ भूमि कम सींची गई! सामयिक 
वर्षा हो जाने से यह कमी हुईं है । 


अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के संबंध में नई नालियां बनायी गई" 
और विस्तार कार्य किया गया और विभिन्न जिलों में बिजली के कुओं के 
निर्माण कार्य की भी और प्रगति हुई । नहरों और बिजलो के क॒श्रों के संबंध सें 
विभिन्न विकास योजनाओं के व्योरे नीचे दिये जाते हूँ जो बर्ष के अन्तर्गत 
कार्यान्दित की जा रही थीं:-- 


(१) शहजाद नदी पर ललितपुर बांध-- 


यह आशा की जाती हे कि इस सिद॒टी के बांध से जो ८,६५० फीट लम्बा 
और ४० फीट ऊंचा! और जिसकी क्षमता ( (08[098270ए7 ) ३,००० 
मिलियन घतफीद अर्थात्‌ ३०० करोड़ घनफोद हें, ३०,००० एकड़ 
से अधिक भूमि की सिंचाई की जायगी। वर्ष के अच्त में उसका निर्माण- 
कार्य लगभग समाप्द हो गया था। 


(२) मिर्जापुर जिछे में कमेनाशा नदी पर नगवा बाच-- 


११,१०४ फीट लम्बा , ५० फीट ऊंचा और ५,७०० सिलियन घन फीट 
अर्थात्‌ ५७० करोड़ घन फीट आयतन के बांध से प्रतिवर्ष ६७,००० एकड़ भूमि 
सींची जायगी। वर्ष के अन्त में पक्के बांध का निर्माण कार्य चल रहा था। 
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(३) झांसी, हमोरपुर और इलाहाबाद जिलो में बंधिवा--« 


हमीरपुर से १२ बंधियां, झांसी से १५ बंधियां और इलाहाबाद में एक 
बंधी बनाने को स्वीकृति दी गयी और काम हो रहा था । इन बंधियों से 
बुन्देलखंड क्षेत्र में सिंचाई संबंधी सुविधायें प्राप्त हो जायंगी । 


(४) सपरार का बांध और नहर-- 


सपरार नदी पर मिठद॒टी का ऐसा बांध बनाने का कास शुरू किया गया, 
जो २,८०० मिलियन घन फीट अर्थात्‌ २८० करोड़ घन फीट आयतन के पानी 
को इकदठा कर सके और झांसी डिवीजन में ८० सील की नई नहरों सें 
पानी दे सके । 


(५) नांरायणी नदी पर पिपरई बाँ'च-- 


९७ फीट ऊंचे और ६,७४० फीद लरूम्बे मिद॒टी के बांध के संबंध से 
प्रारम्भिक कार्य और सबिस्तर पैसाइश का काम शुरू किया गया। 


(६) शारदा नहर का विस्तार-- 


शारदा नहर के पावी से आजकल जितना क्षेत्र सींचा जाता हे वहां 
सिंचाई संबंधी सुविधायें बढ़ाने के लिए ८०३ भील लम्बी नालियों का 
निर्माण-कार्य लगभग समाप्त हो गया और १,०६२ सील रूम्बी अन्य नालियों 
का निर्माण-कार्य शुरू किया गया। 


(७) कंकड़ बिछाकर तथ्यार किये हुए कुप-- 


अपर और लोअर गंगा, ईस्टने यमुना और आगरा नहर के लिए पानी 
की सप्लाई बढ़ाने के बारे में एक जलाशय (रिजर्वायर ) और ५०४ सहायक 
कुओं के संबंध में पेमाइश और जांच-पड़ताल कार्य को अन्तिम रूप देने के 
पहिले ही यह तय किया गया कि अन्वेषण कार्य के रूप में १३ सहायक कूयें 
बनाये जायें। इतसें से चार कुर्ये बनाने का काम वर्ष में ही प्रारम्भ हो गया 
और एक कु का निर्माण-कार्य समाप्त भी हो च॒का हैं। 


(८५) ६०० राजकीय बिजलो के कुप-- 


_अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत _ यह योजना १९४३--४४ 
ई० में ही स्वीकृत हो चुकी थी । आहलोच्य वर्ष में यह काम जारी रहा और 
अर्ष के अन्त में ५२९ बिजली के कुएं बन कर तेयार हो गये थे। 


गोरवपुर, बस्ती और देवरिया के लिए १५० विज्ञल्ों के कुष-- 


गोरखपुर, बस्ती और देवरिया के जिलों में प्रतिवर्ष ४४,४०० एकड़ 
भूमि की सिचाई करने के लिए १०० बिजलो के कुएं बनाने की एक नई योजना 
स्वीकृति की गयी और साल में उस क्षेत्र के ४०० गांवों के व्यक्तियों के 
लिए पीने के शनी की व्यवस्था करने के निमित्त बिजली के कुएं और संबंधित 
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आवश्यक निर्माण-कार्यों के लिए भी स्वीकृति दी गयी। इन बिजली के कुओं 
में बिजली लगाने के लिए और आसपास के सुख्य-मुख्य नगरों में बिजली 
सप्लाई करने के लिए एक पाइलेट इलेक्ट्रीफिकेशन स्कीम का भी काम 


हाथ में लिया गया। 


दो नहरें--११ मोल हरूम्बी डंडा नहर, जिसके सिरे से ७३ क्यूसेक्स 
पानी बहता है और रोहिन नहर जिसके सिरे से ११० क्यूसेक्स पानी बहता 
हैं, गोरखपुर के जिले में बनाई गई । इन नहरों से  १९४७--४८ ई० 
में रबी फसल के समय ७७१ एकड़ भूसि सींची गई। जिन अन्य 
निर्माण-कार्यो. को करने का निइुचय किया गया था उससे थे निर्माण- 
कार्य सम्मिलित हेँ:-- (१) फैजाबाद जिले मे घाघरा नहर का ५० सील तक 
विस्तार , (२) जालौन जिले में कुठोंड झाखा का पुर्वनर्माण, (३) हरदोई 
जिले में सीतापुर शाखा का पु]तनिर्माण, (४) झांसी जिले में २ पाहुज स्टेप्ड 
बंधियां , (५) शाहगंज रजबहा का निर्माण और मिर्जादुर जिले में घाधरा 
और गरई नहूरों का विस्तार और (६) मेरठ जिले में फिरोजपुर रजबहा का 
निर्माण । फंजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, 
गाजीपुर, बनारस और इलाहाबाद जिलों में सिचाई को सुविधायें बढ़ाने के 
लिए तीन पम्पों वाली ऐसी नहरें बनाने के श्रस्ताव के संबंध में पेमाइशें हो रहो 
थीं, जिनमें फंजाबाद के ऊपर हरबन्धनपुर में घाघरा नदी से और इलाहाबाद 
जिले में त्रिवेणी पर गंगा नदी .से तथा कालिजर में यमुना से पानी भरा 
जायेगा। 


सिंचाई अनुसंघुन॒ संगठन ( वावा98609 . ६९४०७७/० 
(279 970286 07 ) को विस्तृत करके रुड़की में एक अनुसंधान संस्था, जिसके 
साथ सुसज्जित अनुसंधान-शालायें भी हों, बनाने की योजना भी सरकार द्वारा 
अर्ष में स्वीकृत की गयी थी। 


विद्युत्‌ शक्ति पंदा करने के संबंध में काम होता रहा और बहुत सी जल- 
विद्युत योजनाओं के संबंध में काम हुआ, इसके कुछ व्योरे नीचे दिये गये हैं:--- 


(१) गंगा नहर जल-विद्युत्‌ प्रिड-- 


वर्ष के दौरान में ग्रिड में कई चीजें बढ़ाई गई और कई चीजें सुधारी गईं । 
इसका पीक लोड (अधिकतम भार ) विद्युत्‌ शक्ति कै प्रयोग करने के 
संबंध में लगातार प्रतिबंध रहने पर भी ३३,२१८ किलोवाट हो गया था। 
अलीगढ़ में एक वितरण केन्द्र बनाया गया और मुरादाबाद जिले में हयातनगर 
के सब-स्टेशन की क्षमता काफी बढ़ा दी गयी और सब-स्ठेशन की क्षमता 
बढ़ाने के उद्देश्य से सम्भल के एफ० और पी ० सब-स्टेशन पर एक नया द्वान्सफार्सर 
लगाया जा रहा था। बिजनौर के आउट-डोर सब-स्टेशन में भी एक अतिरिक्त 
ड्रान्सफार्स र लगाया गया । बिजली के नये कुओं के लिए प्रेषण लाइयें बनाने का 
काम जारी था और एच ० टी० तथा एल० टी० की ५५० भील लम्बी लाइनें बनाई 
गईं। पांच सो तीन सब-स्टेशनों को विद्युत्‌ शक्ति दो गई और वर्ष के दौरान 
सें ५४ नये सरकारी बिजलो के कुओं में बिजली पहुंचाई गयी । जल-विद्युत्‌ ग्रिड 
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बण प्रणाली म॑ ६६ किलछोवाट की ३६.५ मील लरूम्बी लाइनें बनाने के लिखें 
भी स्वीकृति दी गई थी । 


(२) मुहस्मद्पुर बिजलो-घर-- 

मुहम्मदपुर बिजली-घर योजता के अन्तर्गत वे सभी बड़े निर्माण-कार्य पुरे 
किये गये जिनका उद्देश्य गंगा नहर ग्रिड के भार को कम्त करना था और मुख्य 
गंगा नहर को नव निर्मित पावर चेनेल की ओर मोड़ दिया गया, लेकिन पावर 


हाउस क्रेन के कुल पुज देर से आने के कारण पावर प्लान्द लगाने में रुकावट 
पड़ी । 
(३) हरदुआर्मज बिजलो-घर-- 

हरदुआगंज पावर स्टेशन का उत्पादन ७,००० से बढ़ाकर १५,००० 
किलोबाट करने के लिप्रे पुल प्लान्ट से एक सी० दी० एस० ब्वायरूर लिया गया 
ओर १९४७ ई० में ३ पुराने डब्ल्ब्‌ ० आई०७ एफ० व्वायरलूर खरीदे गये | सी० 
टी० एम० ब्वायलर लगाने के संबंध में जो कास होते वाले थे उनमें से बहुत 
से आलोच्य वर्ष में पुरे हो गये ओर पुराने ब्वायलर लगाने के संबंध में काम 
चाल रहा। 
(४) सोहांवल विजलो-घर का परिवर्धन-- 

इस उद्देश्य से कि बिजली-घर अपनी सामथ्यं भर काम कर सके, अमेरिका 
को १,००० किलोवाट के स्टीम पैकेज वाले दो सेट भेजने के लिये आर्डर दिया 
गया और कॉलिंग टंक के आक्कार में उपयकक्‍त वृद्धि करने की भी स्वीकृति दी 
गई। सामान एकल्रनित करने का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किया गया। 
(४) शारदा जलन विद्य त्‌ योजना-- 

एक प्रोजेक्ट, जिसमें अल्मोड़ा, सेवीताल, मरादबाद, रामपुर, बरेली 
विलीभीत, शाहुजहांपुर, हरदोई, खीरी, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ 
रायबरेली, उन्नाव ओर बाराबंकी जिलों में बिजली सप्लाई करने के 
लिये नेवीताल जिले में दारदा नहर के सिरे के पास एक कृत्रिप्न प्रषात पर 
एक बिजली-घर बनाने का विचार था, वर्ष के दौरान में कार्यान्वित किया जा 
रहा था। भूमि के १०० फीठ नीचे शुष्क स्तर पर ओर जोत स्तर के ६९ फीट 
तीचे जली-घर की नौंव डारूने के लिये २५ बिजली के कुएं विभिन्न गहुराइयों 
तक गलाये गये ओर पम्पों द्वारा पानी फेंकने का काम चाल किया गया । दिसम्बर, 

९४८ ई० के अन्त तक भूमि स्तर के ६८ फीट नीचे और स्रोत स्तर के ३७ फीट 

नीचे पहुंचना संभव हुआ । साल समाप्त होते समय प्रेषण और वितरण प्रणाली 
के लिये आवश्यक प्रोजेक्ट तेयार हो रहा था। 


(६) यम्नुता जल विद्य त्‌ योजना, भाग १-- 

यमुता जल विद्युत्‌ योजना के भाग १ के सम्बन्ध में निर्माण काम चालू रहा ९ 
यह योजना अन्‍्तमें स्थिर स्थायी तोर और सीजन में शक्ति पंदा करने के उद्देदय से 
यमना नदी के पानी को ठोंस के संगम से दो सील सीचे किसी स्थान पर मोडने के 
लिये बनायी गयी थी ओर इस पर ७.९८ करोड़ रु० खर्चे होने का तखभीना था । 
निर्माण-कार्यो के लिये जिन यंत्रीकृत सज्जाओं को आवश्यकता थी उन्हें एकन्न 
किया गया और योजना के अन्तर्गत जो बिजली प्रदान करने बाली पानी को 
नालियां बनने वालो थी उनकी खदाई का काम शुरू किया गया। भवनों का 
प्रारम्भिक निर्माण तथा यातायात संबंधी निर्माण-कार्य श्रू किये गये । योजना 
के भाग २ के संबंध में ज॑ंच-पड़ताल का काम वर्ष के दौरान में श॒रू कर दिय६ 


डई 


गया था, जिसमें बिजली के उत्पादन के लिये ८.८४ करोड़ रु० और दूर प्रेबण 
और न्परिवर्तेन के लिये. ८.३९ करोड़ रु० व्यय होने का अन्दाजा था ।॥ 


(७) पथरों बिजली घर-- 


प्रोजेक्ट का निर्माण-कार्य, जिस पर १७८.६ लाख रुपये व्यय होने का तखभीना 
रूगाया गया था और जिससे गंगा ग्रिड की क्षमता १५,१०० किलोबाट बढ़ने 
का हिसाब लगाया गया था, १९४८--४९ ई० में प्रारम्भ किया गया और प्रारम्भिक 
कार्य जेसे खेमे बनाने और यातायात संबंधी निर्माण-कार्य करने और खुदाई के 
लिये आवश्यक सामान तथा मशीने एकत्र करने में संतोषजनक प्रगति हुई । 


(८) रिहंद बांध और पावर प्रोजेक्ट-- 


प्रोजेक्ट से संबंधित प्रारम्भिक निर्माण-कार्य चाल किया गया। इस पर 
विद्युत्‌ शक्ति उत्पादत के लिये १६.२५ करोड़ रु० और दुृरप्रेषण और 
चरिवतेत के लिये १५ करोड़ रुपया व्यय होने का तखमीना लगाया गया था और 
इससे बहुत से जिल्लों को बिजलों और सिचाई की सुविधायें मिलने की आशा की 
जाती थी। मिर्जापुर रेल हेड से पिपरी के बांध स्थल तक एक सड़क और निर्माण- 
कार्ये करते वालों की एक बस्ती के लिये इमारतें बनाने का काम शुरू किया गया 
और सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीन इंजीनियरों की सहायता से अमेरिका की 
इन्टरतेशनल इंजीनिर्यारिग कम्पनी इनतकारपोरेशन बांध का डिजाइन तैयार कर 
" रहा था। बांध बनाये जाने के स्थान की भगर्भशास्त्र विषयक जांच तथा भौयोलिक 
स्थिति सम्बन्धी पेमाइश के काम पूरे किये गये और नोंब की चद्धान की सजबूती 
परखने के उद्देश्य से (सूराख करने के) बसें द्वारा ४ दर्जन से भी ज्यादा सुराख 
किये गये जिनमें से कुछ १५० फीट गहरे थे । 
(९) पाइलट येजनाय-- 


इस विचार से कि रिहन्द से बिजली प्राप्त करने सें कई साल लग जायंगे, 
कुछ स्थानों पर स्थानीय रूप से बिजली सप्लाई करने और विद्युतुभार ([090 ) 
बनाने के लिये बिजली पेंदा करने के पाइलट सेट लरूगाने की योजनाएं तेयार की 


गयीं । सुल्तानपुर ओर फतेहपुर के लिये पाइलट योजनाएं मंजूर की गयीं और 
'इस संबंध में भृप्ति प्राप्त करने के लिये कारंवाइयां की गयीं । 


(१०) रामगंगा नदो योजना-- 

विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई कार्य के लिये राम गंगा घाटी में १.७८ 
सिलियन एकड-फीट पानी भरने के निसित्त गढ़वाल जिले सें रामगंगा नदी 
'घरः ३४० फूट का एक बांध बनाने के संबंध सें सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 
विस्तारपुर्वंक भोगोलिक स्थिति संबंधी पेस्राइश तथा भृगर्भेशास्त्र विषयक छातर- 
बीन करने का काम हाथ में लिया। मिद्लों आदि की जांच तथा इस जलाशय 


( 90636"ए07 ) के सूगर्भशास्त्र विषयक सानचित्र बनाने के काये भी 
'जारी थे। 


(११) नयार नदी येजनो-- 


नयार नदी योजना के संबंध में, जिसके अन्त्गंत नयार नदी पर गढ़वाल 
(जिले में दो बांध बनाने का विचार किया गया था, और जांच की गयी । सरोरा 


| 


5. 


कुमाय के | 
योजनाएं 


नौसंचालन 
योजनाएं | 


सामान्य| 


छ 


बांध बनाने के स्थान की अन्तर्प षठ सतह की प्रगाढ़ जांच करते समय भूगर्भेशास्क्र 
सम्बन्धी कुछ ऐसो विज्लेषताओं का पता चला जो इसके प्रतिकूल पड़ती था । 
ऊंचे बांधों के अमरीकन विशेषज्ञ डा० सेवेज ने इस स्थान की जांच को ओर उन्होंने 
नींव को मजबूत बनाने के उपाय बताये जिससे कि बिना किसी भय के वहां बांध 
बनाया जा सके । सरकार ने अन्त में इस स्थान की जांच करने तथा नोंव को 
सजबत बनाने के सम्बन्ध में सुविचारित परामझ्ों देने के लिये भूगर्भशास्त्र तथा 
इंजीनियरी के विद्येषज्ञों का एक बोर्ड बना दिया। 


(१२) खो नदी ज्लू-विद्यू त ये[जना-- 


पौड़ी जाने वालो सड़क पर स्थित कोठद्वार से ८ मोल के भीतर खो नदी से 
१,५०० किलोवाट बिजली तैयार करने की एक योजना के संबंध में भूमि की 
अन्तप्‌ षठ सतह॒संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा जलविज्ञान संबंधी 
(सर१7००९०७।) तथ्यों के संकलन का कार्य आरम्भ किया गया। 


१,४५० एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई के लिये कुल्सरी, कठियपाटबारी, मंडल 
सेरा और मासी की सिचाई योजनाओं के संबंध में निर्माणकार्य हो रहे थे । सरज्‌ 
और गोमती की घादियों में बागेश्वर, मंडल सेरा, खोली, कठियाटबारा, बेलन,- 
बैजनाथ इत्यादि को बिजली सप्लाई करने के विचार से जल-विद्युत्‌ शक्ति विकास 
संबंधी योजनाएं भी तेयार की गयीं । 


बंगाल और बिहार से सीमेन्ट, कोयला और इस्पात के वाहन तथा एक 
गांव से दूसरे गांव को अनाज भेजने को सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में 
गंगा, घाधरा और राप्ती नदियों पर नौसंचालन संबंधी पैसाइद तथा जांच की गयी । 


सिचाई तथा विद्यत्‌ शक्ति विकास के संबंध में काम बढ़ जाने के कारण 
सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना में अनेक परिवर्तेत करने को आवश्यकता 
प्रतीत हुई । घाघरा सकिल के नाम से २ डिबोजनों का एक नया सकिल 
कायस किया गया और एक सब-डिवीजन ट्यूब-वेल डिबीजन, बदायूं में तथा 
एक बेतवा नहर डिवीजन में बढ़ाया गया । २ डिवीजनों के एक नये रिसर्चे 
सकिल के लिये भी स्वोकृति दी गयीं। प्रोजेक्ट सकिल (परदिचम) का, 
जिसका नाम बाद सें यमुता निर्माण सक्तिछ रकखा गया, पुनस्संगठन किया 
गया और नयार तथा पिन्डार डिवीजन तोड़ दिये गये । यमुना योजना निर्माण 
डिबीजन को दो डिवोजनों--यम्‌ना प्रथम और यघुना द्वितीय--समें बांद दिया 
गया और मोहस्मदपुर पथरी डिवीजन को सकिल प्रथम से निकाल कर यमुना 
निर्माण सकिल सें कर दिया गया। प्रोजेक्ट सकिल (पूरब) का, जिसका नाम 
बाद में रिहुंद निर्माण सकिल रक्‍्खा गया, पुनस्संगठन किया गया ओर रिहन्द 
बांध डिवीजन दो डिबवीजनों--प्रथम और द्वितीय सें बांद दिया गया। एक 
नये डिजाइन संगठन के लिये, जिसमें एक सीनियर और ३ जूनियर डिजाइन 
अफप्तर थे, स्वीकृति दी गयी । विभाग में नीचे लिखे अतिरिक्त पदों के लिये 
भी स्वीकृति दी गयी--पुपरिन्टेंडिग इंजीनियर १, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर 
५५ असिस्टेंट इंजीनियर १९, सिविल इंजीनियर ३ और असिस्टेंट मेकेनिकलः 
इंजीनियर १॥ 


२४--वत्त 


निजी वनों का बिल, जिसका उद्देय निजी वनों और बंजर भूज्ियों का 
यथोचित संरक्षण, विस्तार और वैज्ञानिक विकास करना था, विधान मंडल द्वारा 
पास हो गया और उस पर गवर्नर (राज्यपाल) की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा 
रही थी जबकि वर्ष ससाप्त हो गया । वनों के जो स्वामी जंगल विभाग के 
अफसरों द्वारा स्वीकृत की जाने वाली कार्य सम्पादन योजना (विंग प्लान) 
के अनुसार वनों का प्रबन्ध न कर सकेंगे या ऐसा करने से इनकार करेंगे, उनके 
वनों का प्रबन्ध इस योजना के अन्तर्गत सरकार करेगी और जो सुनाफा होगा 
वह १:९ के अनुपात सें सरकार और ऐसे स्वामी सें परस्पर बांदा जायगा । 


कुमाय्‌ू, नयाबाद और बंजर भूमि का ऐक्ट उस बेनाप बंजर भूमि के बड़े 
क्षेत्र के उपयोग का नियसन करने के उद्देश्य से बनाया गया था जिस पर प्राचीन 
प्रथा के अनुसार कमायू' के हरएक काइतकार को अपनी खेती का विस्तार करने का 
अधिकार प्राप्त है और जो खेती तथा दूसरे प्रयोजनों के लिये भूखन्डों (ष्लाटों) 
के रूप में भी दी जा सकती [है। इस ऐक्ट के अधीन नियम भी बनाये 
गये थे। 

भूमि प्रबन्ध सकिल को ईंधन तथा चारे का रिजवं तेयार करते के लिये 
उपयुक्त भूमि सिलती गयी और मसा्च, १९४८ ई० के अन्त तक २८,९०० 
एकड क्षेत्रफल भूमि आठ जिलों में प्राप्त की गयी । इस वर्ष बांध बनाने तथा 
नवीनतम वैज्ञानिक विधि से उपयुक्त किस्म का ईंधन, चारा और घास पेदा 
करने का काम शुरू किया गया । सरकारी जमोनों जेंसे नहरों के तट, रेलवे 
की जमीन और केस्प डालने को जमीनों में भी पेड रूगाने के काम शुरू 
किये गये । 

भूमि प्रबन्ध बोर्ड की इस वर्ष दो बेठकें हुई और उसने सरकारी तथा बंजर 
भूमियों का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये। इठावा में जहां कि 
दूसरी बैठक हुई थी सदस्यों ने उस वास्तविक कार्य का अवलोकन किया जो 
यमुना के खडडों के पुनरुद्धार के लिये किया जा रहा था। 


फारेस्ट यूटिलाइजेदन बोर्ड ने, जिसकी पहिली बैठक जुलाई में 
हुई थी, रूकड़ों को सुखाने और अधिक टिकाऊ बनाने के स्थिरयन्त्र स्थापित 
करने, सेमल और गुठेल की छूकड़ी की पूर्णतया केवल दियासलाई बनाने के 
लिये सुरक्षित रखने और इसी प्रकार के कामों के लिये तथा पैकिंग केसों 
के लिय दूसरी मुलायम लकड़ियों की जांच करने, ऋफ्ट कागज बनाते के लिये 
उल्लाहू घास का उपयोग करने, कुढठीर उद्योग के आधार पर 
साधारण बन उपजों का विकास करने और लोसे (]08837) के उत्पादन 
में वृद्धि करने की सम्भावना के सम्बन्ध में जांच करते की सिफारिश कौ थी। 
सरकार ने सरकारी बनों में उपलब्ध सेमल और गुटेल की लकड़ी की ९० फीसदी 
सप्लाई दियासलाई के उद्योग के लिये सुरक्षित रखने का निश्चय किया। 
सरकार ने एक ऐसी लकड़ी भी दू ढ़ निकाली है जो सेमल के स्थान में दियासलाई 
बनाने के काम में आ सकतो है, वह रूकड़ी अररू (एक मुलायम इमारतों लकड़ी 
की किस्म जो पहले अनुपयोगी समझी जाती थी ) हैँ । उल्लाह घास के 
सम्बन्ध में भी अनुसंधान कार्य किया गया और वह “ऋष्फूट' कागज बनाने के लिये 
बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। सीमेंट और शकर रखने के लिये जूद के बोरों 
को जगह पर “ऋफंट' कागज के बने हुये बोरों का उपयोग करने की सम्भावना 
की जांच की जा रही थी। 


लिली वनों 
का बिल 


कुमायूं 
भयाबाद और 
बंजर भूमि 
का ऐंक्ट 


भूसि-प्रबंध 
सकिल 


भूमि-प्रबंध 
बोर्ड 


फारेस्ट यूटि- 
लाइजेंदरन 
बोर्ड 
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कऋय * 


(वर्किंग 
ण्लान्स ) 


डुसारती 
रूकडी पर 
(नियंत्रण 


इँधन- 
नियंत्रण 


लोसा 
([9.6877 ) 


कत्था 


चमड़ा कसाने 
के सामान 


६६ 


आलोच्य वर्ष में रूेसडाउन, सहारनपुर, देहरादून, रामनगर ओर दूधोी 
सरकारी आस्थान के फारेस्ट डिवीजनों के लिये पांच कार्ये-पोचनायें 
(वर्किंग प्लान्स) तेयार किये गये जबकि दक्षिणी खीरी और तराई और भावबर 
सरकारी आस्थानों के फारेस्ट डिवीजनों की कार्य-योजनाओं (वर्किंग प्लान्स) 
का संशोधन कार्य जारी रहा । बुन्देलखंड और उत्तरी और दक्षिणी 
दोआब फारेस्ट डिवोजनों में नहरों के कितारे व॒क्षारोपण (कंनाल प्लांदेशन्स) 
की दो नयी योजनायें आरम्भ की गई। 


युद्ध के उपरान्त सुरक्षा विभाग (डिफेन्स डिपार्टमेन्ट ) को अधिक सात्रा 
में इमारती लकड़ी की सांग समाप्त हो गई और यूटिलाइजेशन सकिल जो युद्धकाल 
में विशेषकर सुरक्षा विभाग (डिफेन्स डिपार्टमेन्द ) को इमारती रूकड़ो सप्लाई 
करने के लिये स्थापित किया गया था मई, १९४८ ई० में तोड़ दिया गया। 
किन्‍्त फिर भी युक्षत प्रान्त में शरणार्थियों के पुनर्वातत)त और ऐसे ही प्रयोजनों के 
लिये भारत सरकार को भी इमारती लकड़ी की आवश्यकता थो । अधिक 
संख्या में प्राइमरी स्कूलों के निर्माण के लिये भी, जितकी स्थायना करने का वर्तेमान 
सरकार ने निदचय किया था, इमारती लकड़ी की सप्लाई के लिये प्रबन्ध किया गया। 
रेलवे को भी हमेशा की भांति स्लीपर सप्लाई करने के लिये प्रबन्ध किये गये । 
पहले ऐसी सप्लाइयां, वेभागिक नियंत्रण के अन्तर्गत रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकार 
किये गये मूल्य पर होती थीं। ये दरें बाजार की दरों से कम होती थीं और इसलिये 
इच्छित संख्या में सलीपरों को प्राप्त करने में कठिताई का अनुभव होता था । 
१९४८ ई० में प्रान्तीय सरकार ने रेलवे बोर्ड की सम्मति से इस पद्चति में परिवर्तन 
कर दिया और यह निरचय किया कि भविष्य में रेलवे के लिये स्‍्लोपरों की 
सप्लाई बन विभाग द्वारा बाजार भाव पर की जायगी। 


कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और बनारस शहरों को छोड़कर 
दूसरी जगहों में इंधन के मूल्य और उसके लाते ले जाने पर से नियन्त्रण हदा 
लिया गया। 


लीसा और तारपीन के उत्पादन के लिये, इंडियन टरपेन्टइन ऐन्ड रोजिन 
कम्पनी को एक लाख सन से अधिक लीसा सप्लाई किया गया और सोमेश्वर 
की कमायू' दरपेन्टाइन ऐण्ड रोजिन फैक्टरी को भी ५,००० सन लीसा सप्लाई 
किया गया। 


इंडियन बुड प्रोडक्ट कम्पनी को कत्या बनाने के लिये पू्ब॑ब॒त्‌ कत्ये के 
सोलह हजार पेड़ सप्लाई किये गये । इसके अतिरिक्त पश्चिमी और पूर्वी 
सकिलों के बनों में कत्था के स्थानीय उत्पादन के लिये कई हजार कत्ये के पेड़ 
नीलाम किये गये । 


दक्षिणी अफ्रीका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध टूट जाने से, बेंटल की छाल 
का जो चमड़ा कमाने में इस्तेमाल किया जाती थो, प्राप्त होता बच्द 
हो गया। भारत सरकार के अनुरोध से, प्रान्तीय बन विभाग ने, नैनीताल 
के निकट, हिमालय के ढालू स्थानों पर, जहां धूप आती है, बेदल 
उगाने का प्रथत्त किया और बेटडल की जगह किसी दूसरे उयपुकत 
पदार्थ को खोज निकालने की संभावना के लिये अनुसंधान प्रारस्भ 
किया। बबूल के क्षेत्र को बढ़ानें का भी निइच्रय किया गया, क्योंकि 
वह भी चमड़ा कसाने के काम में लाया जाता हें। 
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बाढ़-ग्रसित क्षेत्रों में चारे की कमी को दर करने के लिये, बन विभाग 
से, ६,९२९ सन सूखी घास सप्लाई को। इसके अतिरिक्त, बहुत 
से बन-क्षेत्र, विशेषकर गोरखपुर फारेस्ट डिवीजन में बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों 
के पश्ञुओं के चरने के लिये खोल दिये गये। 

सहारनपुर फारेस्ट डिवीजन के कुछ शिकार के क्षेत्र. [ शूटिंग 
ब्लाक्स) जो कि पहले गवर्नर जनरल के लिपे सुरक्षित रखे जाते थे, वर्तमान 
गवर्नर जनरल के आदेशानु सार, उस क्षेत्र के ऐसे दुलस बन पशुओं कौ रक्षा के 
लिये, जिनके आमूल विनाश होने की संभावना थी, शरण-स्थान घोषित कर 
दिये गये । 

आलोच्य वर्ष में, लखनऊ कस्बे के निकठ, दूध न देने वाली गायों के लिये 
एक गोशाला खोली गयी । श्रीमती मीराबेत की देख-रेख में बेकार जानवरों 
को रखने के लिये दूसरी गोशाला और ऋशबीकेश सें भी एक कस्सेन्ट्रेशन कैस्प 
खोला गया । 


३० जून, १९४८ ई० को समाप्त होते वाले वर्य में १७,६३४ एहड़ सेजकू ू 
में १७९ नई पज्चायतें स्थापित की गई । बन पञ्चायतों को स्थापित करने 
और चलाने की प्रचलित पद्धति में सुधार करने के प्रइत पर भो विचार 
किया गया । 


१९४७-४८ ई० के वित्तीय वर्ष में अवशिष्ठ राजस्व, १,३ ०/६०,००० ₹० 
था और यह आशा थी कि १९४८-४९ ई० के वित्तीय वर्ष में वह 
१,३८,००,००० रू० के लगभग हो जायगा । 


२६--उद्योग-चंधे 


सामग्रियों की कमो के कारण, आलोच्य वर्ष में उद्योग-धंघों की उन्नति सें 
सामान्य रूप से बाधा पड़ो । किस्तु सरकार उद्योग-धंधों को सब 
संभव सहायता देती रहो और उद्योग विभाग की विभिन्न वेभ(गिक योजनाओं 
हारा छोटे पैमाने पर चलाये जाने वाले कूटीर और घरेलू उद्योग-घंधों को 
भी सहायता दी गई। 


इस विभाग ने प्रान्‍्त म॑ होने वाली १६ ऐसो महत्वपुर्ण प्रदक्षिंनियों 
में भाग लिया जहां घरेलू उद्योग-धन्धों में कास करने वालों का काम प्रदर्शित 
किया गया था और जिवमें उत्पादव के उन्नत साधनों, आधुनिक उपकरणों 
और नये नम्‌नों (डिजाइनों ) के प्रदर्शन संगठित किये गये थे । 


संयुक्षत प्रांतीय हेंडी ऋफदट्स ने अपनी ९ दूकानों तथा २७ एजेन्सियों 
हारा तेथार साल का ऋा-विक्रय का काम जारो रखा । १९४८ ई० मे 
विक्रय को कुल धतराशि लगभग ९ लाख रु० थों। करघध से बन हुए 
कपड़े को एक अच्छो मात्रा पाकिस्तान को बेच दी गई। 


सरकार ने गर-सरकारी व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों को छोटे 
छोटे ऋण तथा अनुदान देकर घरेल उद्योग-धंधों के विकास की एक योजना 
स्वोकृत को । चर में ऋण के रूप मे दो गई कुछ धनराशि २,४३,३०० रु० 
थी जबकि अनुदानों को कुल धनराशि १५/७४/७५५० रु० थी। 
मुख्य उद्योग, जिन्हें सहायता दी गयो, निस्नलिखित थेः-- 
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बाढ-ग्रसित 
क्षेत्रों के लिय 
सूखी घास को 

सप्लाई 


राजा जी 
दरण-स्थान 
(सेंक्चु अरी ) 


गोशाला 


बन-पंचायतें 


वित्तीय स्थिति 


घरेलू 
उद्योग-धंषों 
के प्रदर्शन 


यू० षी्‌ 9 
हेडीऋफ्टस 


ऋण तथा 
अनुदात 


घरेलू 
उद्योग-धंधों 
में काम 
करने वालों 
के लिये 
शिक्षण 
कक्षायें 


शरण[थियों 
के लिये 
ट्रेनिंग तथा 
उत्पादन 
केन्द्र 


करघे पर 
ब्रनाई 


श्ट 


(१) कृषि-संबंधो औजार, बिजली के उपकरण, पीतल के बतंन, कीलें: 
और स्क्रू, शुष्क बंटरी आदि का तेयार करना, (२) तेल पेरना, (३)फऋल 
सुरक्षित रखना, (४) पर्दों की छपाई, (५) होजरी का काम, (६) साबुन 
बनाना, (७) फिनाइल बताना, (८) वानिश बनाना, (९) कास्टिक सोडा 
तंयार करना, (१०) चमड़े का कास, (११) लकड़ी का काम और 
(१२) छोटे पंसाने पर अन्य विविध घरेल्‌ उद्योग-घस्धे। 


वर्ष में प्रान्त के ३१ जिलों मे घरेलू उद्योग-धंधों में काम करने वालों के लिए ९०- 
शिक्षण कक्षायें (द्यूशनल क्लासेज ) चल रही थीं और ३०० से अधिक गांवों ने 
उनसे लाभ उठाया । ६८२ व्यक्तियों ने ट्रेनिंग प्राप्त की और वर्ष के अन्त में 
६७० व्यक्ति रजिस्टर पर दर्ज थे । निम्नलिखित १९ विभिन्न कलाओं में 
ट्रेनिंग दी गयो थी अर्थात्‌ बुनायी, रंगाई और छपाई, चमड़े का काम, चमड़ा 
कमाना, बढ़ईगीरी, कम्बल बनाना, मिद॒टी के बतेंन बनाना, लोहारी, कागज 
के खि कोने बनाना, दर्जागीरी, खेलों का सामान बनाना, लकड़ी के खिलोना 
बनाना , चिक बनाना, डोलचियां बनाता, तेल तेयार करना, चाकू बनाना, 
कागज़ को लुब्दो से बकस इत्यादि तेयार करना, रेशम के कीड़ों का पालना 
और बान तेयार करना । वर्ष में इन कक्षाओं में २,४०,६३५ रु० के सूल्य का 
सामान तेयार किया गया था और १,४१,१५१ रु० के मूल्य का सामान 
बेचा गया। इत कक्षाओं ने ९५३ नये नमूने चालू किये और 
२९८ आधुनिकतम उपकरणों सें ट्रेनिंग दी गई । इनमें से कुछ कक्षाएं 
विकसित होकर ट्रेनिंग तथा उत्पादन केंद्रों में परिणत हो गई। कुछ 
केन्द्रों पर ट्रनिग-प्राप्त कला निदेषज्ञों की सहकारी समितियां बनाई गयों। 


नवम्बर, १९४७ ई० में विस्थापित व्यक्तियों के लिये भी घरेल उद्योग- 
धंधों के ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्रों के प्रारम्भ करने कौ योजना स्वोकृत 
की गई थी। जून, १९४८ ई० के अन्त तक, छोटे पैमाने पर कुछ 
चुन हुप घरेल, उद्योग-धंधों में ट्रनिग देने के लिये विभिन्न जिलों में 
१५ दरणार्थी शिविर स्थापित किये गये । इन केन्द्रों का धीरे-धीरे 
विकास किया गया ओर वर्ष के अन्त में रगभग ६० ऐसे देनिग तथा 
उत्पादन केन्द्र थे जो लगभग १,६९० विस्थापित व्यक्तियों को देनिंग 
दे रहे थे और जो सजदूरी पर करीब १८ हेन्डीक्राप्द्स में जिसमें दर्जोगीरी, 
होजरी, धातु को गराकर ढलाई का काम, रंगाई और छपाई, कहड्ढाई, 
जरदोजी, लोहारी, बढ़ईगीरी, बनाई, रेशम के कीड़े पालना, फर्नोचर 
बनाना आदि सम्मिलित हैं, उत्पादन करने के लिये १,८३९ काम करने 
वालों को काम पर लगाये रहे। 


उद्योग विभाग के अधीन बनारस में करधे की बुनाई में ऊंबे दर्जे 
की ट्रेनिंग प्रदान करने वाली प्रथम श्रेगी की एक संस्था, कारोगरों को 
ट्रेनिंग देने के लिये विभिन्न स्थानों पर बुताई के पांच आदर्श स्कूछ 
और अनेकों गइती बुताई के स्कूल और शिक्षण कक्षायें थीं। बुनाई 
के उन्नत तरीकों में कारोगरों को अपने घरों पर ही ट्रेनिंग देने के लिखें 
गइती स्कूलों के! एक करधा केन्द्र से दूसरे करधा केन्द्र भेजा, 
गया थ।) 


विभाग ने स्टोर खोलकर भो स्थानीय बुनकरों को सहायता की' 
तथा उनके लिये कास की भी व्यवस्था की) प्रान्त में सात सरकारी 


९९ 
हेन्डड्स स्टोर थे और वर्ष में १०,४०,७२१ रु० के मूल्य का कुछ 
उत्पादन हुआ। बुतकरों ने मजदूरी के रूप में ४,०४,७९३ रु० कसाये 
और उन्होंने तौलियों, साड़ियों, महमल, रेशम के शिल्पो सामानों, 
सजाने के कपड़ों, सेजयोश, चादरों इत्यादि में विश्ञेजता प्राप्त को । 
कासगंज (एड), रानोपुर (झांतो) और देवबन्द (सहारनपुर) में 
तीन नथे सस्‍्टोरों के खोलने का प्रस्ताव विचाराबीन था। 


करघा उद्योग को विक्तित करने के उद्देश्य से बनारस के 
गवेर्नमेंट सेंट्रल बोबिग इंस्टीट्यूट में एक अनुसंघान तथर॑प्रयोगात्मक उप- 
विभग्ग खोला गया। यह निश्चय किया गया कि दो प्रदर्शन कारखाने 
स्थापित किये जायं--अर्थात्‌ ( १) नये नमूनों को तैयार 
करने का एक आदर्श बुवाई का कारखातना और (२ ) सऊ 
(आजमगढ़) में रंगाई, रंग हटाने (3[6950[709 ) और सामान की 
अन्तिम रूप देने (॥78|09) का कारखाना ओर इस प्रयोजनके लिये 
आवश्यक सशोनें खरोदी गईं। 


उद्योग विभाग की ऊन योजना के अन्तर्गत अल्मोडा, चेनीतारू और पेजना 
रा ऊन योजना 
गढ़वाल ओर जिला बिजनौर के एक भाग में काम होता रहा। इस 
योजना के अस्तर्गत ९ बुषाई और रंगाई के तथा ६९ कताई के 
केन्द्रों ने काम किया और अप्रैल से दिसम्बर, १९४८ ई० तक को 
अवधि में काम करने बालों को १३७ सन ऊन बवितोारत किया गया। 


, जादी विकास योजना के अन्तर्गत सरकारी खादी अनुप्तंघान ओर खादी 
अदर्शन इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद में द्रेविग और अनुप्तंवान कार्य जारी रहा, विकास 
ओर अनेक दूसरी संस्थाओं , अर्थात्‌ श्री गांधो सेवा सदव, आसफपुर योजना 
(बदायूं) , सेवा कुंज आश्रम, गंगाघाट (उन्नाव), प्राम शिक्षा निकेतन, 
महुवानन्दन (गोरखपुर), ग्राम स्वावलम्बी विद्यालय, रानोवां (फैजाबाद ) 
ओर हरिजन गुरुकुल दोहरीबाट (आजमगढ़) को राज-सहायताएं 
दी गई। १७८ कातने वाले मास्टरों ने ट्रेनिंग प्राप्त को और उनमें 
से अधिकांश को इस योजना में काम पर रूूग़ा. लिया गया। इसके 
अतिरिक्त रूगभग १,००० ग्रामीण कातने वालों को गइती शिक्षण 
कक्षाओं हारा द्वेनिग दो गई थो। वर्ज में स्थानीय काम करने वालों 
के ४७ शिविर भी खोले गये और ८०० स्थ्नोय काम करने 
वाल शिविरों में अपतो ट्रेनिंग पुरी करने के बाद, ठेके के 
जआावर पर, ग्रामीण कातने बालों को ट्रेनिंग देने के छिये अपने अपने 
गाँव वापस चले गये। ग्रामोण कातने वालों की ट्रेनिंग के सम्बन्ध में 
कमशः लगभग १,२०,००० रु० और १,८०,००० रु० के मूल्य को रुई 
ओर चरखे सप्लाई किये गये थे। 


पांच शिक्षण कक्षाओं ने उन्नत खादी को बुनाई में ४६ व्यक्तियों 
को ट्रेनिग दी और चरखा बनाने में १५ बड़इयों को ट्रेनिंग दो गई। 
प्रान्त के विभिन्न जिलों में उच्चतः चरखों की सप्लाई के लिये १० चरखा 
उत्पादन केन्द्रों को राज-सहायताएं दो गई । 

उपयुक्त खादी संगठतों और व्यक्तियों को अनुदान दिये गये जिससे कि 


वे अपनी कार्यवाहियों को व्यावसायिक या आत्म निर्भरता के आधार पर 
बढ़ा सकें। 


गुड़-विकास 
योजना 


अन्य विकास 
सम्बन्धी 
योजनाय 


१०७० 


योजना ५,००० गांवों में चालू की गई जो ३९ से अधिक गुड़ का 
उत्पादव करने वाले जिलों में फेले हुये थे। २५३ गन्ना बोने बहले 
व्यक्तियों को स्थानीय अवेतनिक कर्मचारियों के रूप में ट्रेनिंग दी गई 
ओर ५,००० से अधिक उच्चत प्रकार की भटदिठयां बनाई गईं। 
इठावा में जो कारबन फंकक्‍्टरी खोली गई थी वहु चाल हो गई और उसको 
उत्पादन क्षमता, प्रतिदिन २ सन थी । वर्ष में गन्ना बोने बालों दे एक लाख 
सत से अधिक अच्छे किस्म का गुड़ तेयार किया । 


सोडा ऐश और कास्टिक सोडा--रेहु से सोडा ऐश तैयार करने 
के लिये कानपुर, सोहनलालगंज और आजमगढ़ में तीन स्थिर यंत्र ([0]8058 ) 
चालू किये गये और ३९ टन सोडा ऐश तेयार किया गया। सोडियस 
सिलोकेट तैयार करने के लिये यह उपयुक्त पाया गया और उत्त€ प्रदेश 
की बहुत सी सिलीकेट फैक्टरियों की जरूरतें इसी स्टाक से पुरी की 
गई। लेकिन विदेशों से सोडा ऐश तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 
काफी परिमाण में आयात किये जाने के कारण, इन केन्द्रों में फिलहाल 
सोडाएश तेथार करने का काम रोक देना पड़ा। 


कच्चे-पक्फे मकानें को येजजना-- 


गर्मो तथा वर्षा से मिट॒टी की दीवालों को बचाने के लिये गत वर्ष 
एच० बी० टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट में जो मिद॒ठी का पलस्तर इस 
उद्देश्य से तैयार किया गया था कि पक्‍की ईंट और सीमेंट को कास 
में लाने की जरूरत न रहे उसे इन्स्टीट्यूट के अहाते में प्रयोगात्मक रूप 
से मकान बनवाने के काम में लाया गया। इसी प्रकार के सकान 
कानपुर विकास बोर्ड तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ 
इज्जीनियर ने बनवायें। इन मकानों पर सूर्य की गरसी तथा 
असाधारण वर्षा का कोई असर नहीं पड़ा। इन मकानों की लागत 
पक्‍के सकानों को लागत की ६५ प्रतिशत थी और दरवाजे, खिड़कियां 
तथा अन्य दूसरे लकड़ी के सामान बनवाने को लागत तथा सजदूरो 
दोनों दह्षाओं में एक ही थी । 


ह।थ से कागज बनाने को ये।जना-- 


कांस से जो कागज हाथ से बनाया गया उसकी किस्म संतोषप्रद 
थी। इस प्रकार का कागज बेब घास से भी तेयार करने 
के लिये प्रयोग किये गये। कालपी और फंजाबाद में हाथ से 
कागज बनवाने की देनिंग दी गई। फैजाबाद के स्कूल ने कागज की 
लुब्दी से १,१५० रुपये के मुल्य की चीजें तेयार कीं और कवर तथा 
ब्लाटिग पेपर तेयार करने का काम भी हाथ में लिया । कालपी के 
स्कूल ने विभिन्न लेखन-सामग्रियां बनाई ओर छलुब्दी (7?) भी तेयार 
की, जो चीनो के कारखानों के लिये फिल्टर पेपर तथा ब्लादियग पेपर 
देयार करने के काम सें लाई जाती हैं। 


१०१ 


कुरीर उद्योग के हप में तेल तैयार करने को योजना ( 008६० 
9009076 )--- 


वार्षा तेड घानी ( श०7१॥० ७ ७४8४ ) को और अधिक 
उन्नत करने तथा घानोी में विभिन्न तिलहनों को पेरने के और अच्छे 
तरीके मालूम करने के उद्देश्य से एच० बो० टेवन्नोलोजिकल इन्सटीट्यट 
में अनुसन्धान और अन्वेबण होते रहे। लाटद के ऊपर तथा ओखलो 
और भोजपट के बीच रोलर विर्यारंग लगा देने से उस शक्ति में काफी 
कमी हो गई जो घावों चलाते सें रूगतो थी। 


एसंशियल आयल योजना-- 


स्टिल्स और कन्‍्डेस्सर्स को उपयोगिता को बढ़ाने, विभिन्न 
विधियों से एड्सोल्यूट तेल तथा इत्र ( 000 ) तैयार 
करने ओर एसेन्शल आयल्स आदि का प्रमाणीकरण ([ शिंक7097088- 
४०० ) करने के सम्बन्ध में कार्य देकनालोजिकल इच्सटीदयूट में 
इस उद्देश्य से जुलाई, १९४८ ई० में आरम्भ किया गया कि एसेंशल 
आयल उद्योग का विकास वेज्ञानिक आधार पर हो सके। 
विभिन्न कार्य जो किये गये हे उनमें से एक तो यह है कि चसेली के 
फूलों से इत्र निकालने के लिये इन्फ्ल्रेज विधि का सामान्य 
प्रयोग किया गया है और दूसरा यह है कि चमेली, केव्डा और 
बेला के फूलों से उनका अक खींचकर भाष को विलायक 
( 50!7९॥६ ) में घुला कर ऐड्प्ोल्यूट तेल निकाला गया हैं। गुलाब 
का अके खींचने के छिये एक नये किस्म का स्टिल बनाया 
ग़या। एक नये किस्म के कन्‍्डेन्सर से अर्थे-व्यावप्तायिक आधार 
पर कपूर तेयार करने के लिये ओसीमम की पत्तियों का अर्क 
खोंचा गया। 


प्लास्टिक उद्योग-- 


शीरे, रूगढ़ी ( 7ंशाओत ), बुरादा ( 59ज़-प०७ ) और प्रोटीन से 
विभिन्न वस्तुय तेयार करने के सम्बन्ध में किये गये अनुसंधान कार्य और 
कच से आयन ( 400 ) एक्सबेंज रेजिन तेयार करने के प्रयत्नों का 
परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धेक्त था। लाख की खेती में वृद्धि करने को 
योजना दूधी में चाल को गई। 


रेशे का उद्योग-- 


पटसन को सुझायस करने के कास से आने वाले पानी को साफ 
करते के लिपे चुना और फिठकरी का एक सिश्रण ( शिीडप्रा8 ) 
तेयार किया गया। अलसी के रेशें को कातने के सम्बन्ध म॑ तथा 
मुसब्बर ( 0०० )के रेशे की किस्म को सुधारने के लिये विभिन्न 
प्रयोग किये गयें। 


कांच के उद्योग में रेल द्वारा माल के लाने ले जाने की कठिवाइयों 
के कारण बराबर बाधा पड़ती रहो। लेकिन सोडा ऐश और 
कोयले को सप्लाई बढ़ गई और बड़ी बड़ो फंकक्‍्टरियों को काफी 
बड़ी मात्रा में इतना कोयला प्राप्त हो गया जिससे वे निरन्तर 


कांच और 
सिट॒टी के 
बतंन 


नियत मात्रा 
में कोयला 
देना 
( ४००७॥| 
20 |]0(०« 
76॥0 ) 
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पर्याप्त उत्पादन कर सकते थे। दूसरी फंक्टरियों को उनकी आवश्यकला- 
नुप्तार ये चोजें नहीं सिल सकों, और इस कारण वे रुक रुक कर 
उत्पादन कार्य करतो थीं। तेघार सामानों को भेजने के लिये बशनों 
की कम्ती होने के कारण कुछ फेक्टरियों में सटाक जमा हो 
गया। 

१९४७ ई० में ६,००० प्रतिदिन से बढ़ कर कच्ची श्ञीटों 
का उत्पादन २०,००० प्रतिदिन हो गया और तंपार का उत्पादन 
१९४७ ई० में १५,०० प्रतिदिन से बढ़ कर १९४८ ई० में 
८,००० प्रतिदिन हो गया। एब० बी० टेसनोडोजिकल इस्डोट्यूट 
के ग्लास कक्‍्वालोजों सेक्शन हारा तैयार क्रिया गया एक नये 
रिकुपरेटिव आयल फायड टेक फर्म ने भी चोजें तवार करता आरम्भ 
कर दिया। फिरोजाबाद के चड़ो के कारखाने का उत्पादन काफी 
अच्छा रहा। 


कांच की गुरियां बनाने के उद्योग में अच्छी उन्नति हुईैं। जितने 
घरेल कारखाने चाल थे, उनकी संख्या पिछले वर्ष के ६० से बढ़कर 
७० ही गई और उन्होंबे कुक जितना सामान तेघार किया था उसकी 
कुल लागत २,००,००० रुपये से बढ़कर २,५०,००० रुपया हो 
गयधी। कारीगरों को द्वेनिग देने के लिये खुर्जा में एक नया केन्द्र 
खोला गया। 


दिल्‍ली क्षेत्र की स्थिति में सुधार हो जाने के फलस्वरूप, गवर्नेमेट 
पादरी डेवलपमेन्ट सेन्टर खर्जा ने इस वर्ष पहिले से अच्छी प्रगति की । 
कारखानों की संख्या १० से बढ़ कर १७ हो गई। 


यातायात की स्थिति में, जो गत वर्ष अच्छी नहीं थी, रिपोर्ट वाले 
वर्ष में सुधार हुआ। 


शरणाथिपों की वर्कशापों और कृषि सम्बन्धी मशीनों के 
निर्माताओं की आवश्यकताओं तथा भारत सरकार द्वारा खान से 
निकला हुआ लोहा ( शा 77०० ) उद्यारतापूर्वक्च दिये जाने 
के कारण “ इंजीनिर्यारम ” के अधीन कोयले की मांग बढ़ गई। कृषि 
(इंजीनिर्यारिग ) विभाग के अधीक्षण में भूमि को फिर से खेती योग्य 
बनाने और पुनर्वासन की इस विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 
कृषि सम्बन्धी औजारों ओर द्रेक्टरों को बनाने तथा उनकी मरम्मत करने 
के लिये कुछ नयी वकशापें खोली गई और उनकी विशेष आवश्यकताओं 
की यूत के लिये भारत सरकार की ओर से व्यवस्था की गई। 
विस्थापित व्यक्तियों द्वारा कुछ नये औद्योगिक कार्य आरम्भ किये 
गये और उद्योग विभाग के पास कोयले के जो सीमित कोटे थे उसी से 
उनका भी कास चलाया गया। 


१०३ 


« कीयले और कोक की बढ़ी हुई नियत मात्रा घरेलू उपयोग के लिए 
जनता को दी गई। राहनिग, जो कि वर्ष के आरम्भ में समाप्त कर 
दी गई थी, के पुतः आरम्भ किये जाने के फलस्वरूप आटे और चावल 
की सिलों के लिये कोयले की मात्रा नियत करने के ढंग में फिर 
'से संशोधन करना पड़ा। कोयले की नियत मात्राएं केवल उन्हों कारखानों 
को दी गई जिनके पास यू० पी० सिलिग योजना ( एऐं- ९. फट 
(8000776) के अस्तर्गत गेहूँ या चावल पीसने का सरकारी लाइसेंस था 
और जिनके मासलों की सिफारिश प्रादेशिक खाद्यान्न नियंत्रकों तथा 
उत्तर प्रदेश के खाद्य तथा रसद कमिश्नर ने की थी। पावर अल्कोहल 
के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के विचार से डिस्टिलरियों को पर्याप्त 
मात्रा में कोयला सलाई करने के प्रयत्त किये गये। 


शीदशा, तेल, राप्तायनिक पदार्थ, मोौनें का कास चसड़ा आदि अन्य 
उद्योगों को, जिन्हें अपनी सप्लाई सीधे उद्योग विभाग से सिलती थी, कोयला 
देने की प्रणाली में कोई परिवर्तेन नहीं किया गया। 


समन्वय योजना के अन्तर्गत (0007078#07 डिक्ा०ा8) ४,००० 
'टन सीसेंट, ६०० ठन इस्पात और २०० बेंगन कोयले का चूरा विभिन्न 
'उद्योग-धंधों को दिये जाने केलिये सुरक्षित रक्खा गया। 


भारत सरकार ने खाने योग्य तेल के डिब्बों को पेक करने वाले 

च्यक्तियों को सप्लाई करने के लिये कुछ प्रनिर्माताओं को ठीन के 

पडिब्बे बनाने के लिए टीन की प्लेट दों और ये डिब्बे प्रान्तीय सरकार के 
तेल विशेषज्ञ के परामर्श से सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दिए गए। 


उद्योग विभाग ने उन बेगन समूहों में से देक वंगन भी वितरित किये, 
जो कलकत्ता के चीफ आपरेटिंग सुपरिदेंडेंट, ई० आई० आरण० ने 
उसके सुपुर्द किए थे। ये वेगन प्रत्येक सिल जितना तेल पेर सकती 
थी उसी के आधार पर विभिन्न तेल मिलों को सरसों के तेल के याता- 
यात के लिये दिये गये थे। 


इस प्रान्त के घरेलू उद्योग-धंधों में काम करने वाले व्यक्तियों 
में वितरण करने के लिये १० ठत कास्टिक सोडा की नियत मात्रा 
अ्तिमास प्राप्त की गई और यह कास्टिक सोडा उपयुक्त व्यक्तियों को 
दिया गया। अक्तूबर, १९४८ ई० सें सरकार ने कास्टिक सोडा पर से 
नियंत्रण उठा लिया। 


उद्योग विभाग ने उपयुक्त प्राधिकारियों से यह सिफारिश भी की कि 
जिन औद्योगिक कारखानों को जरूरत हो उन्हें रासायनिक पदार्थ, सिद॒दी 
का तेल, डीज्ञेल आपल इत्यादि दिये जाय॑। 


उद्योगन्धंघों 
को अन्य 
सहायता! 


करामशियलर 


२०४ 


कार्माशयल इन्देलीजेन्स सेक्शन को बहुत अधिक कास करना पड़६ 


इन्देलीजेन्स क्योंकि नये उद्योगों को आरम्भ करने के सम्बन्ध में सामान्य जनता 


टेक्निकल 
ट्रेनिंग 


आक्पेशनल 
इन्सटीटयूट 


अनुसंधान 


ने इससे बहुत अधिक पूछताछ की तथा पत्र-व्यवहार किया। इसने 
औद्योगिक तथा व्यापारिक सूचनाओं को एकत्रित करना ओर बांठना, 
तथा उद्योगषतियों की कठिनाइयों को दूर करने के उपाय ओर 
साधनों का सुझाना जारी रक्खा। १९२१-२३ ई० में प्रकाशित जिलों 
की प्रादेशिक जांच रिपोर्टों का संशोधन कार्य लगभग पूरा ही चुका था 
और १९४१-४२ ई० की कार्मशियल डायरेक्टरी का संशोधन किया 
गया और उसे काफी बढ़ा दिया गया। 


टेक्विकल संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिये बहुत अधिक भ्रतियोगिता 
रही। ६५ क्निकल और औद्योगिक संस्थाओं को, जिनका प्रबन्ध निजी 
तथा स्थानीय निकायों द्वारा होता था, कुछ मिलाकर २,३३,३२७४ रू० 
का सहायक्र अनुदान दिया गया। 


वर्ष के अन्त में लखनऊ के आक्पेदानल इन्सटीट्यूट के वर्कशाप 
की इमारत बन रही थी, जब कि छात्रालय की इमारत पुरी हो चुकी थी। 
लखनऊ और इलाहाबाद में आकृपेशनल इन्सटीट्यूट चलाने के लिये 
वर्ष में आवध्यक साज-सज्जा की भी खरीद की गई। 


१९४८ ई० में निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया 
गया ३० 


(१) आइंता की जांच करने के लिये म्वायस्वर मीटर (ध०ण४४प7० 
४07६) का निर्माण, (२) सस्ते किस्म को इमारती रूकड़ी को सुरक्षित 
रखने के लिये एक खुले हुए तालाब का निर्माण, (३) श्लोरे से पोटेशियस 
साल्टों का तैयार करना, (४) ऐथिल क्लोराइड (0 -०॥०74०) 
बनाना, (५) एसेटिक एनहाइड्राइड. (+80०00 ब्ाजवेल॑त०७) तैयार 
करना, (६) फोठोग्राफिक प्लेट तैयार करता, (७) बुरादे (#७फ-0प४0) 
से लेपीनेटेड बोर्ड (॥,87707709/60 ४0००7१४ ) तेयार करना, (८) देशी कच्चे 
पदार्थों से मोमी कपड़ा (07-०0 ) बनाना, (९) अल्मुनियस सोल्डर 
(4]प्रंमांपत 8097) बनाना, (१०) शीरे (४०७8888) से प्लास्टिक 
तेयार करना, (११) साइट्ुल ((अ79)) से आयोनोन ([070006) तैयार 
करना, (१२) कागज के कारखाने के बेकार पदार्थों से लिगनिन (7/820 ४7 ) 
का उपयोग, (१३) वन के तेल वाले बीजों का उपयोग, (१४) वनस्पति 
तेलों मे जो गण होते है, उनमें सुधार करने के लिये एन्टीआक्सीडेन्ट्स 
(4 पतर-05ांत&0(83) का अध्ययन, (१५) राष्ट्रीय झंडे के लिये रंगों का 
प्रमाणीकरण और झंडे के प्रामाणिक रंग को तेयार करने के लिये उपयुक्त 
रंगों का पता लगाना और (१६) कुटीर उद्योगों में छपाई का काम करने 
चालों (0082९ .77/28) द्वारा अधिकतर व्यवहार में लाये जाने 
वाले कुछ महत्वपूर्ण रंगों को तेयार करना। 


बाजार को दह्षा सबमिला कर पिछल वर्ष की अपेक्षा कुछ स्थिर 
रही और टेक्‍्डर नोटिसों तथा जांच-पड़ताल पर कुछ अधिक ध्यान 
दिया गया। लेकिन फम निदिष्ट मात्राओं के लिए आड््डर लेना ही पसन्द 


(क्र 
करती रहीं। इन्डेन्टिंग.. अधिकारियों ( फिवेक्ांएह ००678 ) 
की मांगे सामान्यतः बहुत बढ़ी थीं और ये मार्गे अधिकतर बहुत हो 
विशिष्ट और पंंचीदा ढंग को एसी मशीनों और स्थिर-यंत्रों के 
लिए थों जैसे मिटटी पलटने वाली मशीन, बिजलों को नियंत्रण में 
लाने वाले यूनिट (पावर कन्द्रोल यूनिट), रेलबे इंजन आदि (छोको 
मोटिव्स), ओवरहेड टद्रान्समिशन की सज्जा, द्रान्सारमर, विद्युत 
उत्पादक सेट ( (#070'&४7£2 8४९४४ ) आदि। संपृक्‍त प्रान्त में अल्मुनियस 
की पानी रखने की बोतल़ों, जिन्हें पहिले पश्चिमी पंजाब से समंगाया जाता 
था, का निर्माण कार्य आरम्भ करने में स्टोर्स पर्चेच सेक्शन का भी हाथ 
था। १९४८ ई० में कुल व्यापार लगभग एक करोड़ रुपये का किया 
गया । 


२७--खान ओरेर पत्थर की खाते 


युक्त प्रान्त मे कोई अधिक महत्वपूर्ण खबिज पंदार्थ नहीं पाये 
जाते । कम महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों मे चूना और खड़िया मिद॒टी 
अत्यावद्यक है और वह देहरादून के समीप पाये जाते हैं। 


पश्चिमी पंजाब को चूता और खड़िया मिट॒यों को खातों के 
हाथ से निकल जाने पर देहराइन में इंत दो खनिज पदार्थों की ओर 
विशेष ध्यातस दिया गया। हक्‍कर और रासायनिक खाद की फैंक्ट्रियों 
के लिए चूना अत्यन्त आवश्यक था और इसो कारण उसकी महत्ता 
और भो अधिक बढ़ गई। पंजाब से आये हुये शरणा्ियों की 
कार्रवाइयों के कारण चूने की मांग बहुत बढ़ गई । चूंकि यह 
खनिज पदार्थ यू० पो० साइनिग कंसेशन्स ऐड सिनरल डेवलपमेंट 
रझरूलस; १९४० ई० के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिये सरकार ने शकर 
और कागज की फैक्टरियों को चूना सप्लाई करने के उद्देश्य से पंजाब 
से आये हुए. अनुभवी खान से पत्थर निकालने वालों को देहरादून 
में खान से चूना निकालने के लिये अस्थायों परपिद दिये। 


२८--व्यापार तथा झौद्योगिक उत्पादन 


सम्पूर्ण ब्ष के व्यापार और आऑंद्योगिक उत्पादन को देखते हुये 
तिलहुन, दाल और वनस्पति तेल के मूल्य मे कभी हुईं और अनाज, 
रक्षेदार पौदों, खनिज पदार्थ, चमड़ा, खनिज तेल, सुत, धातु, खलो, 
मिलों से तैधार किये हुये कपड़े और अन्य औद्योगिक कच्चे साल 
तथा तैयार को हुई वस्तुओं के मूल्य सम बुदि हुई। मुद्रा के बाजार 
में वर्ष भर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । वर्ष से अन्तर 
बेक काल रेट (८७7 7४०) १/२ प्रतिशत रहा । रिजर्व बंक आफ इंडिया 
की दर वर्ष भर ३ प्रतिशत रहो। सोने-चांदो के बाजारों मं अधिक. घटा- 
बढ़ी रही और उच्का दाम चढ़ता ही रहा। 


१९४७ ई० की तरह १९४८ ई० में भी उत्पादन कम होता गया 
और मृद्रास्फोति को वृद्धि होतो गई। दर्ब के पिछले भाग में 
भारत सरकार ने अपनी मुद्रापकर्ष ( शी#प्ंणा ) नौति को 
घोषणा की और इससे औद्योगिक उत्पादन में सुधार करने और 


औद्योगिक 
विकास 


औद्योगिक 
सम्बन्ध 
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बढ़ते हुए सुद्रास्फीति ( 705907॥ ) को रोकने में कुछ सीसा 
तक सफलता सिलो। किन्तु १९४३-४४ ई० मे उत्पादन बहुत कस 
होन पर भी युद्ध के पर्व के स्तर से १२६-८ प्रतिशत अधिक था। 
अप्रैल १९४७-४८ ई० में उत्पादन सबसे कम था। युद्ध के पहले के 
स्तर से २७ प्रतिशत कस था। इसके पहचात्‌ औद्योगिक उत्पादन में 
विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और आलोच्य वर्ष के अन्त में उत्पादन युद्ध 
के पहले के उत्पादन के स्तर से १५ प्रतिशत अधिक था। 


सृतो कपड़े के उद्योग में सजोबता रही; किन्तु इसमें कोई विशेष 
प्रगति नहीं हुईे। बच में इस्पात के उद्योग सं अधिक स्थिरता रही। 
मई के महोने में जूद का उद्योग एकदम ठप पड़े गया था और 
केवल ६३, ३४७ ठन का उत्पादन हुआ, किन्तु वर्ष के अन्तिम महीवों 
में इस उद्योग को दशा सुधर गई। अगस्त और सितस्बर में ऋमदाः 
८७,००० दन और ९५,२९० ठन का उत्पादन हुआ। पूरे ब्ष में 
सीमंटद का कुल उत्पादन १०,४६० लाख ठन हुआ जो लगभग उस 
उत्पादन के बराबर था जो कि १९४७ ई० के अखंड भारत से हुआ था। 
कागज का उत्पादन वर्ष भर बराबर कम होता गया । इसका 
उत्पादन वर्ष के पहिडे तोन सहोनों मे २४,२९८ टन, दूसरे तीन 
महीनों में २३,१५० ठढन और तोसर तीन महीने मे २२,९७० टन 
हुआ। १९४७-४८ ई० की ऋतु में दक्‍कर का उत्पादन १०,७७,३६१ 
ठन हुआ, जो कि साधारण उत्पादन से कुछ अधिक था। 


केवल सरकारी सीमेंट फंक्द्री को छोड़ कर कोई दूसरी बड़ी 
योजना कार्यान्वित नहीं की गई। सरकारो सीमेंट फंक्द्री स्थापित 
करने के प्रस्ताव पर अच्छी तरह विचार किया गया और इस सम्बन्ध 
म॑ प्रारस्सिक पंसाइश करने का काम श्री आर० ई० पो० शियरर 
को सौंपा गया। श्रो शिपरर को रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 
सिर्जापुर जिले में एक सोमेंट फंक्द्री स्थापित करने का निरच्चय किया 
और इस फकट्री के लिये स्थिर यंत्र तथा मशोनरी को खरोद करने के 
लिये मेसर्स विकर्स ( ईस्ट ) लिमिटेड, बम्बई को अस्थायी ठेका दे 
दिया गया। 


२€--श्रम 


युक्त प्रान्तीय. औद्योगिक झंगड़ों के ऐक्ट (यू० पी० इंडस्ट्रियल 
डिस्प्पूटूस ऐक्ट), १९४७ ई०, फरवरो, १९४८ ई० से छागू किया गया 
और उसप्के हारा हड़ताल, तालाबंदो तथा औद्योगिक झग़ड़ों को 
रोकने तथा उनको तय करने के सम्बन्ध सें सरकार को बहुत बड़ा 
अधिकार दिया गया । सरकार ने कुछ परिस्थितियों में जन.पयोगी या 
सहायक कारोबार को हस्तगत करके उसे स्वयं चलाने का अधिकार 
भी इस ऐक्ट के अधीन प्राप्त किया । औद्योगिक झगड़ों को तय करने के लिये 
१० सा, १९४८ ई० को एक आज्ञा जारी करके इस ऐक्ट के अधोन 
कन्सोलियेशन (समझौता ) बोर्डों और ओद्योगिक अदालतों के बनाने की 
व्यवस्था को गई । कपड़ा, शक्कर, चसड़ा और कांच तथा बिजलों और 
इंजीनिर्यारेण उद्योगों के सम्बन्ध मं झगड़ों का तिपटारा करने के लिय 
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समझौद्वा बोडों और औद्योगिक अदालतों के बनाने के लिये १ मई, 
2९४८ ई० को आज्ञायें जारी कर दी गई। 


कानपुर, मेरठ, गोरखपुर और आअप्गरा के वर्ततान चार कार्यालयों 
के अतिरिक्त १९४८ ई० में इलाहाबाद, लखनऊ और बरेली में 
तोन नये प्रादेशिक समझौता कार्यालय ( आ्ट्ांगाबों (णाला9ध0ा 
(0068 ) खोल गये । इन सात केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र सें 
आअक्कर, कपड़ा, चमड़ा और कांच तथा बिजली और इंजीनियरिंग 
उद्योग के लिये पृथक्‌ पुथक्‌ प्रादेशिक समझौता बोर्ड बनाये गये। इत 
सब उद्योगों तथा मोजा आदि बनने के उद्योग के लिये कानपुर में एक 
आन्तोय समझौता बोर्ड स्थापित किया गया। इस बोर्ड के अधिकार-जक्षेत्र 
में पूरा प्रान्त था। कानपुर में कपड़ा और सोजा आदिबुनन के उद्योग, 
लखनऊ में गकक्‍कर उद्योग, इलाहाबाद में बिजलं। तथा इंजोनिययरिंग 
उद्योग और आणरे में चमड़ा तथा काँच के उद्योगों के लिये जिला 
जजों की अध्यक्षता में चार औद्योगिक अदालते स्थापित की गई, 
जिनको समझौता बोर्डों हारा किये गये निर्णय के विरुद् अपोल कौ 
सुनवाई करने का अधिकार था । 


शिकायतों और तकलोफों को जल्दी तफतोस करते के लिये और 
औद्योगिक झगड़ों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये फिरोजाबाद, 
अलोगढ़, हाथरस, बनारस और सहारनपुर पर्षाचों स्थानों में एक एक 
रेजिडेंट लेबर इंप्रपेक्टर नियुक्त करने को स्वोकृति दो गई थों। औद्यो- 
गिक झगड़ों के ऐंक्ट के अधीन सरकार ने यह आज्ञा जारी की कि 
एंसे सब कारखानों सें, जिनमें २०० या इससे अधिक कमंवारी हों, 
वक्‍्स कस्ेटियां बनाई जायें, जिनमें मजदूरों तथा मालिकों के प्रतिनिधियों 
की संख्या बराबर-बराबर हो। 


सरकार द्वारा को गई विभिन्न कार्यवाहियों के फलस्वरूप हड़तालों, 
तालेबन्दी और औद्योगिक झगड़ों की संख्या काफो घट गई थी और इन 
हड़तालों आदि के कारण १९४८ ई० में काम करने के केवल ३,१२,५८४ घंटों 
की हानि हुई जबकि १९४७ ई० से १०,६०,५६५ घंटे को हानि हुई थी । 


श्रम सम्बन्धो महत्ववु्ण मामलों पर विचार-विभर्श करने के सम्बन्ध में 
श्रसिकों और मालिकों के सान्‍्य प्रतिनिधियों को मिलाने की सरकारी नीति 
को अधिक महत्ता दो गई। वर्ष में बहुत सी समितियां बनीं और बहुत से 
सम्मेलन बुलाये गये। प्रान्तीय विधान मंडल द्वारा युक्त प्रान्तीय स्थायी 
श्रम समिति बनाई गई, जिसके सदस्य विधान मंडल के सदस्यों सें से थे और 
१९४८ ई० सें इस समिति की दो बेठकें हुई'। सामान्य मामले या विशेष 
उद्योग मृख्यतया शक्कर और कपड़े के उद्योग से सम्बन्धित मामलों पर 
विचार-विमशं करने और निर्णय करने के लिये वर्ष में कई बार प्रान्तीय स्तर पर 
त्रिद्लीय सम्मेलन हुए, जबकि कानपुर त्रिदकीप श्रस सम्मेलन लेबर कसिश्नर 
द्वारा कानपुर में किये गये, जिनमें श्रमिकों, मालिकों और सरकार के प्रति- 
निधियों ने भाग लिया था। सरकार के श्रम हितकारी केन्द्रों की हितकारी 
कार्य वाहियों का अध्ययन करने और उनके विषय में परामर्श देने के लिये 
कानपुर में एक स्थायो हितकारों समिति बनाई गईं। सामान आदि की कमी के 
कारण मिलों और कारखानों के बन्द होने के विषय में जांच करत और लेबर 


च्रिदलोय 
समितियाँ 
और 
सम्मेलन 


श्रस-जांच- 
समिति 


स्थायी 
आदेश 
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ड यूनियन 


कारखानों 
और ब्वाय-- 
लरों की 
जांच 


स्का 


श्बष्प 


कमिइनर के जरिये सरकार से सिफारिशें करने के लिये कानपुर मे एक्र दूसरी 
स्थायी ससिति बताई गई। ओद्योगिक श्र.सकों के अस्थायी मजदूरी के नियमों 
के। रह करने को योजना रयार करने और इंम्प्लायमेंट एक्सचेंज के जरिये 
औद्योगिक कारखानों में अनिवाय रूप से भरती कराने के लिये एक त्रिद्लीय 
समिति बनाई गई थो, जिसके चेयरमंन लेबर कमिह्नर थे। 


बुक्‍त प्रान्तोय श्रम-जांच-समिति की पहली रिपोर्ट प्राप्त हुई और 
नवस्वर, १९४८ ई० में सरकार ने उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया, 
जिसमे उसने बड़े नगरों के कपड़े और बिजलो के कारखानों में काम करने 
वाले श्रमिकों के लिये ३०२० प्रुति मास और अन्य स्थानों के इन उद्योगों 
मे काम करन वाले श्रमिकों के लिये २८ ₹० प्रति मास बेसिक न्यूनतम 
वेतन और मेट्रोकुलेशन या उससे अधिक योग्यता रखने बाले क्लक कर्म-- 
चारियों के लिये ५५ रु० प्रतिमास और उससे कम योग्यता रखने वाले: 
क्लक कर्मचारियों के लिये ४० ₹० प्रतिमास बेसिक न्यूनतम वेतन स्वीकार 
क्रिया। औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट के अन्तर्गत दी गई आज्ञाओं के द्वारा 
सरकार ने कानपुर जिले भे॑ कपड़े के कारखानों और सारे प्रान्‍्त म॑ बिजली 
के कारोबार के लिये स्वोकृत न्यूनतम वेतन को दरों और मंहगाई के भत्ते 
को निर्धारित दरों को लागू किया। सरकार एक ऐसी विद्येष समिति भी 
नियुक्त करने पर राजों हो गई, जो इस बात की जांच करे कि श्रम-जांच- 
सभिति को सिफारिशों को कार्यान्वित करने से उद्योगों में कितना अतिरिक्त 
भार वहन करने को क्षमता है. और जो इस सम्बन्ध में अपनो सिफारिशों भी 
करे। उसने एक दूसरों कमेटी भो नियुक्त करने का निडुचय किया, जो' 
कानपुर जिले के बाहर कपड़े के कारखानों द्वारा दी जाने वालो मजदूरी और 
मंहगाई की दरों के सम्बन्ध से जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे। 


इंडस्ट्रियल इम्प्लायसेंट (स्टेडिंग आर्डस) एक्ट उन सभी कारखानों पर, 
जो नादन इंडिया एण्ड आयल सिल्स असोसियेशन, कानपुर के इम्प्लाय्स 
असोधियेशन के सदस्य थे ओर यक्त प्रान्त के सभी कार-बारों तथा संभो जल-- 
करों ( फ़०/७7 जः07[:8 ) पर लागू किया गया। यह एक्ट लगभग ५७५ 
कारखानों पर रागू कियागया। इन कारखानों में से २५२ कारखानों के 
स्थायो आदेश १९४८ ई० तक प्रमाणित किये गये। प्रमाणित स्थायी 
आदेशों के लागू करने के सम्बन्ध में देख-भाल करने और ऐक्ट के अधीन 
जांच-पड़ताल करने के लिये दो लेबर इन्सपेक्टर भी नियुक्त किये गये। 


इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत डिप्टी लेबर कसिशनर को 
ट्रेंड यूनियनों का रजिस्ट्रार घोषित किया गया। १९४८ ई० के अन्त 
तक कुल ४२२ द्रंड यूनियनों की रजिस्ट्री हुई जबकि १९४७ ई० के अन्त 
तक ३४० टुड यूनियनों की रजिस्ट्री हुई थी। 


१९४८ ई० में कुल ११५ कारखानों की रजिस्ट्री हुई और ५५ 
कारखानों को रजिस्ट्री रह कर दी गई। इस प्रकार १९४८ ई० के अन्त तक 
१,१५३ कारखाने रजिस्टर्ड थे जब कि १९४७ ई० में १,०९३ कारखाने 
रजिस्टर्ड थे। कारखानों के निरीक्षणों की कुल संख्या बढ़कर ३,०७७ 
हो गई जब कि वह संख्या १९४७ ई० सें २,९५७ थी। १९४७ ई० में ३५४ 
म्‌क़दसों की अपेक्षा इस वर्ष ४५४ सुफदसे चलाये गये। ६,३२६ दुघंटनायें 
( २६ प्राणनाशक, ३८८ गस्भीर और ५,९०२ मामूली ) हुईं जबकि 
१९४७ ई० में ४,९२१ दुघंटनाये (३२ प्राणनाशक, ४८१ गम्भीर और 
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४,४०८ मामलों) हुई थीं। कारखानों की इमारतों से संबंधित २४५ योजनायें 
स्वीक्षति नके लिपे आई"। कुल ९८६ शिकायतें आई और इन सभी शिकायतों 
पर विवार किय्रा गया। इन शिकायतों में से २३९ शिकायत मजदूरी 
देने के ऐक्ट (पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट) के अधीन और ३ शिकायते मेटरनिटी 
बेनिफिट ऐक्ट के अधोचन और शेष शिकायत फेक्टरोज़ ऐक्ट और इस्प्लाय- 
सेंट आफ चिल्ड्रेन ऐक्ट के अधोन की गई। 


ब्वापलर सम्बन्धी २,०६० निरीक्षण हुये, जिनमें ४१९ हाईड्ालिक 
प्रीक्षण और ४२ वाष्प परोक्षण सम्सिलित थे। इसके अतिरिक्त ब्वायलूूर 
इन्सपेक्टरों हरा २,८६० आकस्मिक निरोक्षण किये सये और इस प्रकार 
किये गये निरोक्षणों और म॒आइने की कुल संख्या ४,९२० थी। निरीक्षण 
शुल्क और सफर खर्च के रूप में १,०८,२२९ रु० लिया गया। 


युक्त प्रान्तोय दुकानों और व्यापारिक स्थापनाओं का ऐकक्‍्ट, १९४७ ई०, 
जो उक्त एक्ट को धारा २(१) में उल्लिखित २४ नगरों में एक दिसम्बर, 
१९४७ ई० को लागू किया गया था, १९४८ ई० में समस्त वंकुअस पंन 
आुगर फैक्‍्टरियों सें काम किया गया । इस ऐंक्‍्ट के अधान बर्ष में 
महत्वपुणं स्थानों पर पुरे समय काम करने वाले १३ इंसपक्टर नियुक्त 
किये गये । शक्कर के कारखानों और अन्य स्थानों पर एक्ट लागू करने 
का काम सब-डिवोजनल सेजिस्द्रेटों को सौंप दिया गया। पुरे समय कास 
करने वाले इन्सपेक्टरों ने २५,६९८ निरीक्षण--कानपुर में ४,२२३, आगरा 
में १,४३४, अलोगढ़ में १,७६४, इलाहाबाद में २,००८, बनारस में 
१,६०८, बरेलो में २,७३७, फैजाबाद में १,४४७, गोरखपुर में १,९८२, 
झांतो मे २८६८, रूखनऊ में १,४०६, सेरठ में २,०३१ और मुरादाबाद 
में २,२०० किये। एक्ट के अधोन ६६ म्‌ृकदमे चलाये गये। इनमें से 
२३ मृक़दमों का निर्गंध किया गया, जिनमे से २१ म्‌क़दसों से सजा 
मिली और २ सुक्दसमों मं रिहाई की गई। बाकी स्‌ कदसे साल के अन्त 
तक विचाराधोन थे। 


बेंकों के सम्बन्ध में किये गये अदालती सध्यस्थ निर्णय की व्याख्या 
के विषय में जो झगड़े हुपे थे उनका निपटारा करने के लिये सरकार ने 
जस्टित जिदबासनों प्रताद को अध्यक्षता में एक समझौता बोर्ड नियुक्त 
पिया । 


श्रम कमिश्नर के स्टेटिस्टिक्स ( संख्या ) सेक्शन ने निम्तलिखित 
जांचें कीं :--- 


(१) आगरा सें चमड़े तथा चमड़े कमाने और जूते बनाने के 
कारखाने में काम करने वालों को सजदूरों और काम करने की दशाओं 
के सम्बन्ध में जांच की ( जो १९४८ ई० में समाप्त हो गई ) और 
इसी प्रकार को एक जांच कानपुर में की, जिसका उद्देश्य यह था कि एक 
वेज बोर्ड योजना बनाई जाय। 


(२) कानपुर में श्रमिक वर्ग द्वारा दिये जाने वाले सकान के 


पकिरायों के सम्बन्ध सें परमाइश। 


दुकानें और 
व्यापारिक 
स्थापनाय॑ 


जाँच तथा 
अनुसंधान 


श्रम विभाग 
के क्े- 
चारियों की 
देनिग 


इम्प्लायमेट 
एक्सचेंज 


गोरखपुर 
श्रस संगठन 


प्रचार-कार्य 
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(३) कानपुर , आगरा और बनारस में आऔद्योगिक श्रमिकों के 
कर्जदारी के सम्बन्ध में जांच। ० 


(४) आगरा, बनारस और सहारनपुर में पारिवारिक बजट के 
सम्बन्ध में जांच । 


(५) आजमगढ़ में कृषि सम्बन्धी श्रमिकों को दशाओं के सम्बन्ध 
स्‌ एक पाइलहट जांच। 


श्रम कमिश्तर के कार्यालय के स्टेंटिस्टिक्स (संख्या) तथा अनुसंधान 
सेक्शन के पुनस्संगठन तथा विस्तार की एक योजना भी स्वीकृत की गई। 


वर्ष में, श्रत सम्बन्धी विषयोंसमे श्रम विभाग के कर्मचारियों की देनिंग 
के लिये सरकार ने श्री काशी विद्यापीठ, बनारस में एक योजना चालू 
की । योजना के अन्तर्गत दी जाने बाली ट्रेनिंग की अवधि ५ महीना है और 
एक वर्ष से दो बेचों को ट्रेनिंग दी जायेगी । पहला बेच, जिसमे ३६ 
उम्मीदवार थे, जनवरी, १९४८ ई० में ट्रेनिंग पाने के लिये भेजा गया था 
और दूसरा बंच, जिसमें ३७ उस्सीदवार थे, दिसम्बर, १९४८ ई० में 
भेजा गया था। 


कानपुर के रीजनल इम्प्लायमेंट एक्सचेंज ने तथा प्रान्त के अन्य महत्वपूर्ण 
स्थानों के सात सब-रीजनल एक्सचेंजों ने अपना काम इस वर्ष भी जारी 
रक्‍लखा। उन्तको सेवाएं सभी मालिकों तथा सभी प्रकार के नौकरी तलाश 
करने वाल व्यक्तियों को उपलब्ध थीं । ऐसी नोकरियों की कुर संख्या, 
जिनके नाम १९४८ ई० में ऐक्सचेंजों में दर्ज कराये गये २,०५,८५७ थी 
और रजिस्दर किये गए ३,८३,२८६ व्यक्तियों में से १,६६,७७७ व्यक्तियों 
को नौकरियां दिलाई गई । 


गोरखपुर श्रम संगठनकों १९४७ ई० के पिछले भण्गर्में डायरेक्टोरेट 
आफ रिसेटिल्मेंट ऐंड इम्प्लायमेंट, संथुक्‍त प्रान्त के नियंत्रण में हस्तान्तरित 
कर दिया गया था। ३१ अगस्त, १९४८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष 
में इस संग्रठन ने कोयले की खानों में काम करने के लिये १४,९६५ आदमी 
का सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनाओं के लिये ४,६९७ आदमोौ 
ये। 


हि श्रम कमिश्तर के का्यलिय की प्रचार शाखा के कर्मचारियों को संख्या 
अ बढ़ाई गई ओर अंगरेजी के सासिक “ लेबर बुहझेटिन ” के अतिरिक्त, 
अ्रमजोवी . नामक एक हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया गया, 
जो सप्ताह में दो बार निकलती थी। प्रेस विज्ञप्तियों, परिपत्रों आदि के 
द्वारा भी प्रचार-कार्थ किया गया । विशेषकर, बैकुअस पैन वाले चीनो के 
कारखानों के लिये सरकार ने दो ऐसे पब्लिसिटी अधिकारी नियुक्त किये, 
जिनके साथ श्रमिकों को मुफ्त सिनेमा जो दिखाने तथा श्रमिकों में 
अस-सम्बन्धी कानून सरकारों आदेश तथा प्रशासन की अन्य कार्थवाहियों 


कं जानकारी बढ़ाने के लिये एक पब्लिसिटी बेन, सज्जा और कर्मचारी 
थे। | 
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सारे प्रान्त में फेले हुए ३३ सरकारों श्रस हितकारी केन्द्रों ने अपनी 
हितकाडी कार्यवाहियां जारो रक्खीं । 'ए? और “बी ० श्रेणी के केन्द्रों में, 
जहां मुफ्त चिकित्सा या डाक्टरी सहायता दी जाती थी, १९४७ ई० की 
७,३४,०५० की तुलना में कुछ ९,३१,२३६ रोगियों की चिकित्सा की गई। 
१९४७ ई० के ५,२६२ रोगियों की तुलना में ६४१३ रोगियों को मुफ्त 
दूध बांदा गया और बांटे गये दूध का परिमाण ५८,८३५ सेर था, जब 
कि पिछले वर्ष ५०,२५८ सेर दूध बांदा गया था । बच्चा जनने से पूर्व, 
बच्चा जनने के समय और बच्चा जनन के पदचात्‌ जिन रोगियों की 
सेवा-शुश्र्षा की गई उनकी संख्या बढ़ कर १९४८ ई० में ऋमशः ३,१३३ 
और १,७१७ और ३,३३४ हो गई, जबकि १९४७ ई० में यह संख्या २,२६५, 
१,४८४ और ३,१२७ थी। घरों पर ४७,५७५ रोगियों को सलाह दी गई, 
जब कि १९४७ ई० में ऐसे रोगियों की संख्या ३६,०३६ थी और चिकित्सा 
सम्बन्धी सलाह देने के लिये औरते १,१७,८३५ घरों में गईं जब कि 
१९४७ ई० में ऐसे घरों की संख्या ९०,६४९ थी । वाचनालल्‍ूयों में जाने 
वाले श्रमिकों की संख्या १९४८ ई० में बढ़ कर ४,८४,४३४ हो गई, जब 
कि १९४७ ई० सें यह संख्या ४,४७,६७५ थी और अखबारों को पढ़वा 
कर सुनने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ कर १,१२,१७२ हो गई, जब कि 
पिछल वर्ष यह संख्या ९१,७६६ थी ॥ पुस्तकालयों से कुल मिला कर 
२८,२६२ पुस्तकें पढ़ने के लिये दी गईं, जबकि १९४७ ई० में २६,४४२ 
पुस्तकें दी गई थीं। सिलाई की कक्षाओं में उपस्थिति की संख्या १९४७ ई० 
की ३,३३१ से बढ़ कर ५,२९३ हो गई और ४,१०१ रु० के मूल्य का 
सिलाई का काम किया गया, जबकि १९४७ ई० में २,३५४ रु० के मूल्य का 
काम किया गया था। 


चर्खा द्वारा कताई करने की एक नई योजला केन्द्रों में चालू की गई 
और स्काउंटिंग चालू करने के प्रस्ताव विचारावीन थे। 


श्रसिक वर्गों के लिये कानपुर में एक पृथक सुसज्जित दी० बी० क्लीनिक 
खोलने की योजना तेयार की गई थी और प्रह निईचय किया गया था कि 
क्लीनिक को किसी किराये की इमारत में प्रारम्भ किया जाय। क्लीनिक के 
लिये उपयुक्त इमारतों के निर्माण करने भ॑ असमर्थ होव॑ के कारण ही 
उसके प्रारमभ्भ करने में विलस्ब हुआ। 


३०--सह कारिता 


१९४८ ई० में सहकारी आन्दोलन का और अधिक प्रसार हुआ ओर 
पिछले वर्ष जो नई सहकारी योजना चालू को गई थी उसका काम सफ हतापुर्वेक 
हुआ। सहकारी समितियों को न केवल उधरर देने का काम करना पड़ता था, 
बल्कि उन्हें जन-समूह द्वारा तैयार किये गये साम्तानों के उत्पादन, क्रय-विंक्रय 
और वितरण का कार्य भी करता पड़ता था। नई योजना केअ न्तर्गेत ९०० से 
ऊपर डेवलपमेंट ब्लाक थे, जिसमें लगभग १८,००० बहुव॑धी समितियां थीं, 
जिनमें वे समितियां भी शामिल है, जिनका संगठन पिछले वर्ष हुआ था। 
बहुधंधी समितियों के कामों में ये सम्मिलित थे-- (१) बीज, खाद और कृषि 
सम्बन्धी औजारों की सप्लाई, (२)उच्नत नस्ल के पशुओं, विज्येषकर साड़ों का 
वितरण, (३) सदस्यों को आवश्यकता से अधिक उपज को बेंचना और 
(४) हाथ को कताई और बनाई द्ृप्रा कपड़े का उत्पादन। 


श्रम हितकारी 
केन्द्र 


श्रमिक वर्ग 
के लोगों 
के लिये दी ० 
बी ०क्लीतिक 


आन्दोलन 
का प्रसार 


वूंध की 
सप्लाई 


उपभोक्‍ताओं 
की सहकारी 
समितियां 


सहकारिता 
के आधार पर 


कृषि ओर 
भूमि संबंधी 
बन्दोबस्त 
करने वाली 
समितियां 
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सहकारी सम्तितियों के सदस्यों को वर्ष में ७.५८ लाख मत्न रबी के 
बीज और २ लाख मन से ऊपर खरोऊ़ के बोज बांटे गये । कृषि विभाग 
द्वारा वितरित रासायनिक खादों को छोड़ कर, इत समितियों हारा २,५०० 
सन से ऊपर खाद बांदी गयो। इसी प्रकार, नस्लकश्ो के सांडों का वितरण 
करने, उन्नत किस्म के साड़ों को सप्लाई करने, जितमें दूध देव बाठ़े जानवर 
भी सम्मिलित हैं, और पशु-चिकित्सा सम्बन्धी औषधालपों के स्थापित करने 
के काम भी अधिकृतर विक्रास सम्वन्धो ब्लाकों की समितियों को सौंप दिये 
गये थे। विकास सस्वन्धी इन यूनियनों ने प्रान्त के लगभग ३० जिलों में विभिन्न 
परिमाणों में कंट्रोल किया हुआ मिद॒टी का तेल और नम्तक बांदा । 

सहकारी आधार पर दूध का उत्पादन ओर उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिये 
बनाई गई विशेष योजना लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में चालू रहो और 
कानपुर डेयरी के सहकारी विभाग के अधोन कर दिये जाने के कारण दुग्ध 
यूनियनों को संख्या बढ़कर ४ हो गई । १७० से अधिक ग्राम दुग्ध समितिशं उनसे 
सम्बद्ध थों । लखनऊ सहकारो दुग्ध यूनियत ने नई सर्वितियां बताकर 
और ४० मोल को दूरों पर नये डिपो स्थापित करके जिले के 
अन्दरूनी भागों में अपतों कार्यवाहियों का क्षेत्र बढ़ाया। उक्त यूनियन 
के अन्तर्गत दुग्व समितियों को संझ्या ४७ से बढ़कर ७३ हो गई ओर इ त यूनियन . 
द्वारा प्रति दिन जितना दूध सप्लाई किया जाता था उसका औसत परिभाण बढ़कर 
६० सन हो गया । इलाहाबाद दुग्ध यूनियन ने भो शहर से २५ से लेकर ३० 
मोल की दूरों पर नई समितियां बताई। दूध सप्लाई करने वालो सम्रितियों 
की संख्या बढ़कर ७१ हो गई और लगभग १६,००० मत दूध सप्लाई किया 
जाता था। बनारस यूनियन अपेक्षाकृत एक नई संस्था हे ओर उप्तके अन्तर्गत 
शहर से २० से लेकर २५ मोल को दूरी पर ३० समितियां थों ओर वह प्रतिदिन 
औसतन लगभग ३५ मत दूध सप्लाई करता था। सहकारी विभाग के अधीन 
कर दिये जाने के पूर्व कातपुर डेयरो प्रतिदित ५ मन दूध सप्लाई करती थो! परन्तु 
साल के अन्त में सप्लाई किये जाने वाले दूध का परिभाण बढ़कर ६० सन प्रतिदिन 
हो गया और लगभग ६० समितियों ने शहर से ३० से लेकर ४० मील को दूरो 
से दूध सप्लाई करने का प्रबन्ध किया। 


सहकारी आम्दोलन के विकास को मुल्य बात यह थो कि वर्ष के उत्तराद्धं 
में कन्ट्रोल के गेहूँ और कपड़े का वितरण करने के लिए सहकारो समितियां बनीं । 
आंशिक राशनिंग योजना के अन्तर्गत ३३ नगरों में ३१ दिसम्बर, १९४८ ई० तक 
लगभग १७९ समितियां बनाई गई जिनके सदस्यों को संख्या २,००,०२३ थी और 
जिनके शेयरों को कुल पूंजो ११,७३,३८९ रु० थो (धनराशि जो सदस्यों से 
वास्तव सें वसुल हुई )। ८४० दूकानें खोलो गई और ५०५ दूकानें पेशेवर 
व्यापारियों की थों। समितियों ने प्रांत के राशन पाने वाले ३० प्रतिशत 
लोगों में १,१०,२५,२६१ रु० के माल का वितरण किया। आंशिक राशनिंग 
योजना के अन्तर्गत ३३ सें से २२ नगरों में वितरण पूर्णूप से सहकारी समितियों 
द्वारा होता था। 


झांसी जिले के द्ैक्टर हारा जोते गये कांस' क्षेत्र में दतोरा ओर नानबरा 
के गांवों में सहकारिता के आधार पर खेती करने वालो समितियां बनाई गई 
थीं। वर्ष में इन समितियों के ११५ से अधिक सदस्थ हो गये और उन्होंने 
संयुक्त रूप से खेतो करने के लिये अपनी भूमि, मजदूर और पशु दिये । 
यह प्रयोग लगभग ९०० एकड़ भूनि से किया गया । 
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बबं में मेरठ जिले के गंगा खादर क्षेत्र में सहकारिता के आधार 
'घर भूसि संबंधी बच्दोबस्त करने वालों समितियां संगठित 
करने के प्रयोग आरम्भ किये गये । इस क्षेत्र में बसने वाले लोग 
उविस्थापित व्यक्ति थे और कुछ ७,००० एकड़ भूमि उपलब्ध थो। 
सहकारिता के आधार पर भूमि सम्बन्धी बन्दोबस्त करने वाली कुल ९ बहु-घंधों 
समितियां संगठित की गई । इन समितियों के कुल ५०० सदस्य थे और यह 
आशा थी कि १५० और सदस्य बन जायेंगे । उक्त उपनिवेश (कालोनी) में 
पहली बार ३,००० एकड़ भूमि में २०,००० मन घान पेंदा हुआ। बाद में 
लगभग ३,००० एकड़ में गेहूं और १,००० एकड़ में जो बोया गधा और ३,००० 
'एकड़ भूमि गजद्ने के लिये सुरक्षित रक्खो गई । विभिन्न अयोजनों के लिये इन 
समितियों को देने के निश्ित्त सरकार ने ६ लाख रु० स्वीकृत किया । 


सहारनपुर, बिजनौर, मेर& और फतेहपुर के जिलों में सहकारिता के जोतों की 
आधार पर चकबन्दों करने के लिये नये क्षेत्र लिये गये। १९४७-४८ से. चकबन्दी 
कुल १३,४९८ एकड़ भूति को चकबन्दोीं को गई। इस प्रकार ३० जून, 
१९४८ ई० तक कुल १०१९ लाख एकड़ भूसि को चकबन्दों को गई। 


घो का बाजार भाव अधिक होने के कारण घो सहकारी समितियां वर्ष से. थी सहकारी 
कोई खास प्रगति नहीं कर पाई थों। घो यूनियनों ने लगभग ६,००० सन घो.._ समितियां 
लेकर सप्लाई किया जिसका सूल्य लगभग १२ लाख रु० था। 


३५१५--गन्ना विकास 


१९४८ ई० का वर्ष कुछ अताधारण रहा। आरम्भ में वर्षा न होने के कारण 

और बरसात में बहुत अधिक वर्षा होने तथा कुछ क्षेत्रों में बाड़ आने के कारण 
यह आशा नहीं थी कि गन्ने को फसल अच्छो होगो । प्रत्येक शक्कर के कारखाने 
के सुरक्षित क्षेत्र में स्थापित गन्ना बिकास समितियों द्वारा ग्मा विकास संबंधी 
कार्यवाहियां की गईं। ५०-५० एकड़ के ब्लाकों सें व्यापक रूप से विकास 
करने को योजना चलाई गई । उन्नत किस्म के गन्ने को काइत के क्षेत्र में वृद्धि 
हुई और अस्वीकृत किस्म के गन्ने को काइत के क्षेत्र में १५ प्रतिशत ओर कमी हो 
गई। गज्ने की उन्नति के लिये १६+८३,०२३ सत उन्नत बोज, १,६३/२३ २३ सतत 
खली और खाद और ७,४६४ मन सनई के बोज वितरित किये गये । 
इस वर्ष को विशेष बात यह थी कि सिलश (कम्पोस्ट) खाद तंथार करने को 
योजना चलाई गई जिंसके फलस्वरूप खाद के ४०,०४८ गडढे खोदे गये और 
१७,२४,९९८ सन मसिलवा खाद तेयार को गई । कारखानों के 
हातों में लगभग ३ छाख सन सिलवा खाद तैयारकों गईं। १४,००० 
ऐसे यन्त्र बांदे गये जिनके प्रयोग से श्रव की बचत होतो है । इन सब का नतीजा 
यह हुआ कि प्रान्त को औसत उपज १९४७ ई० की २६८ सन प्रति एकड़ से बढ़ 
कर आलोच्प वर्ष में २८६ सन प्रति एकड़ हो गई। परदिचमी रुहेलखंड ओर 
सेन्ट्रल रेजों में औसत उपज ४५० मन प्रति एकड़ हुई । 


. सध्य पूर्वो तथा पूर्वी रेजों के लगभग सभो क्षेत्रों में गेंरई (रेड राट) 
तोमारो फैल गई। परिचमो रेंज में पाइरिला का जोरदार हमला हुआ । 
स्ेन्टूल रेंज तथा पूर्वी रेंज के कुछ क्षेत्रों में स्टेम-बोरर तथा टाप-बोरर' पाये 
गये। इन प्राकृतिक कोड़ों से लड़ने के लिये प्रभावकारों कार्यवाही को गई। 

८ 


गन्ना 
समितियां 
और गद्ने 
का क्रय- 
विक्रय 


तालाब 
खोदना 


ग्राम-सेवक 
बालचर 


निर्माण कार्य 
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गन्ना सहकारी समितियों की सख्या ९४ से बढ़ कर ९९ हो गई । समितियों 
के सदस्य ऊलगभग २४,००० गावों के निवासी थे और उनकी संश्या ९.७ लाख थी 
और १०.२४ लाख एकड़ कुल सुरक्षित क्षेत्र में से ९.३ लाख एकड़ भूमि उनके 
अधिकार में थी । १९४७-४८ ई० के पेराई के मौसम में कुल १६.६१ करोड़ 
मन गन्ना पेरा गया जिसमें से १४.३ करोड़ मन अर्थात्‌ लगभग ८० प्रतिशत गन्ना 
समितियों द्वारा सप्लाई किया गया। सप्लाई किये गये गन्ने पर कप्तीशन ३ पाई 
से बढ़ाकर ९ पाई प्रतिमच कर दिया गया जिसमें से लगभग एक-तिहाई घनराशि 
शक्कर के कारखानों के '“प्रवेश-क्षेत्रों' में सुधार सम्बन्धी कार्य के लिये नियत कर 
दिया गया । उन्नत क्रिस्स के बीज, खाद और यन्त्र खरोदने के लिये समितियों 
ने अपने सदस्यों को ४७ लाख रु० के ऋण दिये। बांध बना कर, कुय्यें गलाकर' और 
उनकी मरम्मत करके तथा ततलाब खोद कर समितियों ने सिचाई की सुविधाओं 
की व्यवस्था की । गन्ने के छानें-ले जाने को सुविधायें प्रदान करने 
के विचार से समितियों ने सड़कें, पुलियां और छोटे पुल बनाये और उनकी मरभस्त 
की । कुछ समितियों ने प्रौढ़ों और बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा सहायता तथा 
गांवों को सफाई जेसे सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास संबंधों कार्य भी किये 
और नमक,मिद ठी का तेल तथा कपड़ा जेसी आवश्यक वस्तुओं के विंतरण में 
सक्रिय भाग लिया। 


३२--प्राम-छुथा र 


आलोच्य वर्ष में ग्राम-सुधार संबंधों कार्यवाहियां सहकारी समितियों के 
रजिस्ट्रार एवं प्राम-सुधार अफप्तर के प्रशासकोय नियन्त्रण में को गई। इस 
अफसर की सहायता के लिये मुख्यालय (हेडक्वार्ट्स ) में एक डिप्टो रजिस्ट्रार 
(विकास) और असिस्‍टेंट ग्राम सुधार अफसर एवं असिस्‍टेंट रजिस्ट्रार, सहकारी 
समितियां, रक्‍खे गये । उपयुक्त चुनाव तथा ट्रेनिंग के बचद ग्राम सुधार विभाग 
के क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी को सहकारी संगठन में मिलाने के कास 
में ने: झरने: प्रगति होतो रही । परन्तु निम्न श्रेणी के बहुत से कर्मचारियों ने 
इस्तिफा दे दिया। पर्याप्त संख्या में ट्रेनिंग प्राप्त कमंचारिवर्ग उपलब्ध न होने 
के कारण कार्य में कुछ कठिनाई हुई । 


सिचाई को सुविधाओं में वृद्धि और सुधार करने के उद्देश्य से मार्च, १९४८ ई० 
में प्रान्त के २२ पूर्वी ज़िलों मे तालाब खोदनें और तालाबों को गहरा करने की 
योजना अररस्भ को गई। यह योजना १५ जन तक जारी रक्‍्खी गई। इस 
योजना के सिलसिले में होने बाले आवश्यक व्यय को पुरा करने के लिये सरकार 
द्वारा १.१५,५०० रु० को घत्राशि स्वोकृत को गई। 


विकास संस्वधी इलाकों में बालचरों की ट्रॉनिंग का काम सरार्सी 
के साथ होता रहा। आहलोच्य वर्ष सें २२ पूर्वी ज़िलों में तालाब खोदने को योजना 
के सिलसिले में कुछ ज़िलों में, जेसे गोरखपुर, फंज्ञाबाद ओर' सुल्तानपुर में 
बालचरों की रलिय॑ं हुईं । 


पंचायत घरों तथा पोने के पानो के कुओं का निर्माण और गांव की गलियों, 
उंपमार्गों, नालियों तथा पुलियों में सुधार करने का कार्य बराबर जारी रहा4 
परन्तु इसारतो सामान के अभाव के कारण प्रगति रुक गई। पोने के पानी 
को सुविधाओं की, विशेषकर बाढ़-ग्रत्त भावों में, व्यवस्था करने के लिये आलोच्य 
वर्ष से सरकार ने २,६०,००० २० की घनराशि स्वीकृत की । सड़कें, नालियां 
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और पुलिया बनाने के लिये विभिन्न जिलों को २,००,००० 5० की एक ओर 
धनरीशि बांदी गई और इसमें भी बाढ़-पग्रस्त क्षेत्रों का विशेष ध्यान रक्खा गया । 
लगभग २०० कुओं का निर्माण किया गया और बहुत से पुराने कुओं को मरम्मत 
की गई । ३१ खड़ंजे, १८१ उप-मार्ग और गांव के रास्ते तथा २१ पुलियों का 
भी निर्माण किया गया। 


महिला हितकारी कार्यकरन्नियों तथा अध्यापिकाओं ने गांवों को स्त्रियों की 
बड़ी सहायता की । उन्होंने गावों में प्राथमिक चिकित्सा कार्य किया और 
दवाइयां बांदठीं। परन्तु इस योजना को नये ढंग पर फिर से संगठित 
करते का नि३चय किया गया । फेजाबाद जिले में श्रीमती चांद के अधीन 
बच्चों को खेलकद द्वारा ट्रेनिंग देने की एक बाल-बाड़ो योजना आरम्भ 
की गई। श्रीमती चांद ने इस कायें की द्ेनिग पुना में प्राप्त की थी। 


३३--विकास संबंधी समन्वय 


जनवरी ओर जून, १९४८ ई० में जो दो विकास संबंधी समन्वय सस्मेलन 
हुये थे उनमें तथा विधान मंडल की स्थायी समिति में विकास संबंधी कार्य वाहियों 
के समन्वय से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया और 
इस सिलसिले में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय किये गये ॥ अन्य बातों के साथ 
यह निईचय किया गया कि डिवीजनल कमिहनरों को, सामान्य प्रशासन में 
सीनियर अधिकारी होने के नाते, प्रादेशिक स्तर पर विकास को योजनाओं 
में एक महत्वपूर्ण स्थान सिलना चाहिए। तदनुसार जून, १९४८ ई० में 
प्रध्येक कमिइनर को, उसके अधीन जिलों के संबंध में, प्रदेशिक विकास सम्बंधी 
समन्वय प्राधिकारी ( 62]0709 )687809708676 (४0-0708809607- 
8प०077) नियुक्त करने के आदेश जारी किये गये । इन प्रवधिकारियों 
के कार्य जिलों के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं के कार्यक्रमों में 
समन्वय स्थापित करने और उन्हें बनाने और उनको निद्विचत रूप देने तथा 
स्वीकृत योजनाओं को समन्वित ढंग से कार्यास्वित करने से सम्बंधित थे। 
इन कत्तेव्यों को पुरा करने के लिए प्राधिकारियों को गे र-सरकारी अधिकारियों 
की सम्मति लेने के साधन स्थापित करने तथा उनकी सलाह प्राप्त करने के 
लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। वर्ष में प्रदेशिक 
प्राधिकारियों ने जिला संघों तथा विभागोय अधिकारियों को, जिन्होंने उनके 
साथ सम्पर्क स्थापित किया, बहुमुल्य सहायता पहुँचाई थी। 


जिले की सहकारी समितियों के तीन निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिला 
विकास संघ सें सम्मिलित करने के उद्देश्य से, जिला विकास संघ के 
संविधान को और संशोधित किया गाया । जिला संघ में केंद्रीय सहकारी बेक 
का जो प्रतिनिधि था, उसे भी संघ की कार्यकारी-समिति का पदेन 
( /7४-०*००० ) सदस्य बना रिया गया और बन विभाग के अधिकारियों 
को यह आदेश दिये गये कि वे जिला संघ की उन बंठकों में उपस्थित रहा 
करें जिनमें चन-विभाग से संबंधित मामलों पर विचार हो 


(लो में विभिन्न विषयों के संबंध सें कार्य करने वाली परामर्श- 
दात्री समितियों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के प्रइन पर विचार हुआ । 
यह बांछगोय समझा गया कि इन सससस्‍्त समितियों के कर्सव्य जिला 
विकास संघ, जो यदि आवश्यकता पड़े तो, इन ससितियों को 


महिला 
हितकारी 


योजना 


विकास संघ 


परामशेदात्री 
समितियां 


ट्रेनिंग 


क्षेत्र कर्मे- 
चारिवर्गे 

का एक सें 
मिलाया 
जाना 
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सोंपे गये विश्विष्ट सामलों पर विधार करते के लिए अपनी उप-समितियां 
नित्रुक्त कर सकते हैँ, अपने हाथों में ले लें। सबसे पहिले सार्वेजनिक निर्माण 
विभाग की दो परामझांदात्रो समितियां, अर्थात्‌ सिविल डिवीजन की सिचाई 
सस्बन्धी परासरशंदात्री सस्ृति और कैनाल डिवीजन को सिंचाई रुम्बन्ची 
परामशंदात्रो समिति तोड़ दी गई और यह निरचय किया गया कि उनके 
कतंव्य विकास संघ अपने हाथों में ले लें। 


इस बात को रोकने के विचार से कि एक ही कार्य अलूग-अला न किये 
जाये, विभिन्न विकास विभागों के क्षेत्र कर्मंचारिवर्ग को एक में मिला देने 
का विचार लगातार ज्ञोर पकड़ता गया । यह आवद्यक समझा गया कि 
देहाती क्षेत्रों की भलाई संबंधी सभी मामलों में तथा ग्रामीण जनता 
को ये बात समझाने के तरीकों में भी समस्त विकास विभागों के क्षेत्र 
कर्मचारिवर्ग को विस्तृत देनिंग दी जाय ताकि एक ग्रामीण कार्यकर्ता 
या पथ-प्रदर्शक ( 0पए07006 ) उसी क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न 
विकास विभागों के क्षेत्र कर्म चारिवर्ग का स्थान ले सकने योग्य हो जाय॑ । 
६ प्रादेशिक देनिंग केन्द्र अर्थात्‌ (१) सेवापुरी आश्षम, बनारस, (२) 
सहोबानन्दन आश्रम, गोरखपुर, (३) दोहरीघाट आश्रम, आजमगढ़, (४) 
सेवा कुछज, ग॑ंगाघाट, उन्नाव, (५) आसफपुरी, बदायूं और (६) घेरा 
आश्रम, सहारनपुर और गाजीपुर कृषि स्कूल में ट्रेनिंग देने के लिए एक 
योजना स्वीकृत की गयी । प्रत्येक ट्रेनिंग पाने वाले को ३० ० प्रति माह 
छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था को गई ओर एक विस्तृत पाठ्यक्रम तेयार 
किया गया । भवनों और सज्जा के लिए भी अनुदान स्वीकृत किये 
गये । 


यह बात स्वीकार कर ली गयी कि विकास या ग्रास सम्बन्धी कर्म चारि- 
वां की एक ही सर्विस बनाने का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता हे जब कि 
विभिन्न प्रक/र के वर्तमान कार्यकर्त्ताओं का स्थान लेने के लिए प्रादेशिक 
ट्रेनिंग केद्रों से ट्रेनिग-प्राप्त व्यक्ति बहुत बड़ो संख्या में निकलने हरगें। 
फिर भो इस काल में विभिन्न विभागों के क्षेत्र कर्मेंचारिवर्ग को एक ही में 
मिलाए जाने का कार्य जारी रहा और ग्राम सुधार विभाग के करममचारिवर्ग 
को सहकारी विभाग में मिलाने का कार्य और आगे बढ़ाया गया। कृषि 
के सुपरवाइजरों और कामदारों को भी एक में मसिलाये गये फील्ड सर्विस 
के अन्तोत्त छाया गया और उन्हें नये विकास सम्बन्धी ब्लाकों में बीज 
गोदाम स्थापित करने का भार सौंपा गया । गन्ना-विकास के क्षोत्र 
कर्मंचारिवर्ग को नियमित करने के लिए एक योजना बनाई गई और 
विभिन्न विभागों द्वारा प्रांतीय रक्षक दरू के कार्यकर्ताओं को विकास-संबंधी 
कार्यों में ट्रेनिंग देने का प्रबंध किया गया ताकि वे गांवों में विकास-संबंधी 
कार्य करने के लिए उपयोगी बन जायं। सहकारी समितियों और हाल ही में 
निर्वाचित गांव-सभाओं के लिए एक ही फील्ड इन्सपेक्टोरेट रखने का 
प्रइन भी विचाराधीन था। इन कार्यवाहियों का उद्देदय न केवल गांवों में 
कार्यकुशलता को बढ़ाना ही था बल्कि यह भी था कि और अधिक विस्तार 
के लिए कर्मच्घरो उपलब्ध हो सके और इस प्रकार कम ख़चे में यह कारें 
भो किया जा सके । 
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_वर्ष में सरकार ने यह निशचय किया कि कुछ जिलों में पूरे समय कास जिला विकास 
करते वाले विकास सम्बन्धी अधिकारियों को नियुक्त किया जाय और पहली बार अधिकारी 
६ एसे अधिकारी नियुक्त किये गये। ऐसे आदेश जारी किये गये जिसमें विकास 
अधिकारियों के कत्तंव्य बतलाए गये। ऐसे विकास अधिकारियों को प्रादे- 
शिक समन्वय प्राधिकारियों के प्रशासक्रीय नियंत्रण में रक्‍्खा गया । इस 
विचार से कि सरकार का यह घोषित ध्येय प्राप्त हो जाय कि गांवों में विकास 
कार्यवाहियों के सभी पहलुओं को कार्यान्वित करने के लिए एक ही क्षेत्र 
कर्मेचारिवर्ग हो, इस बात के उपाय किये गये कि कृषि, पश्ु>पालन, 
सहकारी तथा ग्राम-सुधार विभागों के कुछ वर्गों के क्षेत्र कर्मेचारिवर्ग को 
तथा जिला विकास संघों के चेयरमेनों को सहायता पहुंचाने के लिए 
नियुक्त किये गये आनरेरो सुपरवाइजरों को एक में मिला दिया जाय और 
उन्हें विकास अधिकारियों के प्रशासकीय नियंत्रण में रकक्‍्सा जाय। गाँव से सम्बंधित 
एक गाइड बुक भी प्रकाशित की गई जिसमसें ग्रामीण-जीवन संबंधी विभिन्न 
कार्यवाहियों से संबंधित सभी विकास सम्बधी विभागों के क्षेत्र में काम करने 
वालों के कत्तेव्य दिये गये थे और जिसका उद्देश्य यह था कि एक ही समूह के 
क्षेत्र कर्मंचारिवर्ग का और बाहर के क्षेत्न कमंचारिवर्ग का दुष्टिकोण 
बढ़ जाय तथा उन्हें यह पता चल जाग्र कि विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों 
के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनके क्या कर्तेंव्य हे । 


वर्ष में ऐसे विश्येषज्ञों का एक दल बनाने की योजना में काफी प्रगति हुई जिनका 
काम अनुसंधान करना, सलाह देना, ग्राम-संविधायन ( 7&77 7६ ) 
तथा प्रान्त के साधनों का विकास करने के लिए योजनायें बनाना होगा और सील 
जो अपनी योजनाओं को प्रान्त के कुछ चुने हुए जिलों में कार्यान्वित भी करेंगे। 35 जो ह््य 
अमेरिका के संविधायन विशेषज्ञ श्री अलबर्ट मेयर कुछ समय के लिए क्षेत्रों का 
भारत आये और अपने साथ कार्य करने के लिए अपने सहयोगियों अर्थात्‌. “डे 
विकास सम्बन्धी कार्यों (॥06ए०४07ए७४#7/ 0790००9078 ) के प्रधान तथा विकास 
हेड एग्रीकल्चरल फीत्ड बकेर, श्री एच० सी० होस्‍्स, सुख्य कृषि 
इंजीनियर, श्री ई० एस० कालिन्स तथा नगर और ग्राम संविधायक 
(प्लानर ) श्री आर० डी० ट्रेजेंट को भी लाये। जून के आरम्भ में इस देह में 
आने पर उन्होंने ऐसे क्षेत्र को चुनने के उद्देश्य से जो उनकी योजना के लिए 
विशेष रूप से उपयुक्त हो, प्रान्त के कुछ भागों का दोरा किया और अन्त में 
इठावा जिले में महेवा के इईें-गिर्द ६४ गांवों का एक क्षेत्र चुना गया । इस 
क्षेत्र में उक्‍त दल ने पाइलट इन्टेन्सिव प्राजेक्ट के लिए एक विशेष 
कार्यक्रम बनाया । इस योजना में इस क्षेत्र की लगभग सभी समस्याओं को 
व्यापक रूप से हल करने की ज्यवस्था की गयो और कटी हुईं भूमि या 
ऐसी भूमि को जिसमें बहुत खड्ड हों, फिर से खेती के योग्य बनाने ओर सिद्ठी 
के संरक्षण ' के उपाय करने के संबंध में विचार किया गया जिससे कि यह 
भूमि भी अन्य क्षेत्रों की भांति खेती के योग्य और उपजाऊ बनाई जा सके ४ 
खाइयां खोदने और पानी के निकास के लिए नालियां बनाने के जो उपाय 
(7%कमंण्ड &7 4 67&॥79 29 77800008 ) अमेरिका के कुछ भागों में सफलता 
के साथ काम में लाये जा चुके हैं, उन्हें प्रयोगात्मक रूप से इस क्षेत्र 
की ऊसर भूमि में भो कास सें लाने के संबंध में विचार किया गया। इस 
योजना ( प्राजेक्ट ) में इस बात की व्यवस्था की गई है कि उच्चत 
प्रकार की कृषि तथा बागबादी करके, उद्चनत प्रकार के पश्चुओं 
की व्यवस्था करके, सहकारी समितियों का संगठन करके; सिचाई संबंधी 
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सुविधाओं तया पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करके, डो० डी० दी० ह्वारा 
उक्त क्षेत्र को कोटाणु रहित करके, स्वाध्थ्य यूनिटदें स्थापित करके, 
तालियां बता कर के, स्थिर पाती के गड्ढों ( |009270%76 9008 ) को 
पाट कर के, स्वच्छ आदर्श सकान, सडकें आदि बना कर के गादों का हर भ्रकार 
से विकास किया जाय। इस योजना की एक महत्वपूर्ण बात उन तरीकों का पता 
लगाता जिनके द्वारा ये बातें गांव वालों को समझाई जा सकें अ(र एक ग्राम्य जोवन 
विश्लेषक (पिया) [6 709980 ), जो इस प्रान्त का एक भारतीय निवासी 
था और जिपने अमेरिका में ट्रेनिंग प्राप्त की थी, इस दल में सम्मिलित कर 
लिया गया । यह नि३चय किया गया कि ग्राभ्य जोबन विइलेषक का कास यह 
होगा कि वह लोगों की प्रव॒त्तियां तथा उनकी संस्कृति टेक्नीशियनों तथा 
अन्य कर्मचारियों को समझायें ओर टेक्‍्नीशियनों तथा कर्मचारियों की बातें 
लोगों को बतलाये ओर यह देखें कि योजन! के प्रति जनता की क्या प्रतिक्तिया 
होती है, ओर योजना के विभिन्न भागों को लागू करने के उपयुवत समय 
के संबंध में दल को सलाह दे जिससे कि प्रत्येक भाग तभी कार्यान्वित किया 
जाय जब कि लोग उसकी आशा करने लगे हों । गांव के निवासियों के साथ 
सम्पर्क स्थापित करने और योजना को चलाने के लिए योजना के अग्रणी के 
रूप में एक्र नये प्रकार के प्राम्प-कार्यकर्ता की सहायता ली गयी। इन विकास 
सम्बन्धों संगठत कर्ताओं को, जिनकी संख्या आठ थी, लगभग एक पखबारे 
की संक्षिप्त दनिग दी गई और तब उनकी नियुक्ति अपने-अपने सकिलों में कर 
दी गयी और प्रत्पेक संगठन कत्तों को आठ गांवों का इंचार्ज बनाया गया। गांव 
वालों से अलग-अलग ओर छोटे-छोटे समूहों में इस उद्देश्य से मुलाकात की गई 
कि उनकी आवश्यकतायें सालूम हों और उन्हें योजना की खूबियां समझे कर 
उनको इपमें दिलचस्पी बढाई जाय। योजना को कार्यान्वित करने में वर्ष मे काफी 
प्रगति हुई, यद्यपि खड्डों को पाठने, असर जमीन को खेती के योग्य बनाने और 
ऐसे ही दूप्तरे कार्यों की प्रगति धीमी रही, जिसका कारण यह था कि सज्जा 
तथा इमारती सासान मिलने में कठिनाई हुई और उपयुक्त टेक्निकल 
कर्मचारी उपलब्ध न थे । 


गांवों तथा नगरों के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त संविधायन (प्लानिंग ) बनाने 
की ओर ओर गांवों के पुनर्निर्माण की समस्या की ओर भी ध्यान दिया गया । 
विकास संबंधी नक्शे (प्लान) बचाने के संबंध में बड़े तगरों के स्थानीय 
अधिकारियों को सलाह देने तथा उनका पथ-प्रदर्शन करने, छोटे स्युनिसिपल 
बोर्डों के लिए नक्शा बनाने या नक्शा बनाने में उनकी सहायता करने, विशिष्ट 
प्रकार के संविधायन तथा गृह संबंधी समस्याओं जेसे कि शरणाथियों को फिर 
से बसानें, आदि को हल करने, गांवों के लिए नक्शे बनाने तथा उक्त 
क्षेत्रों के लिए, जिनको बाढु, अग्निकांड, आदि आकस्मिक आपत्तियों के कारण 
अत्यत्रिक्न क्षति पहुंची हो, उन्नत प्रकार के नक्शे और गृह संबंधी योजनायें 
बनाने के लिए सरकार ने एक केंद्रीय नगर तथा ग्राम संविधायन कार्पालय की 
स्थापना की है । अपेरिकतन दल के एक सदस्य श्री डडले ट्रेजेट को, जो कि 
नगर तथा ग्राम संविधायक रह चुके हें, इस कार्था छुय का इंचार्ज बनाया गया। 
इस कार्याहूप ने स्थानोय स्वशासन, शरणार्थी और उद्योग, आदि विविध 
सरकारी विभागों को सलाह दी और उनके लिए नक्शे तेयार किये तथा 
विशिन्न अधिकारियों के लिए नक्शे बनाये। लखनऊ और इलाहाबाद में 
शरणाथियों के लिए सकान बनाने तथा नेनी औद्योगिक बस्ती के लिए और 
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इलाहाबाद शहर के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए नक्शे तेयार किये गये । 
हहछितिनापुर और गाजियाबाद में स्थित गांधीनगर में आदशें नगर 
(साडेल टाउन ) के विकास के लिए भी नक्शे तेयार किये गये तथा बनारस 
आमेंनदी के निमंत्रण पर एक रिपोर्ट भी तेयार की गयी । इस वर्ष जबरदस्त 
बाढ़ें आने के बाद इस कार्यालय द्वारा उन्नत प्रक्गार के मकानों के लिए 
विस्तृत नक्शे तेयार किये गये और बाढ़- ग्रस्त गांवों के निवासियों को सलाह 
दी गयी कि वे फिर से अपने सकान इन नम्ूनों के आधार पर बनावें॥ इसके 
अतिरिक्त सरकार ने जिला विकास संघों ( 7)8क्ल ०ए९०क०ा०7ए 
28500ं0म०0०8.. ) के चेयरमेन को सलाह से, इलाहाबाद, बनारस, 
गाजीपुर , बलिया, उन्नाव, कानपुर, फरुंखाबाद, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद 
और सीतापुर के जिलों में से प्रत्येक जिले में एक गांव उद्देश्य से चुना 
कि उसे आदशें गांव ( (०6९ शा82० ) बनाया जाय । संयुक्त 
अ्न्तीय सम्पत्ति हस्तगत करने के ( बाढ़-सहायता ) आडिनेन्स, १९४८ 
ई० के अन्तर्गेत नई जगहें प्राप्त की गयीं और गांव के निवासियों केश जमीन 
के उपयुक्त प्लाट दियेंगये । इन ग्यारह गांवों में पीने के पाती और याता- 
यात की व्यवस्था करने के लिए जिला विकास संघों को ९८,००० रु० दिये 
जाने की स्वीकृति दी गईं, लेकिन प्रतिबंध यहु रखा गया कि गांव वाले 
स्वीकृत नकक्‍शें के अनुसार अपने मकानों को फिर से बनाने के लिए सहमत हों। 


वर्ष में निम्नलिखित विशेष आन्दोलन चलाए गये --(१) सिलवा खाद 
(कम्पोस्ट ) आन्दोलन, (२) वक्षारोपण आन्दोलन और (३) तालाब खोदने 
बका आन्दोलन । 


इस उद्देश्य से विकास सम्बन्धी ब्लाकों के अन्तर्गत प्रत्येक गांव और गांव 
के रहने वालों से काफी सिलवा खाद बनवायो जाय । १९४८ ई० में तीन आन्दो- 
लन आरंभ किये गये--(१) जाड़ के मौसम में, (२) मई-जून में और (३) 
बरसात के बाद । शक्कर के कारखानों में बेलगाड़ियों आदि के खड़े होने 
के स्थानों में जो मिलवा खाद बनायी गई थी उसके अतिरिक्त चालीस लाख 
टन समिलवा खाद तेपघार को गग्नी । १५ अगस्त से आरम्भ करके १ 
सर्ीते तक के लिए फल के पेड़, इमारती लकड़ी के पेड़ , तथा अन्य पेड़ों को 
लाने का एक प्रगाढ़ आन्दोलन चलाया गया । इस आन्दोलन के दौरान में 
लगभग ९,५८,००० पेड़ लगाये गये । वाहन व्यथ को पूरा करने के अतिरिक्त 
सरकार ने कलमों, पौधों आदि के सूची पत्र ( कंठेलाग ) में दिये हुए 
सूल्य पर ३० प्रतिशत हिसाब से राज सहायता दी ॥ १९४८ ई० के प्रथम 
आन्दोलन में ३४,००० रु० खर्च किये गये। इसके अतिरिक्त पौधों और कलसों 
को अवेक्षाकृत अधिक संख्या में पेशा करने के लिए सरकार ने बारह जिलों के 
हेडक्वार्ट रों पर लगभग ५ एकड़ की एक विकास संबंधी पौधशाला (नर्सरी ) 
खोलने की स्वीकृति दी। प्रत्येक पौधशाला के व्यय का तखमीनता 
सालियों के वेतत सहित ७०० रु० इकमुटठ और १,७८० रु० वाधिक 
'लगाया गधा । सरकारी पौधशालाये इटावा, झाँसी, गाजीपुर हआ 
पीलीभीत के हेडक्वार्टरों पर खोली गई” । चूंकि ये पौवश्ालायें कल्मों 
और बीजों की मांग को अकेले अपने-आप पूरा करने में समर्थ नहीं थीं, इसलिए 


आदतों गांव 


विशेष 
आन्दोलन 


समिलवा खाद 
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वक्षारोपण 


तालाब 
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श्रीज गोदाम 
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सरकार ने गेर-सरकारी व्यक्तियों के लिये या सरकारी समितियों हारा पौध- 
दशालायें खोलने के लिये अनुदान के रूप में वितरित किये जाने के संब्ध में 
२०,००० २० स्वीकृत किये। इस योजना के अन्तर्गत एक समिति हारा जिसमें 
विकाप्त विभाग के कमिइनर तथा बाणगों के डिप्टी डाइरेक्टर थे, ११ व्यक्तियों 
को ८,००० र० के कुल अनुदान दिये गये । उपयुक्त ट्रेनिग-प्राप्त मालियों की 
बहुत बड़ी कमी को देखते हुए मालियों को ट्रेनिंग देने की योजना का प्रसार 
किया गया ओर यह कारयें सभी सरकारी ६ बागों में आरम्भ किया गया । 
तालाबों को गहरा करने का आंदोलन जो २२ पूर्वी जिलों में चालू किया गया 
था, उसका उद्घाटन ३० सात, १९४८ ई० को माननीय प्रधान मंत्री ने किया, 
जिन्होंने बड़ जनसमृह के सासने गोरखपुर के रामगढ़ तालाब को गहरा करने 
के लिए पहला फावड़ा चलाया और वहां पर रूगाये हुए पम्पिग प्लान्ट 
का उदधादन-समारोह सम्पन्न किया । मई और जून भर यह काम 
होता रहा ओर बरसात आरम्भ होने पर इसे स्थगित कर देना पड़ा ६ 
इस आन्दोलन के फलस्वरूप १,८९५ तालाबों को गहरा किया गया और 
यह तखमीना रूग्राया गया कि इन तालाबों से लगभग ५८,५५० एकड़ 
भूसि की सिंचाई हो सकेगी। आंदोलन को सफलता बिलकुल स्वेच्छा से 
किये हुए प्रयत्नों का फल है। इस आन्दोलन के संबंध से सरकार हें 
आनुषंगिक व्यय के लिए जिला विकास संघों को १,१५,००० रु० स्वीकृत 
किया परन्तु वास्तव में इसकी आधी ही धनराशि खर्च की गयी । अपेक्षा- 
कृत बड़ तालाबों से पानी खींचने के लिए पंपिग प्लान्ट और रहद 
(पशियन व्हील) की खरीद के लिए भी ९,००,००० रु० की धनराशि 
स्वीकृत की गयी । पानी खींचने के पंपिग प्लान्टों के जरिये सिचाई 
को प्रोत्साहन देने के निरमित्त सरकार ने पानो के इन यंत्रों को चलाने का 
आधा व्यय देने के लिए १,०९,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की ताकि 
किसान को इस व्यय का केवल ५० प्रतिशत ही देना पड़े , अर्थात्‌ प्रति 
एकड़ ६ रुपया । लगभग ८० पंपिग प्लान्ट खरीदे गये और उनमें से आधे 
लगाये गये ओर उनसे काम भी लिया जाने लगा । तालाब गहरा करने, 
मिलवा खाद तथा अन्य विकास प्रयोजनों के लिए आवश्यक भूमि शीघ ही प्राप्त 
करने के लिए एक विधेयक (बिल ) अर्थात्‌ ग्राम सुधार ( भूसि अधिकरण) 
बिल को विधान मंडल के बजठ अधिवेद्न में संचालित किया गया और अन्ततई- 
यह कानून बन गया। 


पांच सौ सड़सठ बीज गोदास कृषि विभाग से लेकर प्राविन्शियल मार्केटिंग 
फ़रेडरे गन को इस अन्तिम उद्देश्य से हस्तान्तरित किये गये कि उनको फिर 
विकास संबन्धी संघों के नियंत्रण सें रख दिया जायगा और २१८ बीज 
गोदामों को कृषि विभाग ने अपने ही पास इस निमित्त रखा कि उन्हें बेसिक 
बीज गोदामों में बदल दिया जायगा ओऔर ये गोदाम सहकारो बीज गोदासों 
की सप्लाई करने के लिए केवल शुद्ध बीज का ही स्टाक रखेंगे। इत बीज 
गोदामों को सहकारी विभाग के सुपरवाइजरों के नियंत्रण में रखा गया और इन्हें 
काम में सहायता देने के लिए एक कामदार भी दिया गया । कृषि के सुपर- 
बाइजरों को, जो कि पहले इन बीज गोदामों के चार्ज में थे, उनके दो-दो कामदारों 
सहित वहां से हटाकर उतर नये विकास संबंधी ब्लाकों के ३५४ बीज गोदामों 
को संगठित करने के काम में लगाया गया, जो वर्ष के दोरान में खोले गये थे ॥ 
इन नये ब्लाकों में से प्रत्येक में एक सहकारी विभाग का सुपरवाइजर भी इसलिए 
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नियुक्त किया गयाएहूँकि वह ब्लाकों के गांव में सहकारी समितियों 
के संकठन का कार्य आरम्स करे। नये गोदासों के लिए बीजों की व्यवस्था 


मौजूदा बीज गोदामों से लगभग १,००० मन बीज ( रबी और खरीफ दोनों) 
देकर की गई।॥ 


नये ढांचे के अनुतार बोज गोदाम विकास संबंधी उ्लाकों के गांवों में 
विकास को समस्त कार्यवाहियों का मूल केन्द्र अल गया और यह आवश्यक 
था कि प्रत्येक विकास सम्बन्धी संघ के पास अपने बीज गोदाम के लिए 
एक उपयुक्त इमारत हो जो कि बीज गोदाम की इमारत के अति- 
रिक्त संघ (यूनियन ) की समस्त कार्यवाहियों के केन्द्र के रूप में भी काम 
से लायी जा सके। चूंकि मौजूदा पंचायत घरों और बीज गोदामों की इमा-- 
रतों की मरम्मत संतोषजवक रूप से नहीं हो सकती थी, इसलिए सरकार ने 
इस विचार से कि विकास संबन्धी संघों क्री अपनी-अपनो इसारत हो जाये 
यह निएचय किया कि एक ऐसी योजना बनाई जाय जिसमें यह व्यवस्था 
हो कि प्रत्येक संघ (यूनियन ) को बीज गोदाम बनाने या उसमें बड़े पेमाने 
पर विस्तार करने के निमित्त अधिक से अधिक ३,००० रूु० या निर्माण कार्य 
की लागत का ५० प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाय और शेष ०० 
प्रतिशत की धनरादि संघ अपने पास से दे। 


३४--उपनिवेशन 


भूतपूर्व सेनिकों को फिर से बसाने के संबंध में सुविधा देने के उद्देश्य 
से तंयार की गई विभिन्न भूमि उपनिवेशन योजनाओं में से तीन , अर्थात्‌ 
मेरठ गंगा खादर , नेनीताल तराई तथा दूनागिरी योजनायें १९४७ ई० के 
अन्त में हाथ में ली गई । बादमें यह निश्चय किया गया कि मेरठ 
गंगा खादर और नेनीताल तराई बस्तियों में उन व्यक्तियों को भी 
सम्मिलित कर लिया जाय, जो देश के विभाजन के फलस्वरूप बविस्थापित 


का गये थे। ये बस्तियां राजनीतिक पोड़ितों तथा हरिजनों के लिए भी खोल 
दी गई। 


मेरठ गंगा खादर में ट्रेक्टर संबंधी पहली कार्यवाहियां १७ दिसस्बर, 
१९४७ ई० को आरम्भ हुई जब कि बुलडोजरों तथा अन्य सज्जा सहित 
१५ टुकक्‍्टरों का एक बेड़ा केन्द्रीय द्रेक्टर संगठन हारा कास पर लगाया गया। 
मूलतः जो क्षेत्र प्राप्त किया जाने बाला था उसका क्षेत्रफल ३९,६४५ एकड़ 
था, परन्तु बाद में यह वांछनीय समझा गया कि इस भूमि के अतिरिक्त 
१२ गांवों के क्षेत्रों ( जिनमें १९,०४५ एकड भूमि थी ) को भी 
प्राप्त कर लिया जाय, जो अंशतः बांगर ( 38४०७" ) और अंशतः 
खादर ( 7॥94 7 ) में पड़ती थी ताकि बालू की चद्टानों में जिन्हें 
स्थानीय लोग खोलास कहते हैं वन लगाये जां सकें, इन खोलास 
में भूमि के कटने को रोका जा सके तथा उस बस्ती के लिए जलाने की लकड़ी 
और इमारती रूकड़ी के रिज्ञवों की व्यवस्था की जा सके। 


इस योजना द्वारा यह विचार किया जाता था कि क्रंषि के प्रयोजनों के 
लिए २२,००० एकड़ भूमि तोड़ी जाय और रूगभग ७,००० एकड़_ खोलास 
की भूमि में बन लगाये जायं, और शेष भूमि को चरागाह के रूप सें उपयोग 


मेरठ गंगा 
खादर 
उप«-- 


योजना 


फार्मों के 
नक्शे तेयार 
करना 


असाये गए 
लोगों के 
मकान, 


आदि 
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से लाने के लिए पृथक कर दिया जाथ। आहलोच्य वर्ष में कोंद्रीय ट्रेक्टर 
संस्था की सहायता से लगभग ९,८३६ एकड़ भूमि तोड़ी गयो थी औद उससे 
जोताई के कामों का भी अधिकांश भाग स्वयं किया । तोड़े गये क्षेत्र सें से, 
९,३६६.५ एकड़भूमि में खरोफ की फसलें बोई गई थों और जो अनुमानित 
उपज प्राप्त हुई बह निश्वनलिखित थीः-- 


घात 3४ ००५  5<909,/0०० सन्‌ 
धान का भूसा ... «०. ५०,००० सन 
गा बढ 288... किक ९ जप 
ज्वार चरो म «०» ३३,००० मन 


वहां बसने वालों ने ३,८४,००० रु० के मल्य का ३२ हजार मत धान; 
१३,००,००० रूू० के मल्य की ज्वार चरी और ४०,००० रु० के म॒ल्य का 
भूसा अपने उपयोग से लिया । इसके बाद, जिस क्षेत्र में रबी को फसलें 
बोई गईं उसका कुल क्षेत्रफल ७,०५० एकड़ था । बहुत अधिक वर्षा होने 
के कारण फसलों को लगभग २७५ प्रतिश्षत्त हानि पहुंचो। 


भौगोलिजझ अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, सामान्यतः चार ४० एकड़ 

सब-ब्लाकों को सम्पिलित करके, १६० एकड़ प्रत्येक के ६ व्लाकों को 
मिलाकर १,००० एकड़ वाले फार्मो के नक्‍हों तैयार किये गये । प्रत्येक सब-- 
ब्लाक सें दस एकड़ वालो चार पदिटयाँ शामिल थीं, जो दरण।थियों के परिवारों 
को भूपि बांदने के लिए यनिठ का काम्त देती थों । पह निश्चय किया गया 
कि प्रत्येक फार्म के लिए मख्य सड़कें, ब्रांच सड़कें और खेत के रास्तों की 
व्यवस्था की जाय। इस प्रयोजन के लिए निर्मित य० पी० चनाव बोड 
ने ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को चुना, जिन्हें कृषि संबंधों कार्यवाहियों का 
ज्ञान था और इनमें से अधिकांश व्यक्तियों को खरोफ को फसलें बोने में और 
बाद में रबो की फप्तलें बोनें में सरकार ने सहायता दी थी। इन फार्मों को सह- 
कारिता के सिद्धान्तों के अवतार चलाया गया। सरकारो फारमम के रूप में लगभग 
१,००० एकड़ भपि में खेती की गई। एक डेयपरो फार्म का भो नक्शा तेयार किया 
गया और यह निदइच्य किया गया कि अगले वर्ष में डेयरी फक्टरी का और अन्य 
इमारतों का निर्माण किया जाना चाहिये। 


१ अवतृबर, १९४८ ई० तक भूत्ति को पहिले पहुल तोड़ने में होने चाले 
व्यय को तथा सभो अन्य व्ययों को, चाहे वाबिक हों या इकमुड्रेठ हों, सम्मिलित 
करके खरीफ के अन्त तक कृषि संबंधों कार्यबाहियों पर ४,३७,७७९ ₹० 
की कुल धनराशि व्यय को गयी जब कि सरकारी लेखे पर २,५०,००० 
रु० को और दरणार्थी लेल्रे पर ४,७७,००० रु० की उपज का अनुमान किया 
जाता था। 


बसने वाले लोगों के छिए २,००० सकान निर्माण करने के कार्यक्रम के 
अनुसार , वर्ष में १,१०० रु० से लेकर १,२०० रु० प्रत्येक के मूल्य के लगभग 
४१५ सकान बनवाए गपे। सूख्य भप्ति से खादर क्षेत्र को मिलाने के उद्देश्य 
से हस्तिनापुर से, जो खादर क्षेत्र को सोमा पर स्थित है, मोबाना तक, 
जो उसी नाम को तहसील का हेडक्वार्टर हे, ८ मौल रूम्बो एक पर्की सड़क 
बनायो गई । हस्तिनापुर तक्र जहां जेनियों का वाषिक सेला लगता है, नई 
सड़क बन जाने के बाद मेरठ से मोवाना (१७ सील ) तक को सड़क पत्थर की 
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गिदितयों ह्वारा फिर से बनाई गई ताकि वह भारी ट्रेफिक का भार सहन कर 
सके । ज्ञादर के अन्दरूनों भागों में लगभग २० मोल लम्बी कच्ची फोडर सड़कें 
बनाई गई । 


बसाये गये ६ नए गांवों में ६ बिजलो के कुओं के निर्माण का कार्य आरंभ किया 
गया और वर्ष में तीन बिजली के कुओं का निर्माण-कार्य समाप्त हो गया ॥ 
सिंचाई के प्रयोजनों के लिए स्वीकृत किये गये अन्य २२ बिजलो के कुओं में से ६ 
निर्माण किये जा रहे थे । यह भी निहचय किया गया कि ६ पुलियों के 
साथ-साथ कुछ गरन्‍दे पानी के निकास को नालियां निर्माण की जाय/ और 
हस्तिनापुर के पुराने स्थान के निकट की बस्तों के लिए एक केंद्रीय नगर 
बनाया जाय। 


६७ गांवों में स्थित ९८ बर्गमोल क्षेत्र में सामान्य रूप से मलेरिया-निरो- 
'धक कार्यवाहियां की गई'। बसाये गए नये गांवों तथा ऐसे स्थानों की ओर 
जहां अधिकारी वर्ग, कर्मचारिवर्ग तथा मजदूर लोग रहते थे, विशेष ध्यान 
दिया गया । सभी मकानों , तस्बुओं, झोपड़ियों और परशुशालाओं में विय- 
मित रूप से डो० डो० दो० छिड़का गया, उन विभिन्न स्थानों में जहां मच्छर 
अंडे-बच्चे देते थे, मच्छरों को नष्ट करने का आन्दोलन बढ़ाया गया तथा 
प्रोफिलेक्टिक और निवारक दोनों हो प्रयोजनों के लिए पेलोडीन हाइड क्लो- 
राइड की गोलियां बांदी गयीं। इन उपायों के फलस्वरूप जुलाई से अक्तुबर 
बे के मौसम में सलेरिया से पोड़ित रोगियों की संख्या में काफी कमी हो 
गई। 


जुलाई, १९४८ ई० के अन्त तक यू० पो० चुनाव बोई द्वारा चुनाव किये 
जाने के फलस्वरूप युद्ध से लौटे हुए २३ व्यक्तियों ( 5-88ए५708 
7060 ) के परिवारों को तथा विस्थापित व्यक्तियों के ६७५ 
परिवारों को भूमि दो गई। उसके बाद यह निशचय किया गया कि पहिंले 
विस्थापित व्यक्तियों को खेतों में मज्ञद्रों करने भेजा जाय ताकि इस बात 
का विश्वास हो जाय कि वे कृषि संबंधी कार्यवाहियां करने के योग्य हो जायंगे। 


वर्ष में एक कोआपरेटिव अफप्तर और तीन इंसपेक्टर नियुक्त किये 
गए ओर ९ भूमि बन्दोबस्त को सहकारी समितियां, एक उपभोक्ता स्टोर 
समिति तथ। महिलाओं का एक औद्योगिक गृह स्थायित किये गए। 


नैनोताल के क्षेत्र के विकास के लिए तराई तथा भावर विकास संभिति 
ने जो सिफारिशें की थों उन्हें सरकार ने अगस्त, १९४७ ई० में 
स्वोकार कर लिया । यह क्षेत्र बरेली-काठपगोशस सड़क से बौर नदी तक 
फैला हुआ है और उसमें १,००,००० एकड़ भूमि है, परस्तु यह नि३चय किया गया 
कि पहली बार घिप्री नदी तक को ५०,००० एकड भूमि का विकास कार्य 
हाथ में लिया जाय। यातायात के साधनों का अभाव होने, पीने योग्य अच्छा जल 
के न मिलने, जिसे २०० फोद को गहरायों से खींवना पड़ता है, जंगलों, लम्बी 
घास, जंगलों जानवरों और दलदली भूमि के होने और मलेरिया के फंलने के 
कारण तराई का विक्रास-कार्य बड़ा ही कठिन हो जाता हे। फिर भी 
भारत सरकार का केंद्रीय देव्टर संगठन, जिसने अपनी कार्यवाहियां ४ जनवरो, 
१९४८ ई० को प्रारम्भ की थीं, १०,००० एकड़ भूत्ति में से, जिसके तोड़े जाने 
का लक्ष्य था, ७,३९८ एकड़ भूमि तोड़ने में सफल हुआ। 


मलेरिया- 
निरोधक 
कार्यवाहियां 


परिवारों 
को भूमि 
का दिया 
जाना 


सहकारी 
समितियां 


नेनीताल 
तराई 
योजना 


भूसि का 
विकास 


डेयरी 


गोरखपुर 
असम यूनिट 


घर, सड़कें, 
इत्यादि 
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सलेरिया-निरोधक कार्यवाहियों के परिणाम ज्ञात न हीने के कारण शरणा- 
थिों को वहां बसने के लिये आमंत्रित नहीं किया गया । इसलिये «उनको 
अनुपस्थिति में पूरे क्षेत्र में सरकारी फार्म के तौर पर खेती की गई । फिर भी 
इस योजना के अन्तर्गत यह तय किया गया कि लगभग एक एक हजार एकड़ के 
कृषि-ऊार्म बनाये जाय, जिनमें बिजली के कुएं, सड़कें और पगड्डंडियां पर्याप्त 
संख्या में बनाई जायं और राजनीतिक पीड़ितों और हरिजनों को भूमि देने के 
अलावा विस्थापित व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार को १५ एकड़, कृषि डिप्लोमा 
प्राप्त व्यक्तियों को ३० एकड़ और कृषि ग्रेजुएटों को ५० एकड़ भूमि दी जाय। 
यह भी निइचय हुआ कि बसने वालों के लिये नमी और अग्नि निरोधक पक्के घर, 
सिचाई के लिए बिजली के कुएं और जंगली जानवरों द्वारा खेतों को नुकसान 
होने से रोकने के लिए बाड़े बतवाये जाय॑, डेयरी और मवेशियों के नइलकश्षी के 
फार्म स्थापित किये जाय और क्षेत्र में आने-जाने के लिए १५ सील पक्‍की ओर 
८० मील कच्ची सड़कें निर्माण की जाय॑। 


५,६१९ एकड़ भूमि मे खरीफ की फसले बोई गई । इसमे से ४,रे२२ 
एकड़ में धान, ४३२ एकड़ में ज्वार, २३३ एकड़ सें सनई, २१ एकड़ में ईख ओर 
बाकी में विविध फप्तले बोई गई। विविध फसलों और डेयरी को उपज को . 
सम्मिलित करके कुल मिलाकर वर्ष के दौरान में उक्त क्षेत्र से लगभग ८,९८,००० 
रु० की पैदावार हासिल हुई। ३,५९४ एकड़ भूमि में रबी की फसलें-- 
७०६ एकड़ में गेहूं, १,१७६ एकड़ में चना, ३२१ एकड़ में जो, ६८९ एकड़ से 
मटर, २९७ एकड़ में जई, ४७ एकड़ में तिलहन, ४१३ एकड़ में ससूर ओर कुछ 
थोड़े से क्षेत्र में विविध फसलें---बोई गई' । खरीफ में ड्,ई फार्सिग की कोशिश 
की गई । भारी तथा निरन्तर वर्षा से लगभग ७०० एकड़ भूमि में फसल 
को हानि हुई । 


९४ पशुओं से एक डेयरी खोली गई और लगभग १०० पशु और खरीदने का 
नि३चय किया गया। दूध का देनिक उत्पादन १,०३३ पौंड रहा, जो उप- 
निवेशन क्षेत्र और हलद्वानी और काठगोदास में बांदा जाता था। डेयरी का 
मुख्य ब्लाक तेयार किया गया था। जिसमें मवेशियों के लिये बाड़े थे, कम चारिपों 
के लिये क्वार्टर थे और एक बिजली का कुआं था। 


प्रारम्भ में जमीन तोड़ने पर होने वाले व्यय और दूसरे सभी वाषिक और 
इकम्‌टठ खर्चों को सम्मिलित करके क्षषि संबंधी कार्य वाहियों पर खरीफ तक कुल 
७,५०,००० रु० व्यय हुआ था और अनुमान था कि खरीफ के अन्त तक 
८,९८,००० रु० की पं दावार उपलब्ध होगी । 


आलोच्य वर्ष में इस प्रदेश में जिन-जिन विभिन्न कठिनाइयों का अनुभव हुआ? 
उनमे सबसे बड़ी कठिनाई स्थानीय मजदूर का न सिलना था और स्थश्नीय मजदूरों 
की इस कमी को गोरखपुर के सजदूर को रखकर, जिन्हें अपेक्षाक्तत अधिक मजदूरों 
दो गई, पूरा किया गया। 


वर्ष में बसने बालों के लगभग १५० पक्के घर बनाये गये और सात चने हुये 
स्थानों पर ऐसे ही ७० और घरों का निर्माण जारी रहा। दस मील कच्चीं 
सड़क और ६ सील नालियां भी बनाई गई । पक्‍की सड़कों पर २० सील रूम्बी 
सिट॒टी की सेड़ें बनाई गई और रूगभग १२ मील रूम्बी सड़कों को पक्का (मेटेह्डों, 
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बनाया गया । तीन पाताल तोड़ कुर्पें गलाये गये और ६ का निर्माण शुरू किया 
गया। लगभग ८०० एकड़ बन-क्षेत्र खेती योग्य बनाया गया और कई अन्य 
भूभागों में व्तों को साफ करने का कार्य जारी रहा। देवरिया और नागला 
में पहिले-पहल स्थापित किये गये दो नये गांवों को बिजली पहुंचाई गई । 


मलेरिया-निरोवक कार्यवाहियां करोब १०० वर्ग मील के कुल क्षेत्र में ३३ 
गांवों और सभी फार्मों में की गई ॥ सलेरिया के मौसम में केवल ६ व्यक्तियों 
को मलेरिया हुआ । यह बीमारी केवल उन नीचे दर्जे के सरकारी नौकरों को ही 
हुई, जिन्होंने नियमित रूप से पेलूड्रीन की ठिकियों का सेवन नहीं किया । 
विकृृत तिल्ली के बहुत से रोगियों की परीक्षा और चिकित्सा की गई और मलेरिया 
के कीटाणुओं की जांच करने के लिए हर गांव से खून लिया गया और प्रयोगशाला 
से उसकी जांच की गई ।  सांवातिक भसलेरिया के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र में मलेरिया 
को बीमारी काफ़ी कम रही। 


विस्थापित व्यक्तियों के पेंतीस परिवार देवरिया भेजे गये और ९३ और 
. 'परिवारों को भेजने के लिए कार्यवाहियां की गई । खेती का काम सम्भालैने 
वाले व्यक्तियों को चुनने के लिए यह तय किया गया कि बसने के लिये इच्छुक 
व्यक्तियों को पहिले कृषि संबंधी श्रम करना चाहिये और परीक्षण-काल पुरा होने 
पर ही उन्हें भूमि देने के लिए चुना जाना चाहिये। 


वब में एक सहकारी उपभोक्ता स्टोर चाल किया गया और यह निश्चय 
किया गया कि सहकारी समितियां बनाने का काम उस समय हाथ में लिया जाय 
जब कि वहां बसने वालों को संख्या काफी हो जाय । 


इनागिरि आस्थान (अल्मोड़ा) का क्षेत्रफल, जिसे सरकार ने अगस्त, १९४७ 
ई० में ३,००,००० रु० देकर खरीद लिया था, २,६६५ एकड़ है। आलोच्य वर्ष 
में पीने के पानी को सप्लाई की व्यवस्था करने के अभिप्राय से चीड़ की लकड़ी 
'की एक सोल लम्बी पाइप लाइन बनाई गई और मंगलीखान से ठदधोली तक चार 
सील लम्बी सड़क का निर्माण किया गया। इस बस्ती में बसने वालों को दिये 
जाने के लिए ९० प्लाट तेयार किये गये थे और वहां के लिये ८७ बसने वाले 
चुने हर इनागिरि में फलों का एक सरकारी बाग लगाने की योजना विचारा- 
'घीन थी। 


३४--युद्धोत्तर पुनःनिमाण (समन्वय ) 


जनवरी में १९४८-४९ ई० के लिये विकास संबंधी कार्यक्रम बनाया गया 
थथवा । इस कार्यक्रम के अनुसार अनृत्पादक योजनाओं पर, जिससें अधिक अज्न 
उपजाओ और -विदेश्षों में टुनिंग देने की योजनायें भी सम्मिलित थीं 
१,१९०.०७ लाख रु० और उत्पादक योजनाओं पर ४००.२९ लाख रुपया व्यय 
होने का तखमीना लगाया गया है । भारत सरकार ने अनुत्पादक योजनाओं 
के लिए कुल ५१६ लाख रु० को राज सहायता इस हर्त पर स्वीकृत की कि 
१९४८-४९ ई० मे स्वीकृत विकास योजनाओं पर वास्तव में ५० प्रतिशत व्यय 
होगा । अधिक अन्न उपजाओ और “ विदेज्ञों में ट्रेनिंग की योजनायं के संबंध 
में, जो भरत सरकार के साथ अरूग किये गये वित्तीय प्र३न्ध के अंतर्गेत चाल 
की गई थीं, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली राज-सहायता की धनराशि 
जुस सम्पूण राज-सहायता के नामे डालो जायंगी। बाद में एक संशोधित 


मलेरिया 
निरोधक 
कार्य वाहियां 


भूसि का 
दिया जाना 


सहकारी 
समितियां 


दूनागिरि 
उपनिवेशन 
योजना 
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कार्यक्रम बनाया गया, जिससे यह तखसीना लगाया गया था कि अनुत्पादक योजनाओं 
पर, जिसमें अधिक अन्न उपजाओं और “विदेशों में ट्रेनिंग की योजनायें भो 


सम्मिलित हैं, कुल १,२५१ “२४ लाख रु० ओर उत्पादक योजनाओं पर 
३४६ *३९ लाख रु० व्यय होगा । विभिन्न विभागों के तखभीनी व्यय का विवरण 


निम्नलिखित था :-- 


अनुत्पादक यो जनाये 


लागत लाख 
302 रुपयों में 
कृषि १३४.५१ 
पशुपालन रे 9७.6५ १ 
सहकारी न ३३.२६ 
अर्थे तथा अंक (इकोनामिक्स और स्टेटिस्टिक्स ) .४रऐ 
शिक्षा कर १०५.४७० 
अच्च तथा रसद ५.२८ 
वन १३.४२ 
उद्योग ४६.५२ 
श्षस ६.०० 
स्वायत्त-शासन ७.१४ 
चिकित्सा (क ) ९८.०२ 
चिकित्सा (ख ) ८९.९० 
जन-स्वास्थ्य ५३.६० 
सार्वजनिक निर्माण (क) ३८६.७४ 
(सड़कों को 
लागत पर 
३८०.५६₹ु० 
सिलाकर ) 
सार्वजनिक निर्माण (ग) (सिच्चाई) १४३.८३ 
सार्वजनिक निर्माण () शप १.०४ 
सार्वजनिक निर्माण (च) (शक्ति) २४.६० 
वाहन हम १३ 
वकास सम्बन्धी समन्वय २३.८७ 
योग १२५१.२४ 
उत्पादक योजनाय  अजजओ- 
विभाग व्यय लाख रुपयों में 
सार्वजनिक निर्माण (ग) (सिचाई ) ६.२४ 
सार्वजनिक निर्माण (च) (शक्ति) ३४०.१५ 
योग ३४६.१५ 


अक्तूबर के महीने में भारत सरकार ने वर्ष की विकास सम्बन्धी योजनाओं 
के संबंध में इस उद्देश्य से पूछ-त।छ की कि सुद्रा-स्फ़ीति रोके के लिए राज-सहायता 
में कर्मी की जाय । उस समय अतृत्पादक योजनाओं पर कुल जितना व्यय होते 
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का तुख़मोना लगाया गया था, वहु ३८४.८९५ राख रुए था और भारत 
सरकार ने अवनी राज-सहायता कम करके ३६४ राख रु० कर दी थी, 
पर प्रतिबन्ध यह थ। कि विकास संबंधों योजनाओं पर वास्तव में 
जो व्यय हो उसका ५० प्रतिंगत दिया जायगा । लेकिन चूंकि 
७२८ काख रु० से अधिक व्यय होने को संभावना नहीं थो, ईंसलियें 
कार्यक्रम में और अधिक काह-छांट करना आवश्यक नहीं समझा 
गया। 


३६--सावजनिक निर्माण कार्य 


मूल निर्माण कार्यों और सड़कों तथा इमारतों के रख-रखाव के लिये, 
१९४८-४९ ई० के सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजद से १०.८८ 
करोड़ रु० की व्यवस्था को गई, परन्तु सामान और वाहव मिलने में 
कठिनाइयां होने के कारण, पुरे अन॒दान का उपयोग नहों किया जा सका। 
किन्तु कुल व्यय उस खर्च से अधिक था, जो युद्ध में सेनिक निर्माण- 
कार्यों कें संपादन व रखरखाव में हुआ । 


रिपोर्ट वाले वर्ष में, सार्वजनिक निर्माण विभाग पर, विभिन्न किस्मों 
की ७,५८१ मील सड़कों के रख-रखाव की जिस्पेंदारी थी, जिनका 
नाम नीचे सूची में दिया गया हूँ :-- 

















सड़क को सतह की किसमें मोल 

(१) पक्की सड़कें 

(क) सोसेंट कंकड़  .-. मा ४१० 

(ख़) प्रेमीग्राउट का कर द्द्ष्‌ 

(ग) विद्यूमिनाइज्ड .. बा ड १,४६६ 

(घ) वाटर-बाउन्ड .. कक ३,३१४ 

मा योग... पएरए५...... 
(२) कच्चो सड़ ६ का २,३२६ 
योग. -.- ७,०८१ 





युद्वोत्तर सड़क--निर्माण योजना के संबंध सें कार्य जारो रक्खा गया। 
कुल २,४०० सोल के पुनर्निर्माण कार्य से जो योजना में सम्मिलित हुं, 
वर्ष के अन्त तक १,५८१ मोर सड़कें प्रो को गईं ॥ नव-निर्माण कार्य- 
क्रम के अन्तर्गत ७२९ मोल पक्की सड़कें प्रो की गई और २,८११ मोल 
लम्बी कच्चो सड़कें बनाई गयीं। सोमेंदठ की कमो के कारण, कल 
५१५ मोल लणम्बो सोमेंट-कंकड़ मार्गों में से केवह १०५ सील हरू्बे सार्ग 
पूरे किये जा सके। 


'ए्ककरारडटडथय पकसाल चरम 


सड़कों का 
निर्माण 


और रख» 


श्र्८ 


उसी के साथ-साथ सड़क विकास योजना के दूसरे भाग के «लिये 
नक्शा बनता भी आरम्भ हो गया ओर २४ जिलों के लियें प्रारंभिक नक्शे 
तयार भी हो गयें। सड़कों सें सुबार करने और उत्तका उपयुक्त डिजाइन 


तेयार करने के लिये आवश्यक विवरण एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रान्‍्त 


में सत्र पक्‍की सड़कों पर आने-जाने वालो सवारियों की गणना को गई। धर्ष 
समाप्त होते समय एकत्रित आंकड़ों का संकलन करने और उनको सचो 
बनाने का कार्य चल रहा था। 


आवश्यक सामग्रियों को लाने-ले जाने के लिये आवश्यक रेल के वेगन 
ने मिलने के कारण नए पुलों के निर्माण में बाघा पहुंची। किन्तु निम्नलिखित 
बड़े पुलों का निर्माण कार्य चलता रहा :-- 


पुर जिला लम्बाई 

फोठ 

(१) भरग्गत् पुल ... बांदा हा १,००० 
(२) बरबा नदी पुल ... बांदा सा २६० 
(३) पेसौनों पुल ... बांदा के ३२० 
(४) फारेन पुर -«. गोरखपुर ५६ ३०० 
(५) छोटा गंडक पुल .. गोरखपुर 3 ५०० 
(६) सतपुली पुर -« गढ़बाल महा १२० 
(७) ननन्‍द प्रयाग पुल --.. गढ़वाल हे १२० 
(८) आसन नदी पुरू :«.. देहरादून डे ३०० 


व्कारकाररी, 





१९४८-४९ ई० के बजट सें, इमारतों के लिये ३-५ करोड़ रु० की 
व्यवस्था की गयी थी, परन्तु सामग्रो को कमी और रेलम सामान लाने- 
ले जाने के लिये अपर्याप्त सुविधायें होने के कारण, कार्यक्रम में काफो 
काट-छांट करनो पड़ो। केवल लगभग २ करोड़ रु० को लागत के 
निर्माण-कार्य हाथ में लिये गये ओर चिकित्सा, अन्न तथा उद्योगों के 
लिये बनाई जाने वालों इमारतों को प्राथमिकता दो गई। ओर अधिक 
महत्वपूर्ण इमारतें, जो ब्ष में बनाई जा रहो थीं, ये थौं-- 


(१) लखनऊ में एक नथा कॉौंसिलसे रेजोडेंस ( 00ण्णण- 
]69 #8&डांत०ा०० ) ( २) लखनऊ में एक नया गवनमद प्रेत 
(३) लखनऊ में मेडिकल कालेज के लिये अतिरिक्त इमारतें, (४) देहरादून में 


श्श्६ 


छह नये अत्यताल को इमारत, ( ५ ) सथुरा में पशु-चिकित्सा के कालेज 
को इमारतें, और ( ६ ) कानपुर में कुदार उद्योगों के संचालक, अम 
कमिइनर और असिस्टेंट एक्साइज कमिहतर के कार्याहय । प्रान्त के 
विभिन्न जिलों में ग्रामोण ओबबालयों, सौलिक बाज गोदामों, खत्तियों 
इत्यादि के निर्माणों-कार्यों को प्रगति अच्छो रहो। इसके अतिरिक्त विस्था- 
पित व्यक्तियों के लिये दुरान सहित मकाव बनाये गये और कई फौजी 
इमारतों को मरम्मतें को गई और उन्हें विस्थापित व्यक्तियों के रहने 
योग्य बताया गया। उनके लिये १,५०० छलकड़ी को दूकानें भो बनबाई 


गई । 


गंगा खादर उपनिषेशन योजना के अन्तर्गत बसने वालों के लिये 
१०३ लाख रु० को अनुपानित लागत से इमारतें, सड़कें और निकास 
को ना्लियों के निर्माण के लिये सार्वजनिक तिर्माण विभाग में एक निर्माण 
संबंधी डिबोजन ((0कअंएपरछांता फेजल॑ंडंतत)) खोला गया। 


सरकार के इस निण्णप्र के अनुपार कि बाढ़ के कारण नष्ड हुए गांवों 
का पुतरनिरमाण, नगर वलिर्माण के आधुनिक टदिद्धांदों के अनुसार होना 
चाहिये, एक बाढ़-सहायता डिचीजन ( ि03ते फिट 3 रांग्रं०्ता ) 
स्थापित क्रिया गया और बाढ़-प्रस्त गांवों की पेंसाइश को गई। प्रत्येक संबंधित 
जिलों में, अर्थात इलाहाबाद, बनारस, गाजोपुर, बलिया, गोरखपुर, बरेलो, 
बदायूं, मुरादबाद, सोतापुर, कानपुर, उन्नाव और फरुंबाबाद में एक आदर्श 
ग्राम रथापित करने को योजना बनाई गयो और दर्ष सें उनका निर्माण भी 
शुरू ही गया। ] 

आलोच्य वर्ष में कई वगर-निर्माण योजनायें भो विचाराघीन रहीं । नेनोतारू 
से ६ मोल को दूरो पर पठवाडांगर में लेवोताल के लिये एक उद्यान नगर 
(७970७9 (8५9) के विकास के निमित्त जो प्रस्ताव किया गया था, उस 
संबंध में प्रारंभिक पेमाइज को गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शरणार्थियों 
के कई उपनगर बसाने को योजनायें तेघार की जिनमें देहरादून, मुजफ्फरनगर, 
बरेलो, इलाहाबाद को योजनायें भो सम्मिलित हें । 

अनुप्तघान प्रयोगशाला (]838687८॥ ॥,00907७607ए) के स्थापित होने 
से विभाग को वह कम्तो पूरी हो गयो, जो बहुत दिनों से महसूस को जा रही 
थो। अनुस बावशा ला के संग्रहालय ([ 83687"0॥ 7छ0/8097"ए ध३छशाए ) 
और टेक्निकल पुसयकालूय के लिये ३.८ लाख रु० को लागत पर एक नया 
अनुसंधान स्टेशन (0०3०७7"00 8089070) बनाने का काम जारों था कि वर्ष 
समाप्त हो गया । 


अनुसंधान उप-विभाग ( 088७७70) 5607070 ) ने आलोच्य बं में 
विभिन्न प्रक्लार केरकार्य किये जिनमें सिद॒टों को परोक्षा और उसका विहलेषण, 
विभिन्न साधनों के प्रयोग से निद॒टों का स्थिरोकरण, मिद॒ठों को कच्ची 
सड़कों पर तारकोल आदि ([30परछां0 ) बिछाकर उन्हें पकको बनाना, सिटी 


उपनिवेशन 
योजना के 
अन्तर्ग त 
निर्माण 


कर 


कार्य 


आदशों ग्राम 


सागर निर्माण 
योजना 


अनुसन्धान 


रोडवेज 


रोडवेज्ञ के 


चारिवर्ग 


दु फिक 
लाभ आदि 


१३० 


से निर्मित निर्माण कार्यों को पानो के प्रभाव से बचाना और 'पिस-डो-ढर 
(ए089-(6-7७८७७) निर्माण और प्रिफन्नीकेटेड कक्नीट के निर्माण कार्य 
(?"४शिएग्र५७७१ (07७७ (0०7४77०४०४) सम्मिलित हें। 


३७--वाहन 


“रोडवेज' संगठन जो प्रान्त के विभिन्न प्रदेशों (रीजनों) में १९४७ 
ई० के अन्त में आरंभ किया गया था, १९४८ई० में बराबर बढ़ता गधा और 
९ वाहन प्रदेशों सें से ८ बाहन प्रदेशों में रोडवेज सविस चालू हो गई। 
रोडवेज्ञ सविस केवल गढ़वाल में चालू नहों को गयो, क्योंकि वहां स्वितिंग 
की सुविधायें उपलब्ध नहों थीं । वर्ष के पूर्वार्ड में इन बस स्विसों का 
विस्तार बहुत शोघ्ता से हुआ और सार्मों पर गाड़ियों को संख्या बढ़ 
गई। बाद के महीनों में कार्य-कुशलूता बढ़ाने तथा सितव्ययता लातनें, 
और यात्रियों को अधिक सुविधा देने ओर आराम पहुंचाने के उद्देश्य से रोडवेज 
संगठन को सुदृढ़ बनाने तथा उनकी प्रबन्ध व्यवस्था से सुधार करने पर अधिक ज़ोर 
दिया गया। इंस दिशा में प्रगति बहुत सन्द रही, क्योंकि और वर्कज्ञापों तथा . 
सर्विसिग स्टेशनों के निर्माण के लिये उपयुक्त भूसि और इमारतो सामान मिलने सें 
कठिनाई रही। टेक्निकल कर्मचारियों की भर्ती में भी काफी कठिनाई 
रही। 


जब यह योजना आरम्भ की गई थी, इत संगठन के पास निरीक्षण 
कार्य के लिये काफी अमला नहीं था। इप्तलियें आलोच्य वर्ष में अमले 
की संख्या बढ़ाने के लिये कार्यवाही की गई। विभिन्न प्रदेशों (रीजनों) 
मे जनरल मैनेजर और सेक्रेटरी निधषुक्त किये गये। जनरल मैनेजरों 
की सहायता के लिये ट्रैफिक मेलेजर भी नियुक्त किये गये। कानपुर 
कंद्रोय वर्केशाप में गाड़ियों को बड़ो-बड़ी मरम्मत करने, उन्हें बनाने, 
उनको फिर से काम लायक बनाने तथा उनकी बाड़ों ( 8309 ) 
बनाने का काम होता हे। कार्येक्षमता बढ़ाने के उहेइय से इस 
वर्कशाप के असले को संख्या काफी बढ़ा दो गई । साॉविस मेनेजरों 
( 507"ए7०6 ॥(9792०/8 ) की महत्वपुर्ण- देक्निकल जगहों के लिये 
पब्लिक सविस कमीशन ने केवल तीन उम्मोदवार उपयुक्त बतायें। प्रारेशिक 
( रोजनल ) वर्केशापों के रख-रखाव और प्रदेशों में सबविस स्टेशनों के 
निरीक्षण के लिये सविस मेनेजर हो उत्तरदायी होंगे। रोडवेज वर्कशापों 
के लिय। सोनियर और जूनियर फोरमेनों को निधुक्ति के लिये उपयुक्त 
टेक्निकल योग्यता-प्राप्तत और अनुभवी उस्सीदवारों को कमी महसुस 
हुई। उपयुक्त योग्यता-प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण 
डिप्टी द्रांसरोट कमिश्नर नियुक्त करने का प्रस्ताव भी वब में कार्पान्वित 
नहीं किया जा सका। टेक्निकल कर्मचारियों की/कप्ती को पूरा करने के 
उद्देश्य से आलोच्य वर्ष में आटोमोबाइल इंजीनियरों ओर मेकेनिकों को 
ट्रेनिंग देने की योजना भी तैयार की गई। आशा है कि इत योजना 
के फलस्वरूप अगले ३ वर्षों के बाद कर्मचारियों की यह कमी 
दूर हो जायगी। 


विभिन्न कठिनाइयों के होते हुए भी रोडवेज संगठन को पर्याप्त मुनाफा 
हुआ । ९ अग्नेल, १९४८ ई० से सितम्बर, १९४८ ई० तक मुल्यापकर्षे 
पूरक तथा रख-रखाव सम्बन्धी सुरक्षित धनराशिके लिये व्यवस्था करने 
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के० बाद भी १३-४७ लाख रु० का लाभ हुआ हे, अर्थात्‌ पूंजी की लागत 
पर १२.२ प्रतिशत का लाभ हुआ हैं। इस मुनाफे का एक कारण यह भी 
था कि वर्ष के दौरान में गाड़ियों की दशा अच्छी रही और वे खराब 
नहीं हुई । 


आलोच्य वर्ष मे रोडवेज की गाड़ियों में कुल १ करोड़ से अधिक 
यात्रियों ने सफर किया । वर्ष की समाप्ति पर आठ प्रदेशों में लगभग 
५२ मुख्य सागों पर जिनकी कुल रूम्बाई ३,९०० मोर से अधिक होती 
है रोडवेज की गाड़ियां चल रही थीं, और विभिन्न मार्गों पर ४५ 
बसे चल रही थीं । रेलों के लिये सारा सामान ढोना सम्भव नहीं 
था, इसलिये सामान को सड़क द्वारा लातें-ले जाने की व्यवस्था करने 
की आवद्यकता महसूस हुई, लेकिन पेट्रोल को कम्मी के कारण सरकार 
इस कार्य के लिये और अधिक गाड़ियों की व्यवस्था नहीं कर सकी। 


इस वर्ष रूगभग १२५ दुर्घटनाएं हुईं, जिनके फलस्वरूप २७ 
व्यक्ति समर गए और १४० को चोटें आयों। सरकार के विचाराधीन 
कुछ ऐसी योजनायें थीं, जिनसे दुर्घटनाओं की संहया घटायी जा सकती 
थी। रोडवेज की गाड़ियों द्वारा पहुँचने वाली जान था माल को हानि 
या चोटों के लिये दयामूलक (॥75-४7७४४०) सुआविजा देने की भी योजना 
तैयार की गयी थी। 


रोडवेज संगठन के कर्मचारियों को यह आदेश दिये गये थे कि 
वे यात्रियों के लिये सभी सम्भव सुविधाओं की व्यवस्था करें तथा उनके 
साथ यथोचित सौजन्यता का व्यवहार करें। भ्रष्ठाचार तथा बिना 
टिकट यात्रा करने को रोकने के छिये कारंबाइपां की गयोीं। प्रत्येक 
गाड़ो में एक शिकायत को पुस्तक ( 0»एए्ञकांगा 5)02 ) भी 
रक्‍्खी गयी जिसमें यात्री, यदि उन्हें कोई शिकायत हो, तो उसे 
दर्ज कर दें तथा जनरल मेनेजरों को यह आदेश दिये गये कि वे 
ऐसी शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दें। किन्तु ऐसे मासलों की संख्या 
बहुत अधिक नहीं थी जिनमें कोई गंभीर शिकायत की गई हो। 


विशेषज्ञों तथा गेर-सरकारी व्यक्तियों की एक तदर्थ समिति 
( 87 ४०० 0००7रां//०० ), जिसके चेयरसेन, भारत सरकार के 
रेल विभाग के भूतपूर्व चीफ कमिइनर श्री एल०पी० मिश्रा थे, रोडवेज 
संगठन के विकास के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिये 
नियुवत की गयी थी। 


सरकार की पेसेंजर सर्विसों के संगठन में इस बात पर विशेष जोर 
दिया गया कि यात्रियों की सुविधा और आराम की व्यवस्था की जाय, 
क्योंकि सामान्यतः निजी रूप से संचालित स्विसों में इन बातों का 
कोई प्रबन्ध नहीं होता। सभी पेसेंजर बसें बड़ो बनाई जातो हैं तथा 
उनमें पर्याप्त स्थान होता है। उनमें पेर फेलाने के लिये काफो जगह 
होती है और हवादार होती हैँ तथा उनमें आरामदेह गहुेंदार सीटों 
को भी व्यवस्था हे। इन गाड़ियों में केवल निर्धारित संल्या में ही 
यात्री ले जाये जाते हें और किसी प्रकार की भीड़-भाड़ करने को 
अनुमति नहीं दी जाती। सभी बसें कठोरता के साथ ढाइम टेबिलों में 


आादेशिक 
वाहन 


श्रे२ 


दिये गये समय के अनुसार ही चलती हैं जिससे लोगों को बस स्टेशनों 
पर अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा नहीं करती पड़ती। सामान्य रूप से, 
नियत समय का पालन सभी सार्गों पर अत्यविक्त सस्तोडत्रद रूप से 
किया गया। चूंकि सभी पक्की इमारतें इस वर्ष नहीं बताई जा 
सकी, इसलिये यात्रियों को सुविधा के लिये अधिकांश स्थानों पर 
अस्थायी टिकटघर, बस-स्टेशन तथा यात्री-विश्वाभगृह (/?938०7287) 
87०08 ) बनाये गये और, जहां कहीं सम्भव हुआ, जे वो की 
भी व्यवस्था की गयी। सभी टिकट घरों और बस स्टेशनों पर पीने 
के पानी का प्रबन्ध किया गया था। 


कानपुर में स्थित केन्द्रीय वर्कशाप में सुधार किये जाने पर विशेष 
रूप से जोर दिया गया । ऐसा केवल बढ़े हुए काम को पूरा करने 
के विचार से ही नहीं बल्कि इसलिये भी किया गया कि वर्कशाप 
के काम और अधिक दक्षता तथा मितब्ययता के साथ किये जा 
सके। उन सभी प्रादेशिक वर्कशापों में भी , जो वर्ष के प्रारम्भ में 
ही खोले गये थे, सुधार किये गये और इस बात को ध्यान मे रखते 
हुये कि आदसियों तथा सामान की कमी थी, वर्ष में जो प्रगति हुई वह 
बड़ी ही उत्साहवद्धध थी। किन्तु सामान की कभी और उपपुक्त 
भूमि प्राप्त करने की कठिनाइयों के कारण सर्विसिंग ( हे 7एशंथंणड ) 
के छोटे स्वेशनों के निर्माण- कार्य में उतनी ही प्रगति करता सम्भव 
न हो सका। 


वर्ष से नए मार्गों को, विशेष रूप से उन सार्गों को जो स्थुनिसिपल 
क्षेत्रों में स्थित थे, हाथ में लेने की एक योजना विचाराधीन थी, 
और वास्तव में देहरादून में झहर से भिले हुए दो मार्गों को हाथ मे 
ले भी लिया गया। मेलों में पर्याप्त वाहन-सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिये 
भी एक योजना तेयार को गयी थी ओर जब यह ॒ योजना कार्पान्वित 
हो जायगी, तो बड़ो संख्या में यात्री तीर्थेयात्रा के केचडों तथा मेलों 
के स्थानों तक अपेक्षाकृत अधिक सरलता, सुविधा तथा शझीधूृता के 
साथ यात्रा कर सकेंगे । 


वाहुन सविस को अपने हाथों में लेने के साथ ही, वाहन विभाग को 
पहिली बार शअरम समस्या का सासना करना पड़ा । सब बातों का 
ध्यान रखते हुए असिकों के साथ उसके संबंध बहुत ही संतोषप्रद 
रहे ओर जब एक या दो अवसरों पर झगड़े पेदा हुये. तो उन्हें दोनों 
पक्षों को संतुष्ट करके मेत्रीपर्ण रूप से तथ कर लिया गया । रोडवेज 
संगठन का यह विचार है कि वह श्रस्कों के साथ न्याय करने तथा 
उनकी भलाई की समुचित व्यवस्था करने का प्रयत्न करे। 


गाड़ियों को लाइसेंस देने तथा उस पर कर छगाने का काम, 
जिसे इपके पूर्व. जिला सेजिस्ट्रे. तथा पुलिस सुर्पारिटेंडेंट किया करते 
थे, प्रादेशिक वाहन अधिकारियों को हस्तान्तरित कर दिया गया, 
क्योंकि यह समझा गया कि यदि एक ही कार्पारूप बाहन से सम्बन्धित 
सभी कार्य संपादित करेगा, तो इससे कार्य-क्षमता बढ़ जायगी। 
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० काम बढ़ जानें के कारण, प्रत्येक रीजन में एक सहायक प्रादेशिक 
वाहन अधिकारो नियुक्त किया गया । १० प्रादेशिक इन्सपेक्टर की और 
१० सहायक प्रादेशिक इन्सपेक्टरों को जगहें स्वीकृत को गईं, किन्तु पब्लिक 
सर्विस कस्मोश़्न द्वारा केवल ५ प्रादेशिक इन्सपेक्टर और २ सहायक 
प्रादेशिक इन्सपेवटर ही भर्तो किये जा सके, क्योंकि उपयुक्त देक्निकल योग्यताएं 
रखने व.ले इससे अधिक उस्मीदवार प्राप्य न थे। 


इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सड़क वाहन के राष्ट्रीयकरण 
के कार्य को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा था, स्टेज तथा पब्लिक करियरों 
के नये. परसिट जारी करने के कारयें को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। 
यह ठीक नहों समझा गया कि नये आपरेटरों (मोटर सराविस चलाने 
वालों) को एक ऐसे व्यवसाय सें रुपया लगाने के लिये परमिद दिये 
जायं, जो अत्त में सावजनिक हित में खत्म कर दिया जाने वाला था। 
फिर भी, मौजूदा नियमों के अधोन प्राइवेट करियरों के लिये परमिट 
जारी किये गये थे। कच्चे मार्गों पर तथा गैस प्लान्ट द्वारा चलाने 
के लिये कुछ स्टेज या पब्लिक केरियरों के अस्थायी परमिद ऐसे 
राजनीतिक प॑ड़ितों को भी दिये गये जिन्होंने ६ महोंने या उप्तते 
अधिक अदधि की सजा जेलों में काटी थी । इसी प्रकार पश्चिमो 
पंजाब और उत्तरी-पश्चिमो सीमा प्रान्त से आये हुए शरणाएथियों को 
भी, सहायता के रूप में, पब्लिक करियरों के अध्यायोी परमिट दियें 
गये । 


पुराने अपरेटरों (मोटर सर्विस चलाने वालों) के सम्बन्ध में 
सरकार ने यह निश्चय किया कि चूंकि वे एक काफो हरूम्बे अें से 
यह व्यवसाय करते आये हैं, इसलिये जहां तक सम्भव हो उन्हें अपनी 
गाड़ियां उन सा्गों पर चलाने का अवसर दिया जाय जिन्हें सरकार ने 
अपने हाथों में नहीं लिया है, ताकि वे धीरे-धीरे अपना व्यवसाय 
बन्द करने योग्य हो जाय॑ और दूसरे पेशे अपना सकें। ऐसे पुराने 
आपरेठरों को, जिनके पास अप्रैल, १९४६ ई० में मोटर वेहिक्विल्स 
ऐक्ट कौ धारा ४७ के अधीन वेध परमिट मौजूद थे ओर 
जो इस लिये इस व्यवसाय से हटा दिये गये थे कि उनके मार्गों को रोडवेज 
ने अपने हाथों में ले लिये थे, ऐसे दूसरे मार्ग दिये गये जिन्हें सरकार 
अपनी बस-सर्विस चलाने के पहले दौर में अपने हाथों में नहीं 
लेना चाहती थी और यह मार्ग उन्हें इस शर्ते पर दिये गये कि 
बे इन नये सार्गों पर केवल उसी ससय तक अपनी गाड़ियां चला 
सकेंगे जब तक कि रोडवेज स्वयं इन मार्गों को अपने हाथ में 
नहीं ले लेता । 


करियरों के 


परमिट 


वाहन संवठनत ( परएक्याइ00४ 0/807780#0॥ )ने उन गाड़ियों सोटर 


को, जिनको रोडवेज योजना के संबंध में जरूरत थी, और ऐसो गाड़ियों 
को, जिनकी प्रान्तोय सरकार के विभिन्न विभागों को जरूरत पड़ा करतो है, 
सीधे डिस्ट्रोब्यूटरों से खरोदने का काम अपने हाथ में लिया । वर्ष में 
निम्नलिखित गाड़ियां खरोदों गयीं :--- 


चेसिस $ + + ७ ब ० प्‌०णज्‌ 
बसें $:*६ ** -+ २१५ 


गाड़ियों 
का लिया 
जाना 
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पेट्रोल वर्ष के प्रारंभ में पेट्रोल संबंधी स्थिति संतोष जनक थी और मोटर गाड़ियों 


तथा पेट्रोल से चलने वालो दूसरों मशोनों, जेसे कृषि में काम आने वाले 
टरेक्टर आदि, के लिये उचित मात्रा में पेट्रोल का राशन दिया गया। 
मई में भारत सरकार ने इस प्रान्त के पेंद्ोल के कोटे में काफो कमी 
कर दो और फड़स्वरूप पेट्*रोल संबंधो स्थिति खराब हो गई, क्योंकि जो 
कोटा पहिले मिल रह था वही सारे प्रान्त को आवश्यकताओं के लिये 
कम था। ऐसो परिस्थिति में सब प्रकार को गाड़ियों के मूल (बेसिक) 
राशन सें ३५ से ५० प्रतिशत तक कपम्तो करनों पड़ीो। सरकार के 
विभिन्न विभागों तथा गेर-सरकारो व्यापारिक संस्थाओं को निरंतर 
बढ़ती हुई कार्यवाहियों के साथ-साथ गाड़ियों की संख्या में भो वृद्धि 
होने के कारण कठिनाई और भो बड़ गयो, इसलिये यह प्रतिबन्ध ऊूगाने 
की आकश्यकता प्रतीत हुई +#ि जो नई गाड़ियां चलाई जाय॑ उनमें 
गेस प्लांठ लगे होने चाहिये। पेट्रोल को हालत सुधरने और प्रान्त 
को पूर्वबत कोठा मिलने पर सब प्रकार की गाड़ियों के पेट्रोल राशन में 
की गई कमो को बन्द कर दिया गया और नवम्बर से फिर पहले को मात्रा में 
पेट्रोल दिया जाने लगा, किन्तु बाद के महीनों में तेल कम्पनियों को टेक 
वेगन न मिलने और रेलवे द्वारा पेढ्ोल पहुंचा कर वतंमान दक बेगन 
को फिर वापस छातमे में देरी होने के कारण नई कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा। जिन जिलों में कमी पड़ो वहां पर स्थानोय राशनिग 
अधिकारियों ने उन कूपनों परपेट्रोल लेने के संबंध में प्रतिबंध लगा दिया 
जिल्हें उन्होंने पहिले वेध कर दिया था और इस प्रकार परिस्थिति का सामना 
किया गया। 


वर्ष में ८० प्रतिद्त पेद्रोल और २० प्रतिशत पावर अलक्ोहलू का 
सिश्रण. (सिक्‍्सचर) भो शुरू किया गया और पावर अलूकोहल ऐंक्ट, 
१९३९ ई० को रद जिलों में लागू किया गया। इस मिश्रण (सिक्‍्सचर) 
केबारे में बाद में बहुत-सी शिकायतें आयीं और फलस्वरूप सरकार ने उद्योग 
विभाग के अधोन इस बात को जांच करने के लिये समिति बनाई कि 
मोटर गाड़ियों में पेट्रोल के स्थान पर कास लाने के लिये यह विश्रण 
ठीक है या नहों। सब्िति की रिपोर्ट वर्ष में नहीं सिली। 


इनफोसेमेंट वाहनसगठन ( फकछा8007 (0728788000 ) को इनफोपेमेंट 
शाखा शाखा! में वास्तव से १६ दस्ते (स्क्वंड) वर्ष में काम करते रहे जिनका 
हेड क्वाटंर आगरा, इलाहाबाद, बनारस, बरेलो, देहरादुन, फंजाबाद, 

गोरखपुर, झांतो, कानपुर, कोठद्वारा, लखनऊ १, लखनऊ २, मेरठ, 

म्रादाबाद और नंनोताल था। सोटर गाड़ियों के (मोटर वेहिकिल्स) 

ऐक्ट, १९३९ ई० तथा इसके अधोन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत 

इन दस्तों ने २०,४९७ मामलों के बारे मे मुहकसे चलाये। इनमे से 

५, १०५ सामलों में सजायें दी गई और १०४ सामलों को दाखिल दफ्तर 
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उकिया गया और २६० मामलों में चेतावनी दी गयो। अर्थदण्ड के रूप सें 
कुल" ४,५७,७५१ ₹० बसूल हुआ। 


लोगों को हवाई जहाज चलाते की ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से लखनऊ, 
कानपुर ओर इलाहाबाद में हिन्द प्राविशियल फ्लाइंग क्लब ने अपना 
काम जारी रक्‍त्ा। इस क्लब ने बरेलो में भो एक प्रयोगात्मक ट्रेनिंग केन्द्र 
खोला, किन्तु हवाई जहाजों को कमी के कारण इसे बन्द करना पड़ा। 
हवाई जहाज चलाने में छोग बड़ी दिलचस्पों ले रहे थे और अधिक केन्द्र 


किक 


खोलने के लिये सरकार से मांग को जा रही थो। 


इस क्लब के पास १० पाइपर कब्ध और १३ एल० बोच (!,.५१७) थे जिनमें 
भारत सरकार द्वारा उधार दो गयो दो मशोनें सम्मिलित है, तथा सेंयुक्त 
प्रान्तोय सरकार के ४ हवाई जहाज अर्थात्‌ २ बोनांजाज, १ आमगंस, 
और १ सुप्रकूजर के रखरखाव का कास भो इस क्लब ने किया। 
उखनऊ, इलाहाबाद और बरेलो केल्‍्द्रों में कुल ३०३४-४० घंटे की 
उड्ठान को गयीं तथा ए' लाइसेंस के ९० पाइलछेटों को द्रनिंग दो गयो। 
इसके अतिरिक्त लखनऊ में एक शिक्षार्थी पाइलेट को ए-१ लाइसेंस 
मिला और दो अन्य शिक्षययी' पाइलेटों ने एु-१ लाइसेंसों के लिये अपनो- 
अपनो परोक्षायें: समाप्त कौं। कानपुर केन्द्र में बहत्‌ परिवर्तत हुए 
५ है से केन्द्र में दिसम्बर के पहिले हुफने से उड़डघन को ट्रेनिंग शुरू 
की गई। 


की ढो० एम० ओग, डाइरेक्टर आफ नेवोगेशन, सेंद्ल वाटर पावर 
डरगिशन ऐस्ड नेवीग्रेशन कमोशन, नई दिल्‍्लो, की योजना के अन्तगंत पटना से 
कानपुर तक गंगा और घाधरा नदियों को पेमाइश करने के सिलसिले सें 
सरकार ने १०,६९४ रु को धनर/ि स्वोकृत को। इनको रिपोर्ट 
'वर्ष मे नहीं प्राप्त हुईं थो। 


विधान संडल को वाहन ( एछ750070 ) सम्बन्धी 
'स्थायो सम्रेति को २१ जुलाई, १९४८ ई० को बैठक हुई। इस समिति 
में वाहन-विभाग संबंधों सब सामलों पर, जिनसें रोडवेज संगठन, प्रादेशिक 
वाहन अधिकारियों तथा प्रान्तोय वाहन अधिकारों के कार्य, तागरिक 
उड्डयन ओर नदो-वाहन सम्मिलित हे, विचार किया गया। इस समिति की 
मुख्य सिफारिशों यह थों कि मेंलों के सिलसिले में वाहन संबंधों साधनों 
को विशेष व्यवस्था को जाय, पेंदोल को चोरबाजारों ओर सरकारों गाड़ियों 
के पेट्रोल को चोरो रोकने के लिये जोरदार कार्यवाहो को जाय ओर समस्त 
'अमुख्त बस स्टेशनों पर यात्रियों के लिये उपयुक्त प्रतोक्षालयों को 
व्यवस्था को जाय। 


३८--घस्राद्य तथा रखसद 


धोरे-धोरे कंट्रोल हटाने के पक्ष में १९४७ ई० के दूसरे भाग में 
भारत सरकार ने जो निर्णय किया था उत्के अनुसार आलोच्य वर्ष के प्रारंभ 
होते हो पहिला काम यह किथा गया कि खाद्यान्न पर से कंट्रोल हदा लिपा 
गया। ऐ त्षा निर्णय करने का, जो खाद्यान्न नीति समिति को कार्यवाहों के बाद 
ककिया गया था, मुख्य कारण यह था कि विदेश्ञो मुद्रा-विनिसय संबंधी कठिनाइयां 


उडडयतन 


तदी-वाहन 


खाद्यान्न पर 
से कन्द्रोल 
हंदाना 
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थीं जिसके फलस्वरूप देश के राशतिग किये गये क्षेत्रों के लिये पर्याप्त न्मात्रा 
मे खाद्यान्न का आयात बनाये रखते से भारत सरकार अत्तमर्थ होगई ४ 
जनवरी के महोते में प्रान्‍्तोय सरकार ने खाद्यान्न के मूल्यों तथा 
प्रान्‍ु्त के भोतर एक्न स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें लातने-ले जाने 
पर से कंड्रोह हुठा डिया। दिपास्जर, १९४७ ई० में राशन बाल़े 
नगरों को संख्या ७१थी जोघटा कर १३ कर दो गई ओर फरवरो के 
बाद से कम्तो वाले पहाड़ो नगरों के अतिरिक्त, राशनिय केवल कानपुर,. 
इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लूखनऊमें जारी रखी गई और वह भी 
१६ मई, १९४८ ई० तक जबकि राशतिणग सब जगह समाप्त कर दी 


रै 


कन्दरोल की कन्द्रोल हटा लेते का तात्कालिक फल बड़ा संतोषजनक रहा, क्योंकि 
नीतिका बाजार मे खाद्यात्ष का आना बढ़ गया और दाम घटने लगे। परन्तु 
फिरसे जोधा ही बाजार में अनाज को फिर वही कमी! होगयो, दास बढ़ने लगें. 
अपनाया और ऐसा प्रतोत होने रूपा कि यदि इसे रोकने के संबंध में कोई निश्चित 
जाता. कार्यवाही न की गयी, तो स्थिति काबू के बाहर हो जाथगो। जुलाई में दिल्‍ली 
में इस स्थिति पर विचार करने के लिये भारतवर्ष के सब प्रान्तीय प्रधान 
मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों क! जो सम्मेछव हुआ उसमें निशचय किया 
गया कि मुद्रास्फीति रोकने तथा गरीब श्रेणो के उपभोक्ताओं को सहायता 
पहुंचाने के लिये कंट्रोल की नीति को फिर से अपनाया जाय। 


रिलोफ कोटा इसलिये रिल्लीफ कोटा के दुकानों को एक प्रणाली चालू को गयी और 
की इकाने इन दूकातों में सप्लाई किये जाने वाले खाद्यानों के भाव तथा सात्र। नियत 
कर दो गयो थी और इससे प्रान्त के ३३ नगरों के १०० रु० मासिक 

तक के आय वाले उपभोकक्‍त.ओं को. फायदा उठाने दिया गया। बाद 

से सरकारों क्ंचारियों, अद्धं सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों (प्रथम श्रेणो. 

के अफसरों को छोड़कर) , शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों, जेल निवासियों, 

पुलिस दल के सदस्यों , प्रान्तीय सदास्त्र कास्स्टेबुलरी (पो० ए० सौ०) 

तथा आत्तोय रक्षक दल ( पो० आर० डो० ) के सदस्पों, सास्यता. 

प्राप्त संस्थाओं के छात्राबासों में रहने वाले विद्यार्थियों, अस्पतालों, 

कोढ़ोलानों तथा पागलखानों के निवासियों और सभी आवद्यक सेवाओं 

के लिये भी जिनमें रेल, डाक और तारघर के कर्मचारी सम्मिलित हें, 

उपभोक्ता यह योजना लागू कर दी गयो है। इसके साथ ही साथ सरकार ने वितरण 
सहकारी करने की नीति में परिवर्तत किया और इस बात पर अधिक ज्ोर दिया 
समितियां गया कि वितरण उपभोक्ता सहकारी समितियों हारा किया जाय। 


राशन में नई योजना के अधोन १६ अगस्त से ३० नवस्थर तक राशन में 
दिये जाने प्रति यूनिद ३ छठांक गेहूं या ४ छठांक गेहूं का मिलवा आठा ( जो गेहूं और 
वाले जो की बराबर मात्रा मिला कर बनाया गया था ) दिया गया, किन्तु १ 
अनाज दिसम्बर, १९४८ ई० से इस राशन में २ छठांक मोटा अवाज भो 
तथा बढ़ा दिया गया। बढ़ा हुआ राशन, जिसमें ४ छठांक गेहूँ शामिल था, 
उनको (१) पुलिस दल, प्रान्तोष सशस्त्र कास्स्टेबलरी (पो० ए० सो०) 
राशन- तथा ग्रान्तीय रक्षक दल (पो०आर०डो०) के सइस्पों, (२) अस्पतालों 
भात्रा के निवासियों, (३) जेल केवार्डरों, (४) “कैबाल' नगरों ( अर्थात्‌ 
कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, और लखनऊ) को आग बुझानों 
सेवा के कर्मचारियों, (५) रेल के सेहनतकश मज़दूरों और (६) डाकखाने. 
के कुछ श्रेणो के कर्मचारियों को दिया गया। 


श्र 
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ब्यूर्ण कंट्रोल की चीोति पर फिर अप्त८ करने के निउुचय के फलस्व॑रूप 
सरकार ने धान तथा चावल के अधिक से अधिक थोंक और फुटकर 
मूल्य निर्धारित करने के लिये तत्काल हो कानूनों का्मंवाही की। खाद्यान्न 
के असाधारण बड़े स्टाक रखने के लिये व्यापारियों को सनोवृत्ति को 
रोकने के विचार से सरकार ने वे मूल्य घोषित कर दिये जिन पर कि वह 
आवश्यकता पड़ने पर, स्टाकिस्टों से खाद्यान्न अनिवार्यरूप से ले लेगो, चाहे 
वह लाइपेन्सदार हों या न हों। इस प्रक्नार घोषित किये गये मृल्य ये थे-- 
गेहूं १४ रु० सन, चना, जौ और बाजरा ऋष॒दः १० रु०, ९ रु० और ९ रू 
४ आना मन और ज्वार तथा सक्का ८ रु० ८ आ० सन॥। 


खरीफ फसल को वसुल्दली भो को गई, किल्तु यह फसल चावल को 
छोड़कर, अधिक वर्षा तथा बाढ़ के कारण बहुत नष्ड हो गयों थो। इस- 
लिये सरकार ने केवल चावल की वसूलो करने का निशचय किया और 
१९४८--४९५ ई० की खरीफ केलिपे ९०,००० दन चावल की मात्रा नियत 
की। दिसम्बर के अन्त तक प्रान्त में २९,३६२ ठन चावल को वसूली 
हुई हा और इस बात को बड़ो आशा थो कि निबत मात्रा वसूछ हो 
जायगी। 


आलोच्य वर्ष में रबो फसल के अनाज की वसूलो नहीं को गयो थी 
और हहरी आबादी के गरोब लोगों को रिलोफ कोठा को दुकानों के द्वारा 
सस्ते भाव पर खाद्याज्ञ की व्यवस्था करके उन्हें सहायता देने का सरकार 
ने जो उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया था उसके लिये उसे प्रायः समुद्र- 
पार से आयात किये खाद्यान्न पर ही निर्भर रहना पड़ा 
तबनुत्तार उन्होंने भारत सरकार से प्रार्थता को किड्दप्त प्रान्त के लिये 
पर्याप्त गेहूं दे दिया जाय और भारत सरकार ने कैलेंडर वर्ष के लिये अन्तिम 
आयात. कोदा. (& ००ंफशष्ट 77007 धृप्र०+& ) निर्वारित किया। 
फिर भो सपुद्र-पार देशों से गलल्‍्ला न पहुंचने के कारण भारत सरकार को 
अक्तूबर और नवम्बर के महीनों में प्रास्तीय कोटों में भारो स्यूनतायें 
करनो पड़ी। प्रान्त को अक्तुबर में ६,००० ठन और नवम्बर में १४,००० 
टन ग्रेहें मिला जब कि प्रान्‍्त में हर महीने २५,००० दन गेहूँ को खपत है । 
इन न्यूनताओं के फलस्वरूप स्टाक की दशा बहुत हो असंतोषजतक हो गई 
और राशन वाले नगरों को उतना गलला न दिया जा सका जितना कि उन्हें 


पहिले दिया जाता था। कई स्थानों में अस्थायों प्रबंध करने पड़े । 


वर्ष के आरंभ में सरकार के पास २२,५८५ दढन गेहूं, १४,५६९ दन 
चावल और ४१,२६७ ठन मोदा अनाज था। राशव की पाबन्दी के समाप्त 
होने की तारीख अर्थात्‌ १६ मई को सरकार के पास तिस्तलिखित स्टाक 
थे, जो रिजर्व में इस उद्देदय से रखे गये थे कि फिसो स्थात विशेष में 
अन्न संकट होने पर वहां के छोगों को शोच्य सहायता पहुंचाई जाय :-- 


ठ्से 
गेहूं +-« के १९,००७ 
चावल 3 कक $ 5 १५,७०० 


सोट! अनाज हा १४,००२ 


मूल्य 
नियंत्र ण| 


खरीफ को 
गलला-बसुली 


स्टाक 
स्थिति 


खरीद 
ओर 
आयात 


निर्यात 


वर्ष की 
समाप्ति 
पर बचत 
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वर्ष में जिवता गहला खरोदा गया और जितना आयात किया गया 
बह इन प्रकार हे-- 


खरीद 

ट्व 
गेहु गे ८८ 
चना हे की २४६ 
जो 3४ मु ३९ 
चावल 5; म ३९,८२६ 
ज्वार ६०५ 
बाजरा १७७ 
सकक्‍्का 3६ 

आयात 

गेहूं ० १,०४, २६० 
गेहूं का आठा .. ८२७ 
जौ २४,७२७ 
सर्वेका हे * « १५,६६० 
पूर्वी राज्यों का चावल 8 २,३८२ 
रोंच! का चावल ४.२ १,३७० 
पूर्वी पंजाब का चना १४,७३० 


अप्रेल सें सरकार ने ३,००० टत विदेशों सक्‍का और २५,००० 
टन धिदेशी जौ, जितका आयात पिछले वर्ष किया गया था, निर्यात करने 
के लिये बचत के रूप में भारत सरकार को प्रस्तुत किया। 
भारत सरकार ने यह गल्‍ला परदिचमी बंगाल के लिये नियत कर दिया, 
परन्तु जुलाई में जब निर्यात प्रारंभ हुआ, तो खाद्यान्न को दशा खराब हो 
गयो थी और भारत सरकार से यह प्रार्थना को गयो कि जिन प्रान्तों को 
बह अनाज दिया जाने को था उन्हें बह अब न भेजा जाय | फिर भी 
४३१ दधत जो और १,३१२ टन सक्का परिचसी बंगाल को भेजा गया। 
इसके अतिरिक्त सरकार ने भध्य भारत, भोपाल और मध्य प्रदेश को 
ऋमशा: २,६७२ टन; ५०० टन और १,००० ठन थोड़े समय सें तेयार 
होने वाले गेहूं का बोज भारत सरकार को बिशेब प्रार्थना पर निर्यात 
करने का प्रबंध किया और भारत सरकार ने बाद में इसके बदले 
में विदेशों गेहूं दिया। 


वर्ष समाप्त होने पर निम्नांकित स्टाक शेष रहा:-- 


व्न 
गेहूं 95 * « १५,००० 
चावल > ४0,००० 
मोटे अनाज ..- ४३,००० 
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क्योंकि राशन के उत्तरदायित्व को पूरा करते रहने के लिये गेहूं 
व्‌ हू की 
सात्रा बिल्कुल अपर्याप्त थो, इसलिये भारत सरकार से प्रार्थता की गयी 
कि वह प्रान्त केस्‍्टाकों में और वृद्धि करदें। 


तेल, तिहहन और खाने योग्य खलो से नियंत्रण हटा छेने के 
फलस्वरूप . खाद क॑ काम म आने वालो खलियों पर से भो घोरे-धोर नियंत्रण 


हटा लेने की नोति लागू कर दो गयो और ८ अप्रैसे उनपर नियंत्रण 
हुटा लिया गया। 


१७ फरवरी के बाद प्रान्त के बाहर ज्ञाक-भाजी के लाने और ले जाने 
थर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा। 


किस्तु यू० पो० थी (मूवमेंट) कंदोल आईर, १९४५ ई० के 
अन्तर्गत प्रान्त केबाहुर घो के निर्यात प्ररोक् जारो रहो और सरकार 
से केवल परमिठ प्राप्त करने पर उसे बाहर ले जाने की आज्ञादो जाती थी। 
प्रान्तके भोतर न तो घी के ल7चे-लेजाने पर कोई प्रतिबन्ध था और न 
'उसके सूल्य पर ही। 


कमो वाले क्षेत्रों के बाहरो बाजारों को सहायता पहुंचाने के लिये 
सरकार ने १९४७-४८ ई० के घो के मौसम में यू० पो० आगसाफक 
घो पेकर्स को २५,००० सन तक आग साके घो निर्यात करने को 
आज्ञा दे दो। पहिले को तरह कुल २५,००० सन में से कई कोदे विभिन्न 
आयातकर्त्ताओं के लिये नियत (एलाट) किये गये। पैकरों को भो, 
इस आधार पर कोदे नियत किये गये कि १९४७ ई० में उनका कितना 
अधिकया कम कारोबार रहा। फिर भो वास्तव में केबल २,५८५ सन 
घी निर्यात किया गया और यह उस ८०० मन देशो घो के अतिरिक्त 
था जिपको प्रायः प्रति प्रार्थवा-पतन्र देते वाले को १ दिन के हिसाब से घरेलू 
खपत के लिये अनुमति दो गयी थो। 


वेजीटेबिल आयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल आड्डर, १९४७ ई० के अधीन 
प्रदत्त अधिकारों को काम में छ/ते हुए, भारत के वेजीटेबुल आयल प्रोडक्ट्स 
कंट्रोलर ने बनस्पति तेल के बने हुए पदार्थों के नियंत्रण को कॉर्थान्वित 
किया। उक्त आर्डर का प्रयोग इत बतस्पति तेल से बने हुए पदार्थों 
के (१) मूल्य और (२) उत्तकी किस्म के लागू करने तकही सोधित 
था। इस आईर के उप्तभाग को लागू करने क्यो तारोख, जिसका उद्देश्य 
उनके वितरण तथा लाने और छे जाने पर प्रतिबन्ध रूगाना था, बसें 
विज्ञापित. नहीं की गयो। 

भारत सरकार ने कंद्रोलर या इस संबंब में उसके हारा अधिकृत 
किसो व्यक्ति को यह भो अधिकार दे दिया कि वे किसो भो सकान, गाड़ी या 
जलयान में प्रवेश कर सकते है और उसको तलाशो ले सकते हे तथा बनस्पति 
तेल से बने हुए पदार्थों को किसी ऐसे स्टाक को जब्त कर सकते हें जिसके 
संबंध में यह विश्वास करने का कारण हो कि उक्त आड्र के किसी 
आदेश का (जो सप्रभाव हो) उल्लंघन किया गया है या किया जा 
रहा हैँ या किया जान को है। भारत सरकार द्वारा जारो किये गये दुसरो 
विज्ञप्ति द्वाराये अधिकार प्रान्तीप सरकार को सौंप दिये गये और उसके 
बाद को वें अधिकार जिला सेजिस्ट्रेों को सौंप विये। 


तेल और 
तिलहन 


शाक-भाज़ी 


चची 


बनस्पति 
तेल से 
बने हुए 
पदाय्यें 


खांडसारी 
शक्कर 


कपड़ा 
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इस प्राप्त से खांडसारों दाक्कर के नियंत्रण और वितरण को एक 
योजना हाग थो, किन्तु भारत सरकार द्वारा गुड़ और शक्कर से नियंत्रण 
हटा लेने के फलस्वरूप सम्पूर्ण परिस्थिति बदल गयो। २८,००० टदर्चे 
ड्सारो दक्कर, जो बसल कोगपोथों और विलर्यारिग एजेंटों के पास 
रुकी पड़ो थों, के बेंचने को एक गंभोर समस्या सॉमने आ गया।। 
संपक्‍त प्रान्तीय सरकार ने उनको प्रास्त के बाहर अपना स्टाक निर्यात 
करने की समस्त सुविधायें प्रदान करने का निद्चय किया, परन्तु 
दानेदार शक्कर के वितरण पर से कंट्रोल हटा लिये जाने तथा नये 
मौसस का उत्पादन प्राप्त होने के कारण इन पुरानों स्टाकों के लिये 
बाजार नहों रह गया। यह समस्या इस बात से और भी जटिल 
हो गई कि स्‍्टाकों को एक स्थान से दूसरे स्थान को छाने ले जाने 
के लिये आवश्यक वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अन्ततः सरकार 
को सारा होब स्टठाक लगभग ६,४६,०३४ मन, जो क्लिर्यारिंग एजेन्टों 
के पास पड़ा हुआ था, रूगभग १,६३,००,००० रु० के क्रय मूल्य पर 
खरीदना पड़ा। 


जितना स्टाक खरोदा गया उसमे घटिया किस्म की, अर्थात्‌ के-३ 
जौर के-६ श्रेगी की ३,८१,०७१ मन खांडसारी शक्कर भी सम्मिलित 
थी, जिसके लिए बाजार नहीं रह गया था और जिसे शक्कर की कुछ 
उन सिलों से प्रबन्ध करके दानेदार शक्कर बनवानी पड़ो, जिन्हें स्वीकृत 
दरों पर भगतान करके इस काम को करने के लिए राजी किया गया। 
इस बात के अधोन कि यह प्रश्न तत् होता रहेगा कि प्रतिशत प्राप्त होने वाली 
दक्‍कर (रिकवरी) के सम्बंध में इंडियन इंरटीट्यूथ आफ शुगर टेकक्‍्नोलाजी 
के डाइरेक्टर हारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर कितनी दवकर मिलों के 
पाप है, इस प्रकार तयार की हुई ३,१७,००० मन दानेदार शक्कर प्राप्त हुई 
और बेची गई। परन्तु सीजन के दोरान में दानेदार शवकर के मूल्य को 
३५ रु० ८ आ० से घटा कर २८ रु० ८ आ० कर देने के भारत 
सरकार की घोषणा के फलस्वरूप सल्य गिर गया। निम्न श्रेणियों की 
खांडसारी शक्कर को दानेदार शक्कर बनवाकर और बेचकर 
खांडसारी को बेचने में जो घादा हुआ उसका तखमीना लगभग १५ 
लाख ६० लगाया गया। उक्त घोषणा के कारण खॉंड्सारी दक्‍ककर के दोष 
स्टाक, जो उच्च श्रेगी (के-९ और के-१०) का था और जिसे इस 
प्रकार बेवा गया था, के मूल्य भी काफी गिर गये। यह तखभमीना 
लगाया गया कि सरकार को इस सोदे में भी १५ लाख रु० का घाटा 
उठाना पड़गा। इन घाटों की क्षतिर्पुति के लिये भारत सरकार को 
प्रार्थना-पत्र दिये गये। यह भी सनिईुचचरण किया गया कि उस इक्साइज 
ड्यूडोी को वापस मांगा जाय, जो खांडसारी से बनाये हुए दानेदार 
दक्‍कर पर लो जा रही थी और जिस पर इकक्‍्साइज ड्यूदी सिल: 
वाले पहले ही दे चुके थे। यह आशा की जाती है कि यह रुपया 
वापस सिल जाने पर घाटा रूगभग ७ लाख रु० कम हो जायगा। 


वर्ष के आरम्भ में कपड़े पर से भी कंट्रोल हुठा लिया गया, परन्तु 
बाद में म॒ल्‍यों में वुद्धि हो जाने से कंट्रोल का फिर से लगाया जाना 
आवद्यक हो गया। ३० जुलाई, १९४८ ई० को सरकार ने भारतोय संघ 
में स्थित सिलों के कपड़ का सारा स्टाक जब्त कर लिया और मिल में: 


१४१ 


'बने हुए सब कपड़ों पर नियंत्रित मूल्यों की मोहर छूगाने का निईुचय 
उंकया। उसने यह भी सनिशचय किया कि मिल का उत्पादन उन कोठों के 
अपनुप्तार लिया जाय, जो उसने देश के प्रत्येक्त प्रशासक्रोप इकाई (यूनिद) 
के लिए नियत कर रखा था। इतप्त प्रकार लिप्रे गये कपड़े का आतन्तरिक 
वितरण का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार के विवेक पर छोड दिया गया। 


संवुक्ष प्रान्‍्त को लाभग ३०,००० गांठीं का कोटा मिला जिसमे से 
लगभग १७,००० गांडें संयुक्त प्रान्तीय मिलों के पास प्राप्य थों और हो 
गांढें प्रान्‍्व के बाहर के आठ करड़ा उत्पादन केन्द्रों से आने वाली थीं। 
प्रत्तोपष सरह्वार ने कपड़ा मंगारे और लातें-ले जाने का आयोजन 
. जिड्े के आधार पर किया। प्रत्येक्न जिडे को महीत और मोदे कपड़ों 
को अउनो आवश्यक्रताओं के अनुप्तार कपड़े का कोटा निर्वारित किया 
गया। कोई राशनेंग चालू नहोंकी गई, परन्तु नियंत्रित (कंट्रोल्ड) 
सूल्यों के कड़ाई से लागू किये जाने पर जोर दिया गया। वस्त्र 
व्यवत्तावियों को कपड़ा वितरण करने का काम स्वयं वस्त्र-व्यवसाय 
"के ऊपर छोड़ दिया गया और फुटकर विक्रेताओं द्वारा को जाने 
बाली विक्रों पर भी सिकदार और किस्म दोनों के सम्बन्ध सें कोई 
शोक नहों रूगाई गई। 


द्विर भो यू० पो० कंट्रोल काटन बलाथ ऐंडयाने डोलर्त लाहपेंसिग आडेर, 
१९४८ ई० को जारो करके लाइपेंत दिये जाने की एक प्रगाली चालू को गई, 
और प्रास्त के रजिए्ट्ड शरणायियों सहित समस्त वस्त्र व्यवसायियों को, जिन्होंने 
कंट्रोह न रहते को अंबधि में कयड़े का कारोबार करना आरम्भ कर दिया 
था अपवा जो पाफिह्तान में लाइपेंत-य्राप्त वस्त्र-व्यवसाथी थे, साधारण 
व्यापार को प्रगालियों के साथ-प्ाथ कपड़े का व्यापार करने का लाइसेंस 
दिया गया। 


प्राविन्शियल मार्क ठिग फेडरेशन को अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, हमीरपुर 
और बिजवोर जिलों में कपड़े का एकमात्र जायातकर्ता (इम्पोर्ट्से) तथा 
दूसरे बाइप् जिलों में आंशिक आयातकर्ता (पार्ट इम्पोटर्स ) नियुकतत किया गया। 
जहां कहों भी उपभोक्ता सहकारी समितियों ने कपड़े की फूटकर बिक्री के लिये 
दुकानें खोल रखी थों, उनको फुटकर विक्रो के लाइपेंस दिये गये। कपड़े का 
आयात सम्बन्धी शेष कार्य साधारण व्यापार के सुपर्द कर दिया गया। 


आचन्तरिक वित्तरण के प्रप्रोजनों के लिए प्रत्येक जिले से एक थोक 
'बस्त्र-व्यवप्तापो संब बनाने के लिए कहा गया, जो जिले में आये हुए कपड़ 
'को फुटकर विक्रेताओं के विभिन्न संघों को देगा। संघ प्राविन्शिपल साकेंदिग 
फेडरेशन से भी कहा गया कि वह अपना सारलू उपभोक्ता समितियों यथा 
'फुडठकर विक्रेता संघों को दे। 


परच्तु संघों के बन जाने तक लाइपेंस-आप्त व्यक्तिगत थोक व्यव- 
साथियों को काम करते रहने की इजाजत दी गई। 


व्यवसायियों 
को लाइ-- 
सेंस का 
दिया जाना 


वितरण 
की्‌ 
व्यवस्था 
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जिले के शरणार्थी थोक व्यवसायियों तथा फुटकर विक्रेहाओं को 
पृथक्‌ संध बनाने को इजाजत दी गई और कुछ बड़ जिलों जैसे, 
देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्झरनगर, मेरठ, अलोगढ़ं, मथरा, मुरादाबाद, 
बरेली, लखनऊ, फंजाबाद, बनारस, इलाहाबाद और झांसो में कपड़ के 
पृथक्‌ एलाटमेंट किये गये जिससे कि वे अपने पुनर्तास की आस 
योजना के अंग के रूप में फूटकर वितरण के लिये देने की दृष्टि से 
व्यापार करते रहेंगे। 


मुताफा थोक व्यवसायी संघों तथा प्रान्तीय ऋय-विक्रय संघ [(प्राविन्शियल 
मार्केटिंग फेडरेशन) के लिये निम्नलिखित मुनाफे नियत किये गये :-- 


युक्त प्रान्त के बाहर का कपड़ा ** १ १/४ प्रतिशत 


युक्त प्रान्त का कपड़ा नल !) 
व्यक्तिगत आयातकर्ताओं ( इस्पोर्टरों ) तथा थोक व्यवसाथ्ियों के 
लिये मुताफों को पथकू-पृथक्‌ इस प्रकार नियत किया गया:-- 


आयात कर्ता थोक व्यवसायी 
युक्‍तप्रांतके बाहरका कपड़ा .. ५१/२ प्र०श० ११/४प्र० श० 


युक्‍त प्रान्त का कपड़ा -«. ३१/२ ,, २ प्रतिशत 
फ्टकर विक्रेताओं के लिए सब दक्ाओं में म॒नाफा प्रति १०० रु० पर 
९ रु० ६ आना नियत किया गया । अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल और 
देहरादून के पहाड़ो जिलों में युक्‍त प्रान्त के बाहर के कपड़े के संबंध में 
मुनाफा प्रति १००० पर ८ रु० ८ आना नियत किया गया। 


उसी समय यह भो निश्चय किया गया कि फुटकर बिक्री को दूकानों 
पर जनता को कपड़ा एक्स--फेक्टरी मूल्य तथा २० प्रतिशत पर सिल्ले 
और थोक व्यवसाथियों तथा फूटकर विक्रेताओं के लिए मनाफा रख 
देने के बाद जो मुताफा बच रहे उसे विक्री कर या प्रशासन व्यय 
के रूप में सरकारी हिसाब में जमा किया जाय। वास्तव में व्यापारी, २० 
प्रतिशत छुट के अतिरिक्त, नन्‍्याययुकत, ढंग से, चुंगी और दूसरे म्यनिसिपल 
करों को भी वसूल कर सकते हे। है 


जनतः के एक्स-मिल (सिल से बाहर निकलने वाले कपड़े के) मलल्‍यों के 

लिये कपड़े ऊपर २० प्रतिशत को दर से जनता को कपड़ा सप्लाई करने के लिये, 

की विक्री मिलों ह्वारा डिपो खोले जाने की भी व्यवस्था की गई। जहां तक कि 
इन डिपो का सम्बन्ध हे, इनके लिये १० प्रतिशत का लाभ नियत किया 
गया और साथ ही साथ यह निदचय किया गया कि दोष धनराशि को 
सरकारी लेखे में विक्री-कर और प्रद्यासन-व्यय के रूप में जमा कर 
दिया जाय। 


रैछ३ 


हाथ से छपे हुए और हाथ से रंगे हुये कपड़ों के सम्बन्ध में 
कोई मुल्य निर्धारित नहीं किये गये। कपड़ों को हाथ से रंगने 
वाले छोग, जिनके पास टेक्सटाइल कमिइनर द्वारा दिया हुआ एक 
'देक्स साके' और यू० पी० हेंड प्रिन्टर्स ऐंड हेन्ड डायसे आडंर, 
१९४७ ई० के अन्तर्गत आवदयक लाइसेंस हो, थोक बेचने वालों या 
थोक बेचने वालों की संस्था या प्राविन्शियल मसार्केटिग फेंडरेशन 
(प्रान्तोय ऋष-विक्रम संघ) से अपनी संस्थाओं द्वारा कपड़ा प्राप्त 
कर सकते हें और छापने के बाद इसे यातों फूटकर बेचने वालों 
या उपभोक्ताओं को उचित लाभ पर सीधे बेच सकते हें। 


कपड़ा पर नियंत्रण करने के साथ-साथ सुत पर भी नियंत्रण 
किया गया। इस प्रान्त के लिये ९,८८३ गांठ, प्रतिमास सृत का कोटा 
निर्धारित किया गया था, जिसमें से संपुकत प्रान्त को मिलों की ७,५४९ 
गांठ और संयुक्त प्रान्त के बाहर को सिलों की २,३३४ गांठें थीं। 


लाइपेंस प्राप्त आयात करने वाली एजेन्सियों द्वारा उत्पादन केन्द्रों से 
जिलों में सूत का आयात किया जाता है। कुछ जिलों में व्यक्तिगत 
व्यापारी ऐसी एजेन्सियों का काम करते हूँ, जब कि दूसरे जिलों में 
प्रात्तीय. सहकारी उद्योग संघ ( प्राविन्शियल कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल 
फेडरेशन), जो एक सहकारी संस्था है, आयात करने वाली एजेन्सी का 
काम करतो है। आयात करने वाले, फूटूकर बिक्री के लिये, सुत, 
जुलाहों की प्राथमिक (प्राइमरी) सहकारी समितियों या फुटकर बेचने 
वाले व्यापारियों और उपभोक्‍ताओं के हाथ भी सीधे बेंचत हे। सूत 
से सामान बनाने वालों और बतियाइन-भोजा आदि (होजरी) बताने 
वालों को सृत का नियत कोटा सीधे दिया जाता है। किन्तु सृत की 
कोई राशनिग नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में नोति यह है कि केवल 
मूल्य पर नियंत्रण रक्‍खा जाय और सब उपभोक्ताओं को उनकी 
आवश्यकतानुसार सुत बिना किसी रोक-दोक के सप्लाई किया जाय। 


वर्ष के अन्त में, सांभर के नसक के स्टाक को स्थिति, राजपुताना में 
पानी बरसने के कारण खराबहोगयो और सरकार को नवम्बर और दिसम्बर 
में कलकत्ता से समुद्रो नमक के आयात का प्रबन्ध फिर से करना पड़ा 
ताकि वह सप्लाई किये जाने वाले उपलब्ध नसक की पूति कर सके। 
मई से दिसम्बर, १९४८ ई० तक नसक का आयात विम्नांकित प्रकार से 

किया गया :--- 
सांभर से कलकत्ता से 


समुद्री नसक 

एम० जो० बो० जी० 

बेगन्स चृगन्स 
मई, १९४८ ८६ न ९४२ 
जून, १९४८ .. शक ४९१ 
जुलाई, १९४८ .. हे ८६९ 
अगस्त, १९४८ .. हा १,११७ 
सितम्बर, १९४८ .. सी १,२३७ 
अक्तूबर, १९४८ .. ३ १,१३७ 

नवम्बर, १९४८ .. गा १५०२० २०प्‌ 

दिप्तम्बर, १९४८ .. ** |. ८९२ ३२६ 





हाथ से 
छपा हुआ 
और हाथ 
से रंगा 
हुआ 
कपड़ा 


सृत 


तसक 
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मिटटी का १९४१ ई०के पुरे की खपत को आधार पर, भारत सरकार ने मिद॒दी 
तेल के तेल का प्रान्तोध कोटा निर्धारित किया। १ अप्रैल, १९४८ ई० को 
वास्तविक सप्लाई, १९४१ ई० के खपत को ५५९ प्रतिशत थी और 
भारत सरकार ने “अधिक अजह्ू उपजाओ” आन्दोलन के संबंध में, 
जिसे उसने स्वयं चलाया था, तेल को मांग के लिये व्यवस्था करने के 
उद्देश्य से मई, १९४८ ई० से ४ प्रतिशत को और भो कमो कर दो, 
किस्तु सप्लाई-स्थिति उस समय सुधर गई जबकि भारत सरकार ने पहिलो 
जुलाई, १९४८ ई० से सार्व जनिक उपभोग के लिये मिद॒ठों के लेल को कुल 
सात्रा को बढ़ाकर १९४१ ई० को ओऔतत खपत का कुल ८३ अ्रतिशत 
कर दिया। पहिलो अक्तूबर, १९४८ ई० से १० प्रतिशत की और वर्दध 
हुई जिससे कि दिया जाने बाला कुल कोटा, १९४१ ई० को खपत का ९३ 
प्रतिशत हो गया। 


वर्ष में अभतपूर्व बाढ़ आ जानें के कारण लाइन बदलने के स्थानों, जंसे 
मोकामा घाठ आर सेमरिया घाठ में तेल लाने ले जाने के कास में बहुत बड़ी बाधा 
पहुंचो और उन जिलों में जहां मोटर गेज रेलवे द्वारा साम्रान भेजा जाता 
थ।, कुछ समय तक सप्लाई अपर्याप्त रहो। मुख्य रूप से वाहन संबन्धों 
कठिवाइयों के कारण प्रान्त के अन्य भागों में भो मिदटों के तेल को स्थिति 
असंतोषञ्ञननक्त रही । इतलिये जल्दो-जल्दों तेल सप्लाई करने तथा ब्राड 
गेज्ञ और मोटर गेज्ञ दोनों स्थानों में, जहां लाइव बदलती हे, बेगनों को सरक्षित 
रखने के लिये प्रबन्ध करने के प्रयत्न किये गये । 


इमारतो भारत सरकार ने १९४८-४९ ई० के लिये, इस प्रास्त को ६,६४४ 
सामान बेगन स्लेक कोयला, ८०००० टन सोरेंड और २९,१३५ ढन लोहः 
और इस्पात का नियत कोदा दिया और विशिन्न सरकारो विभागों और 
जनता के लिये भो कोटा निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त २०० 
टन लोहा और इस्पात का एक त्रेमासिक विशेष कोटा शरणार्थों प्रतिर्माताओं 
( मआ900४080078 ) को दिया गया और संचालक, उद्योग और बाणिज्य, 
युक्‍त प्रान्त ( [78007 छत फशतैप्डणं68 8७१ (0००8, ए. 9. ) 
को सिफारिश पर यह कोटा बांठा गया। भारत सरकार ने बाढ़ संबंधों 
सहायता कार्य के लिये ४,००० ठन सीसेंटड और २,००० ढन लोहा 
और इस्पात का एक और खास कोटा दिया। 


डेट प्रान्‍्तीय. लोहा और इस्पात नियंत्रक ( ?70070७) [700 शाप्ते 
8060७ 0077०७/) द्वारा दिये गये चूरा-कोयले से पंकायो गयो इंटों पर, 
युक्त प्रान्त ईद नियंत्रन आदेश, १९४८ ई० ( 0. 79. छल॑०८४ (080- 
600 07867, 948 ) के अस्तर्गत निर्यत्रण लागू किया गया। बाद 
में यह निश्चय किया गया कि उक्त आदेश में संजोधव कर दिया जाय, 
जिससे कि डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट सब ईंटों पर, चाहे बह चूरा, कोयला, 
या लकड़ी या किसी दूसरे इंधत से पकाई गयी हों, नियंत्रण लागू कर 
सके! ऐसा निर्णय करने को कुछ वजह तो यह थो कि बाढ़-पोडित क्षेत्रों में 
जो स्थिति पेंदा हो गई हैँ वह सुधर जाय और कुछ यह थो कि कोयले से 
पकाई जाने वालो ई ठटों को कमी के कारण प्रमुख शरणार्थो ससम्बस्धी निर्माण- 
कार्य रुक गये थे, जबकि कई जिलों में ई'घन से पकाये जाने वाले ई'टों के 
बड़ेढेर केढेर पड़े थे, जिनको न तो मूल जादेद् के अस्तर्गत हस्तगत किया 
जा सकता था और न कम मूल्यों पर खरीदा ही जा सकता था। 


श्छ्र 


मिलों में कागज की सप्लाई अपर्याग्त होने के कारण, कागज की स्थिति 
सामान्यतया असन्तोषजनक रही । जुलाई से नवथस्बर तक की अवधि सें 
आन्त को उस अवधि के लिये औसतन अपने कोटे का रूगभस ५३ 
प्रतिशत कागज मिला। कागज को कस्तों के कारण, सरकार ने नि३चय 
किया कि नये छापेखानों को चालू करने को स्वीकृति न दी जायगी, किन्तु 
बाद में आयात किये हुए कागज के पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाने के 
कारण यह नि३च्चयथ किया यया कि ऐसे उपयुक्त मासले, उबत नियस से 
बाधित न होंगे जिनर्म जिला मेजिस्ट्रेटों ने विज्ञेष प्रकार से सिफारिश की 
हो, पर प्रतिबन्ध यह हैँ कि-- 


(१) प्रार्थो के पास नये प्रेस चलाने के लिये उपाय और साधन 
रहे हों, 


(२) उसने अपने प्रेस के लिये स्थान प्राप्त कर लिया हो और 
ऐसी आवश्यक सत्रीतों को खरोंद लिया है। या उनके लिये आइ्डर दे 
दिया हो जो तरन्त उपलरूब्ध हो सकें, और 


(३) जितना छपाई का काम किया जायगा उमप्तको देखते हुए उस 
स्थान में नथा प्रेस चालू करना न्‍्यायोचित हो। 


वाहन की कठिताइयों के कारण सरकारी खर्चे पर इंघत का लाना-ले 
जाना बहुत हुई तक कम करना पड़ा। नागरिक खपत के लिये इंधन की 
सप्लाई केबल कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आयरा, लखनऊ और दुसरे 
चार शहरों में की गयी थी। 


खाद्य तथा रसद विभाग का उप विभाग (घ), जो स्रष्टाचार और चोर- 
आजारी करने की शिकायतों पर कारंबवाई करता था, प्रथक यूनिट के 
रूप में उस समय तोड़ दिया गया जबकि वर्ष के आरंश में राशतिग 
सवाप्त कर देने के बाद ऐसी शिकायतों की संख्या घट गयो। किन्तु 
उस उय विभाग को बाद में उत्त समय फिर खोला गया जब राशनिंग 
को किर चालू किये जाने के बाद इन जिक्षायतों को संख्या बढ़ गई। यह 
भो नि३चचय किया गया कि इस उय विभाग को यह काम सौंपा जाय 
कि क्षह नियंत्रण आज्ञाओं को कठोरता से लागू करें और ऐसे कर्मचारियों 
(इन्फोर्सेमेंट स्टाफ) के पथ-प्रदर्शतन के लिये उपयुक्त साहित्य तैयार करे 
जो प्रान्त के कुछ चुते हुए क्षेत्रोंमें नियंत्रण आज्ञायें राग करने के लिये 
आवश्यक समझे गये हों। 


साधारण तौर पर विभिन्न शहरों के सप्लाई और राश्ननिग दफ्तरों 
ऊऋा निरीक्षण किया गया और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गयो। 
वष में ६५ अधिकारों आष्टाचार, बदनामी इत्यादि के विभिन्न आरोपों के 
कारण बर्खास्त कर दिये गये। अडतोस अच्य अधिकारों मुअत्तल् कर 
दिये गये, जबकि तीन को उनके सूर पदों पर वापस कर दिया 
गया। 


यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेस्पोरेरों पायर्स) ऐक्ट, १९४७ 
को, जो ३० सितम्बर, १९४८ ई० को समाप्त हो गया था, विधान 


कागज 


७॥४ 


इधंच 


नियंत्रण 
आज्ञाओं 
का लागू 
करना 


अधिकारियों 
के विरुद्ध 
कार्यवाही 


विधान 


सामात्य 


वित्तीय 
व्यवस्था 


खांचा, 
कपड़ा और 
चिकित्सा 
सहायता 
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संडल के ऐक्ट द्वारा दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये ३० सितम्बर, 
१९०५० ई० तक बढ़ा वियागया। यू०पी० प्रिवेशन आफ ब्लेक मार्केटिंग ऐक्ट 
को भो. एक वर्ष की अवधि के लिये बढ़ा दिया गया जो. ३० सितम्बर, 
१९४९-६० को समाप्त होगी। 


३६--सहायता तथा पुनर्वास 


वर्ष में विस्थापित व्यक्तियों कौ समस्या अत्यन्त बविकट हो गई थी 
जनवरी, १९४८ ई० में सब से अधिक संख्या में विस्थापित व्यकित आये 
जबकि एक हु! महीने में यू०पो० सें ७४,००० लोग आये। विस्थापित 
व्यक्तियों को कुल संख्या ४ लाख हो गई और प्राप्त को आथिक दया पर 
अधिकतम भार पड़ा । रजिस्ट्री जो १९४७ ई० के आर्डनिंस द्वारा लाग 
की गयी थी, १० अप्रेल, १९४८ ई० से इस अभिप्राप से बन्द कर देनी 
पड़ी हि और विस्थापित व्यक्तित न आयें, पर बाद में जटिल और उपयुक्त सामलों 
में इसकी अनृमति अगस्त, १९४८ ई० में फिर दे दी गई। भारत सरकार 
और स्वीकृत करने वाले प्रान्त की सहमति से उन असहाय शरणाथियों को 
मुफ्त रेलवे क्रेडिट नोट दिये गये जो स्थायी पुनर्वास के लिये प्रान्त 
के बाहुर जाना चाहते थे। 


१९४८--४९ ई० के बजठ  तखमोीने में विस्थापित व्यक्तियों को 
सहायता तथा पुनर्वास के लिये २,१६,४२,४०० रु० की व्यवस्था को 
गई थी. और विभिन्न प्रयोजनों के लिये उन्हें या उनकी सहकारों सप्तितियों 
को ऋण देवे के सम्बन्ध में ४०,००,००० रु० की व्यवस्था की गई थी। 
यह आशा की गई थो कि भारत सरकार प्रान्तोधष सरकार को कुल व्यय 
भुगधान कर देगी। 


विस्थापित व्यक्तियों से से असहायों को मुफ्त खाना, सुफ्त कपड़ा 
मुफ्त घिकित्शा-सहायता के रूप सें १९ सरकारी और ९गर सरकारो 
शिड्टिरों में सहायता देंगे को व्यवस्था के गई थो। फोजी 
अधिकारियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि खाली बेरिकों और 
इसारतों को विस्थापित व्यक्तियों के! शरण देने के काम में लाया जाय। 
सरकार ने जून, १९४८ ई० तक सरकारी शिविरों में असहाय शरणाथियों 
को खिलाया, लेकिन चुंकि यह प्रथा आत्म-सहायता को व्यक्तिगत 
प्रेरणा को नष्ट करके छोगों की भावना पर बुरा प्रभाव डालती थी, 
इसलिये इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये थे कि उन व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में मृप्त खाना खिलाना ऋमशः रोक दिया जाय जो स्वयं 
अपने निर्वाह का प्रबन्ध कर सकते थे। किर भी उपयुक्त मामलों में 
खिलाने को अवधि को बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई थी। दो विधवा 
घरों को--एक सथुरा और एक मेरठ में--राज सहायतायें दी गईं थीं, जहां 
औरतों और बच्चों को मुफ्त खाना देने की अनुमति थी । मुफ्त राशन 
देने के अतिरिबत, सरकार ने असहाय शरणाथियों को जाड़े ओर गर्मी 
कौ ५ देने का काम हाथ में लिया और जाड़े में मुपत्‌ बांठने के 
लिये १४,००० रजाई, १०,००० ऊनी क्म्बल और १२,००० पोंड ऊ्मत 
देने का प्रबन्ध किया गया और इसके अतिरिक्त १९४८ ई० कौ गर्मी 
में पांच लाख रुपयों की लागत का सुती कपड़ा भो बांदा गया ॥ 
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विभिन्न शरणार्थो शिविरों में उपयुक्त सफाई 


और चिकित्सा सम्बन्धी 


सहायता का प्रबन्ध किया गया और स्थानीय निकायों को कुल मिला कर 


३,३५,००० रु० के सहायक अनुदान इसलिये 
अधिकार क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों के अधिक 
जो उनके साधनों पर अधिक भार पड़ा ह वह 


दिये गये कि उनके 
संख्या में आ जानें से 
पूरा हो जाय। जनता 


द्वारा दिये गये दान से चलने वाले अस्पतालों को उचित वित्तीय 
सहायता दी गई और भुवाली सेताटोरियम में असहाय क्षय-रोगियों की 
निःशुल्क चिकित्सा को गई । सरकारी शिविरों में ८१ रोगी-शब्याओं, 
१५ डाक्टरों, २० कम्पाउंडरों और १३ नसों बाले १५ अस्पतालों को 


देखरेख की गई। 


महत्वपूर्ण शिविरों पर रेडियो सेटों की व्यवस्था की गई ढाड़स देना 
और रहने वालों को प्रचलित विषयों की सूचना देने का प्रबन्ध किया ग्रया 


था। विस्थापित व्यक्तियों को ढाढ़स बधाने के 
कार्यकर्ताओं को शिविरों में भेजा गया। प्रत्येक 


उद्देय से सामाजिक 
शिविर की निराश्रित शिविरों में 


महिलाओं तथा बच्चों को अरूण करने और उनको एक या: विक्षा 
दो चुने हुए शिविरों, जैसे दरभंगा कैसिल कंम्प, इलाहाबाद में ले जाने 
की व्यवस्था की गई थी। ऐसे शिविरों में जिनका प्रशन्ध सरकार के 
हाथ में था, २१ प्राइमरी और सिडिल स्कूल खोले गये और 
इन स्कझों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या वर्ष के अन्त तक 


६,००० से अधिक हो गई। आज्ञा दी गई 
असहायशरणार्थी विद्याथियों के लिये पुस्तक 


कि इन स्‍कूलों में 
ओर यंत्र आदि मुफ्त 


देने की व्यवस्था की जाय। ९वो और १०वीं कक्ष/ के १३०० 
विद्याथियों को पढ़ाई ( 'पां्ं०० ) और परोक्षा शुल्क से बंचित 


कर दिया गयां। ७५ रुपये तक नकद 


प्रत्येक विद्यार्थी को 


पुस्तकों खरीदने के लिये भो दिये गये। इस प्रकार कुल ५०० उय्या 


दिया गया। 


सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के 


पुनर्वा।॒थोजनाओं को पुनर्वास 


अधिक सहत्व दिया; उनको जो सुविधायें दी गईं वें नीवे लिखे हुये... क्षय 
चार शीर्षओं के अन्तर्गत आती है, अर्थात्‌ (१) शिक्षा, (२) दूँचंग, 


किक. 


(३) नोकरी और (४) ऋण या किर से बसने के सम्बन्ध में अस्य 


सुविधाएं, जैसे बिजली, लोहा ओर इस्पात निर्वारित मात्रा में 


जप 


देना, 


दुकानें और मकातों का निर्माण और निवास को लिये क्वार्देर 


इत्यादि। 


कालेज ओर देकितिकल संस्थाओं में पढ़ने वाऊे उपयुक्त विद्यर्तावों (क) शिक्षा 
को ऋण दिया गया। कुल धनराशि जो इस वन स्वाह्त को गई. सम्बन्धी 


वह ८०,००० ० से अधिक थो। मिनिस्टर आफ 


लेबर हारा संचालित ऋण 


ट्रेनिय सेन्टरों पर २,००० विस्थापित व्यक्तियों. (पुरुष) को (ख) व्य-+ 


व्यावसाथिक देनिग ( ए०5७ए०ाकों 77४78 ) 


तथा थ० पी० के विभिन्न वसाय 


मिलों और कारखानों में ३०० उच्मीदवार ( 3 0एछ/2॥ 088 ) को टेक्निकल संबंधी 
व्यापार के सम्बन्ध में ट्रेनिंग देने के लिये सरकार न व्यवस्था की । सहिलाओं . देनिग 


(ग) नौकरी 


ईघ) ऋण 


(डा) विद्युत्‌ 
शक्ति, 
लोहा 
ओर 
इस्पात 
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के लिये क्रिइ्चियन स्कूल आफ कामसे में शार्ट्रेड और टाइप राइदिय्ा 
की ट्रेनिंग देने के लिये पृुथक्ठ ५० सीटों की व्यवस्था की गई। दो 
आवासिक औद्योगिक गृह (9०४०१०७%ा७] पगरपंप्र# -७ ल्07798) खोले गये 
जिनमें से एक देहरादून में २५० महिलाओं के जिये है। इसके अतिरिक्त 
मुख्य-मुख्य स्थानों पर १३ ट्रेनग-तथा-उत्पादन केन्द्र चल रहे थे जिममें 
शिविरों से बाहर रहने वाली सहिलाओं को लाभदायक व्यापारों की ट्रेनिंग 
दी जाती थी। 


विस्थ/पित व्यक्तियों की नौकरी की व्यवस्था करने की दृष्टि से, 
अधिवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध, आयु की सीमा तथा शिक्षा सम्बन्धी 
योग्यताओं को उनके पक्ष सें काफी ढीला कर दिया गया और रिसेटिलमेंट 
और इम्प्लायमेंट के डाइरेक्टर को योग्यता रखने वाले दरणाथियों को 
रजिस्टर करने तथा उनके लिये नोकरी दिलाने का कार्य सौंपा गया। 
इस प्रकार १९४८ ई० के अन्त तक रूग़भग ६,००० लोगों को नौकरी 
«दिलाई गई। किन्तु यह सम्भव नहीं था कि इस दिक्षा में उनके लिये ओर 
कुछ किया जाय, क्योंकि सीमित संख्या में हो छोग सरकारी नौकरी में 
लगाये जा सकते थे और कुछ एसीनोकरियां भी प्राप्य थों जिनको करने 
के लिये शरणार्थी आमतौर से तेयार नहीं थे। 


१९४८ ई० के आरम्भ सें दारगार्यों पुनर्वाता ऋण आडिनेंस 
( 8रभप2०० ६9७७ 009007 ,08708 07078706 ) को जारी करके 
विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार, कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी व्यवसायों 
में लग जान की सुविधाय दो गई थीं। प्रान्तीय सरकार ने ५,००० झुपये 
तक ऋण दिया ओर उपयुक्त सामलों में अधिक ऋण देने के हलियें 
भारत सरकार के पुनर्वास वित्त प्रशासन ( डि6089708607 ०७08 
#वेशांधरां&7'0&४0०70 ) से सिफारिश की गई। विद्यार्थियों को ८०,००० 
रु० से अधिक ऋण की स्वीकृति के अतिरिक्त ५,४५,००० रु० की 
धनराशि जिला सेजिस्ट्रेटों को खेती योग्य भूमि पर बसने वाले शरणार्थियों को 
ऋण देने के लिये दी गई। ५०,००,००० रु० की एक दुतरी नियत 
धनराशि इन्डस्ट्रीन के डायरेक्टर और जिला सेजिस्ट्रेदों को दी गई 
जो शहर के रहने वाले शरणार्थियों, उद्योगपतिषों और दृकानदारों 
को ऋण के रूप में देने के लिये थी। पुनर्वास वित्त प्रशासन 
( डिगाब्ाजी/कां०0ा. शंधरा09 4 वएंपरंडएकांरंतिता ) ने यू० पी० 
स॑ विस्थापित व्यक्तियों के लिये वर्ष भर में लगभग २ लाख रुपये के 
ऋण की स्वीकृति दी। 


विधभिन्न जिलों में शरणार्थियों के कारखानों को सरकार ने ६०० 
किलोबाट से अधिक बिजली दी और विस्थापित विर्माणकर्ताओं 
( ए७5ण०80078) में लोहा और इस्पात का ६०० टन से अधिक 
कोटा बांदा। यहू निशचय किया गया था कि मोदीनगर (मेरठ), 
नेती (इलाहाबाद), देहरादूरन, शाहजहांपुर, नवाबगंज और १० एम०टी० 
टों० सी० बेरक (बरेली) में उद्योगपतियों के नगर बसाये जाप॑। 
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सकेरीतगर कालोनी स निर्माण कार्य शुरू हो गया और वर्बा में २,००० 
मकानों का निर्माण कार्य हाथ सें लिया गया। चिस्कपित उद्योगपतियों 
को भो इलाहाबाद के जिले में नेती को ओऔद्योगिक भूमि दो गई थी। 
गंगा खादिर और तराई के नवविकसित भागों का आधा क्षेत्र झर- 
णार्थो-कृषकों को बसलने के लिये दे दिया गया। वर्ब से लगभग एक 
सो परिवार गंगा खादिर में बस गये। 


सरकार ने ४,२०० दुकान-सहित निवास स्थानों का निर्माण 
करवाया जो ८ रु० से लेकर १४ रु० तक मासिक किराये पर 
विस्थावित व्यक्तियों को दिये गये। इन मकानों में से कुछ मकानों को 
विस्थापित व्यक्तियों को किराया द्वारा खरोदने ( छे +३-कुपा०॥8९७ ) 
के आधार पर बेचने की एक योजना वर्ष में विभिन्न जिलों में कार्यान्वित 
को गई थी। इसके अतिरिक्त ३,००० एक जगह से दूसरी जयह ले जाने योग्य 
(९075009[०) लकड़ी के स्टाल और ४,६०० मकान बनवायें गये ओर विस्थापित 
व्यक्तियों को दिये गये। विस्थापित व्यवितयों के लिये दूकान और 
भकात बनवाने के सम्बन्ध में ४०,६०,२७० रु० स्थानीय निक्रायों को 
ऋण के रूप सें दिया गया। ७०,००० ₹० स्वीकृत स 3कशरित। के आधार 
7र घर बतवाने वाली समितियों ((!०-०987७४ए७ प्र०एआंग2 8 >0७४98) 
को दिया गया और १९३९ ई० के मूल्यों के स्तर पर निर्माण कार्य के 
प्रयोजनों के लिये उनको देने के निरित्त भूमि प्राप्त की गई। विस्था- 
पित परिवारों को देने के लिये खाली मकान और दूकानें भी प्राप्त को 
गई जिनसे उन सुसलूमानों के मकान और दूकानें भी सम्मिलित हे 
जो यहां से चले गये। वर्ष सें कुल लगभग ११,००० परिवारों के 
आवासिक स्थानों के लिये और ६,५०० परिवारों के लिये रोजगार के 
स्थानों की व्यवस्था की गई। हि 


यू० पी० निन्‍्कान्त (सम्पत्ति प्रशासन) आ्डिनेंत, १९४७ ई० (ए. 7. 
4ए७०ए6९ जैविफांशाडणाव्र0्० णी ?0099/7ए 07वीश8३2७, 947 )को 
यू० पी० लिष्कान्त सम्पत्ति ऐकक्‍्ट (0. 9. ॥४ए७०प्४७७ 70967 '30$) , 
१९४८ के द्वारा रह कर दिया गया और इत ऐक्ट सें निष्कान्त 
सम्पत्ति के उचित भ्रबन्ध के लिये कस्टोडियन (('प४०0787 ) नियुक्त 
करने की व्यवस्था की गई। वर्ष में भारत-सरकार ने यह इच्छा प्रगट 
की कि प्रान्तीय ऐक्ट (?7०शां7०ं& ३०४) को पूर्वी पंजाब के कानून के 
अनुरूप बना दिया जाय जिपस्ते कप्टोडियन ((प्रड:0त90) की सम्मति के 
बिना, वास्तविक या संभावित निष्क्रास्त व्यक्ति सम्पत्ति को संक्रस अथवा 
विनिमय, रेहन या बेच न सकें। २७ दिसस्वर, १९४८ ई० से निध्कान्त 
संपत्ति ([४ए७०५९७ (70०7५) के प्रबन्ध के संबंध में भ्रत-सरकार द्वारा 
एक विशेष अफप्तर नियुक्त किया गया और परिचिमो जिले (विशेषकर 
देहरादून, सहारनपुर, सेरठट और मुजफ्फरनगर ) उसकी अधिकार 
सीमा म॑ रक्‍्खे गये। प्रान्तोय सरकार द्वारा संबंधित जिला अधिकारियों 
के.नाम आदेंश जारी कर दिये कि वे उक्त अफसर को सब प्रक्तार को 
सहायता दें।. । 


जो विस्थापित व्यक्ति पाकिस्तान में अपनी सम्पत्ति छोड़ आये थे 
उनके दावों का निपटारा शीघ्र कराने के लिये सरकार ने दावों 


(च) खेती- 
योग्य भूमि 
पर बसना 


(छ ) निर्माण 
कार्य 


निष्क्रान्त 
सस्पत्ति 


दावे 
((]8४78 ) 


खोये हुए 
संबंधियों 
तथा 


अपहत 
की खोज 
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कि 
के एक प्राविन्शियल रजिस्ट्रार ( ?0णांग्रजंबों हिटांडप'छा' ० ०0७४7१8 ) 
की नियुक्ति की और जिला सेजिस्ट्रेटों को अधिकार दे दिया गया कि वे 
अपने-अपने जिलों में दावों के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करें। 
१६ अक्तूबर, १९४८ ई० से, भारत सरकार से मिले आदेशों के अनुसार, दावों 
का रजिस्ट्रेशन बन्द कर दिया गया, क्योंकि ३० सितम्बर, १९४८ ई० तक 
रजिस्टरड दावों की जांच कर लेता आवश्यक था। बकाया वेतन, पेंशन, 
प्राविडेंट फंड, छुट्टी-वेतन, ठेकेदारों द्वारा जमा की गई जमानतों आदि के 
लिये किये गये दावों को उपयुक्त स्थानों सें भेज दिया गया । 


जिन विस्थापित व्यक्तियों को पाकिस्तान में रहने वाले अपने 
संबंधियों का कुछ पता ठिकाना म मालम था, उनसे कहा गया कि वे पूरे 
विघरण सहित एक आवेदन-पत्र प्रान्तीध सरकार के जरिये भारत-सरकार 
के पास भेजे जिससे कि भारत-सरकार ऐसे मामलों में पाकिस्तान सरकार 
से पुछतांछ कर सके। इसके अतिरिक्त अन्तर्डामिनियत स्तर पर हुई 
वार्ता के फलस्वरूप सभी जिला सजिस्देंदों के पास आदेश भेजें गये 
कि वे अपहृत स्त्रियों का पता लगाने में सहायता दें। पुलिस 
सुपरिटेडेटों को अपने संबंधित जिलों सें पाई जाने वाली अपहृत 
स्त्रियों को सुरक्षित रूपसे मई दिल्‍ली तक पहुँचाने के लिये जिम्मेदार 
बनाया गया। 


अधालका, 253: समग-+, अरदामगाए१ इलाका, प्रदाता. 
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सरकारी राजस्व तथा वित्त 


४०--केन्द्रीय राजस्व 


युक्त प्रान्त में जिन लोगों पर आय कर लगा था उनकी कुछ संख्या 
७०,९८६ थी। कुछ ९,६७,९५०,३५८ रु० वसुल हुयें। सब से अधिक 
धनराशि आय-कर से प्राप्तहुई जो ४,०७,००,५९४२०थी। अन्य करों 
से आमदनी इस प्रकार हुई :-- 


स्र्0 
कारपोरेशन कर... »« १,५९,४४,५२६ 
अतिरिक्त लाभ कर .. ,.. १,४९, ११,७४० 
सुपर-टेक्स ** «.. १/१६/११,५०३ 
व्यापार-लाभ कर (8प्रश्ना॥/088 97066 7१७5) ६६,७४,५ ३८ 
सरचाजे न ५९,१८,०१६ 
कैपिटल गेन्स टेकस . | २,१२,१२४ 


विदिध कर ०५ नह ८,२२,३ १७ 


५१५१ 
४१--प्रन्तीय राजस्व 


१९४७-४८ ई० के मूल बजठद में ४,०१३ लाख रु० की आमदनी 
और ४,०६० रु० रूख के खर्च का तखमीना लगाया गया था, जिससे 
४७ लाख रु० का घाठा था। यह घाटा राजस्व सुरक्षित कोष 
( ०एशाप6 ०३४7९ ऊपा0 ) में सेदिये गये २३ करोड़रु० के 
संक्रण को ध्यान में रख कर हुआ, नहीं तो मूल बजद में वास्तव में 
२९७ लाख रु० का घाटा हुआ होता। किन्तु इस वर्ष वास्तव में 
३,८७४ लाख रू० को आय हुई और ३,७५२ लाख रु० खर्चे हुआ। 
इस प्रकार १२२ राख रुपये की बचत हुई जिसमें से १२० लाख ० 
राजस्व सुरक्षित कोष में जमाकर दिया गया और २ लाख रुपये की 
एक छोटी धनराहि बची रही। 


_ ४,०१३ लाख रु० के मूल तखमीने की तुलना में १९४७-४८ ई० 
में कुल वास्तविक राजस्व ३,८७४ राख रु० प्राप्त हुआ। इस प्रकार 
१३९ राख रु० को कमी रही। विकास संबंधी योजनाओं के सम्बन्ध 
सें भारत-सरकार की आर्थिक सहायता ८४७ राख रु० से कम होकर 
४८३ लाख रु० रह गई। एक अन्य उल्लेखनीय कसी इस बात 
से हुई कि यह वर्ष वास्तव में राजस्व बचत के साथ समाप्त हुआ 
था और राजस्व सुरक्षित कोष से लेखे के राजस्व खाते में २३ 
करोड़ रुपये की धनराहि संक्रमित करता आवश्यक नहीं समझा गया! 
दूसरी तरफ आय-कर का हिस्सा ५२७ लाख रु० से बढ़कर ५६५ लाख 
रु० हो गया और प्राप्तियां, प्रतत्तीय आबकारी से ५२५ राख रु० से 
बढ़ कर ७०६ लाख रुपया, अन्य करों और महसूलों से १४६ लाख से 
हु बा २०३ लाख और पुलिस से ६१ लाख से बढ़ कर १२५ लाख 
हो गई। 


आय-कर और आबकारी से होने वाली प्राप्तियों में वृद्धि 
सुद्र-स्फीति के कारण हुई, जबकि अन्य करों और महसूलों में वृद्धि 
कुछ तो गद्चे का सहसूल १ आता प्रतिमन से ३ आता प्रतिसन 
कर दिये जाने और कुछ मनोरंजन तथा बाजी लगाने के करों कौ 
दरें बढ़ जाने के कारण हुई । पुलिस--्राप्तियां इसलिये अधिक हुई 
कि अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा पुलिस और विशेष सशस्त्र कॉंस्टेबुलरी 
के लिये इस वष स्वीकृति दिये जाने के फलस्वरूप रेलबे बोर्ड और 
भारत-सरकार से अधिक अंशदान मिला। विकास योजनाओं पर होने 
वाले वास्तविक व्यय के आधार पर भारत सरकार से मिलने वाली 
आर्थिक सहायता कम्त हो गई और इसी कारण इस वर्ष, जेसा कि 
मूल बजट में विचार किया गया था, राजस्व सुरक्षित कोष से किसी 
धनराशि का संक्रमण करना आवश्यक नहीं समझा गया। 


यदि राजस्व सुरक्षा कोष में संक्रमित किये गये १२० लाख रु० को 
ध्यान में न रक्‍खा जाय तो वास्तविक राजस्व व्यय ४,०६० छाॉखें 
रु० के मूल तखमीन से ३०८ लाख रुपया कम हुआ। सुड्य चद्धि 
“पुलिस! के अन्तगेत हुई और मुख्य कमी कृषि , “नागरिक निर्माण 
कार्य) और सिंचाई सम्बन्धी “निर्माण कार्यों' के अच्तगंत हुई। 

पुलिस प्र व्यय १४२ लाख रु० बढ़ गया जिसका सुख्य कारण 
भ्रान्तीय रक्षक दल का संगठन और रेलवे सुरक्षा पुलिस की १६ 


१९४७-४८ 
ई० का 
बजद 


राजस्व 
प्राप्तियाँ 


राजस्व व्यय 


पंजी व्यय 


१९४८-४९ 
का बजट 


१९४८-४९ 
के संशोधित 
तखभीने 


१४० 


अतिरिक्त कम्पनियों के अलावा प्रान्तीय सहस्त्र कान्सटेबुलरी की> ८४ 
अतिरिक्त कम्पनियों का बनाया जाना था । इसके विंपरीत विद्युत्‌ 
दक्ति द्वरा कृषि करने और उपनिवेशन योजनाओं को आरभ्भ करने में 
विलम्ब हो जाने के फलस्वरूप कृषि में १०८ राख रुपया कम 
व्यय हुआ। उत नागरिक निर्साण कार्यों पर, जितका व्यय भारत सरकार 
से प्राप्त सहायता से पूरा किया जाता है, होने वाले व्यय में भी १९८ 
लाख रुपये की कमी हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि सीमेंट, 
इस्पात और अन्य” भवन तथा सड़क निर्माण सम्बन्धी सामग्री में बहुत 
कमी हो गई। इसो कारण सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों में भी 
९९ लाख रुपया कम व्यय हुआ। 


पूंजी व्यय ३९३ लाख रुपये हुआ जबकि मूल बजटमें १,प८५ 
लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। 


पंजी से किये जानें वाले योजना सस्बन्धी कई कार्य सामान की कसो 
या सामान प्राप्त करने में कठिनाई के कारण या तो आरम्भ न किये जा 
सके या उनकी प्रगति धोमी रही। मूल तखमीनों में सप्लाई योजनाओं के 
लिये १६६ लाख रुपये के शुद्ध व्यय की व्यवस्था की गई थी किन्तु 
वास्तव में इन योजनाओं को कार्यान्बित करने पर ४६ लाख रुपये की शुद्ध 
आय हुई। पूंजी व्यय के अन्तर्गत केवल इसी के कारण २ करोड़ से अधिक 


को कमी हुई । 


१९४८-४९ के बजट में ४,५८७ लाख रु० के राजस्व और 
५,०५७ लाख रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया था अर्थात्‌ उसमें 
४७० लाख रुपये का घादा था। १९४७-४८ की तुलना में प्राप्तियों 
तथः व्यय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुईैं। भारत सरकार से युद्धोत्तर 
योजनाओं के लिये और अधिक सहायता मिलने को आशा से प्राप्तियों 
में वृद्धि होने की आशा की गयी थी। अन्य कर तथा महसुलों से भी 
अतिरिक्त राजस्व की आशा थी। विद्युत शक्तिद्वारा क्रषि करने के 
कारण कृषि से और मिश्चित-कृषि तथा यान्त्रिक खेती के प्रसार के 
कारण पशु-पालन विभाग से भी और वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया 
था। इसके विपरीत कानपुर और उद्नाव जिलों में भो मचय-निषेध 
लागू किये जानें और उन जिलों में जहां मद्य-निषेध नहों हे, शराब और 
अच्य-मादक पदार्थों (7प28) की नियन्त्रित खपत के कारण आबकारी राजस्व 
के घटने को आशा थी। बस सर्विसों के प्रसार और विस्थापित व्यक्तियों पर 
व्यय होने के कारण विविध विभागों पर भी अधिक व्यय होने का अनुमान 
लगाया गया था तथापि इन वृद्धियों के कारण राजरव में घाटा नहीं हुआ 
क्योंकि यह अनुमान लगाया गया था कि बस सर्विस चालू करने से जो 
प्राप्तियां होंगी. वह उस पर होने वाले व्यय से अधिक होंगी और विस्थापित 


व्यक्तियों पर होने वाला व्यय भारत सरकार से वसूल किया जाने वाला 
था। 


संशोधित तखमीने में प्राप्तियां ब्ढकर ४,९०४ लाख रुपये हो गई 
और व्यय घट कर ४,८४७ लाख रुपये हो गया। फलरूतः ४७० लाख 
रुपये के बहुत बड़े घाटे के बदले जिसका मुल तखमीने में अनुमान किया गया 
था ०७ राख रुपये की छोटी सी बचत हुई। प्राप्तियों की मद में अन्य: 


श्श्३ 


कर दुधा महसुल ३३० लाख रुपये से बढ़कर ८५१ लाख रुपए और 
कार्पोरेशन कर को छोड़ कर आय पर कर ७२० लाख रुपये से बढ़कर 
८९९ लाख रुपया हो गया। कृषि संबंधी प्राप्तियों में ९१ छाख रुपये, 
बन संत्र थो प्राप्तियों में ४१ लाख रुपये और आजबकारी की मप्राप्तियों 
मे ४० लाख रुपये को वृद्धि हुई। अन्य करों और महसूलों में वद्धि,- 
मुख्यतया बिक्रों कर लगाने तथा शुगर सिडीकेट द्वारा शीरे की बिक्री 
सें अधिक मुनाफा प्राप्त होने के कारण हुई। आयकर में वृद्धि मुख्यतया 
कृषि “आय कर लगाने और विभाजन से पूर्व. की अवधि के आयकर में 
प्रांतीय. सरकार का भाग मिलने में देर होने के कारण हुई थी जो १९४७-४८ 
ई० में प्राप्त नहीं हुआ था। कृषि के अन्तर्गत प्राप्तियां अधिक हुई क्योंकि 
दाक्कर पर से नियंत्रण उठाये जाने के फलस्वरूप १९४६--४७ ई० में शक्कर 
के स्टाकों से उपाजित अतिरिक्त मृताफ में इस सरकार का जो भाग होता था 
वह भारत सरकार से प्राप्तहुआ। आबकारी को प्राप्तियों में बुद्धि मुद्रास्फोति 
के कारण हुई और बन की प्राप्तियों में वृद्धि रेलवे को रेलवे स्लीपर 
सप्लाई किये जाने के फलस्वरूप “टिम्बर कूप्स” के वाधिक 
. नीलाम में अच्छे सूल्य पर बिक जाने के कारण हुई। इसके विपरीत 
युद्धोत्तर विक्रास योजना के लिये भारत सरकार से मिलने वाली वित्तीय 
सहायता में २६१ लाख रुपये की कमी हो गयी क्योंकि भारत सरकार नें 
यद्रास्फीति निरोधक उपाय के रूप में ऐसी योजनाओं के लिये कस 
धनराशि नियत को। सरकारी बस सर्विस से भी कम आय हुईं 
क्योंकि वास्तव में वाहन (मोटर गाड़ियां इत्यादि) कम संख्या भें चलाये गये। 
इसके अतिरिक्त भारत सरकार से वसूल की जाने दाह्ो उस घनराशि में 
१०७ लाख रुपये को कमी हुई जो केन्द्रीय सरकार हारा दिये गये 
ऋण से विस्थापित व्यक्तियों के लिये पुनर्वासन के लिये गृह-निर्माण योजनाओं 
को वित्त पोषित करने के निर्णय के फलस्वरूप सहायता और पुनर्वास 
को उपायों पर व्यय को जाती है। सिंचाई सबंधी प्राप्तियों मे भी ६३ 
लाख रुपये को कमी हुई जो अंशतः रबी की फसल के समय अधिक बारिस हो 
जाने ओर अंशतः अज्ञान्व वातावरण और मेवों छोगों के बड़ी संख्या से 
चले जाने के कारण. हुई क्योंकि इससे खेती के क्षेत्र मे कमो हो गयी। व्यय 
को मद में सब से उल्लेखनीय वृद्धि क्षषि के व्यय में हुई जिसका मुख्य कारग 
यह था कि शक्कर पर से निप्रत्रण हटाने के फलस्वरूप १९४६--४४ ई० 
में शक्कर के स्टाकों से उर्पाजित अतिरिक्त सुनाफे में प्रान्तीय सरकार 
को जो भाग मिला, वह “शुगर रिसर्च ऐंड लेबर हाउसिंग फंड” को संक्रमित 
कर दिया गया। बिऋ्रो-कर निर्धारित करने और वसूल करने के लिये जो 
संगठन स्थापित किया गया था उसके कारण म्‌ख्यतया अन्य करों तथा 
सहसूलों में ५९ लाख रुपये की वृद्धि हुईै। इसके विपरीत जेसाधारण 
प्राप्तियों . से पूरे. किये जाने वाले निर्साण-कार्यों पर पू जी की लागत में ३०६ 
लाख रुपये की कम्ती हुई और सिंचाई ओर जलू- विद्युत्‌ निर्माण कार्यो 
पर होने वाले व्यय में ७८ लाख रुपये को कमी हुईं। इसका मुख्य का 
यह था कि भारत-सरकार ने यह निर्णय किया कि वह॒ ऐसे निर्माण 
कार्यो पर होने वाले वास्तविक व्यय की ३ प्रतिशत भाग ही राज-- 
सहायता के रूप में अदा करेगी । गाड़ियों को सप्लाई को स्थिति 
अच्छी न होने के कारण वाहन विभाग के व्यय मे १४० मी की 
एक और कमी हुई और फलत: रोडबेग के विस्तार की श्रगति में बाधा 
पहुंची । 


'यूंजी व्यय 


सप्लाई 
योजना 


१४४ 


पूजी व्यय, मूल तखमीनों के ९९२ लाख रु० से बढ़ कर संशीधित 
तखमीनों में १,२६२ लाख रु० हो गया। सूल तब्पीनों में, सप्लाई, 
योजनाओं के कारण ४९ लाख रुपया की आय को व्यवस्था की गयी थी, 
किन्तु इन योजनाओं के कार्यान्वित किये जाने के फलस्वरूप ३०६ लाख 
रु० शुद्ध व्यय हुआ और इत प्रकार १५५ लाख रुपये की वद्धि हुई। 
भारत सरकार के इस निश्चय से कि वह युद्धोत्तर विकास योजनाओं के व्यय 
का केवल ५० प्रतिशत देगी, ३०४ लाख रुपया की एक और धनराशि की कमी 
सिंचाई और जलविद्युत्‌ निर्माण कार्यो तथा नागरिक निर्माण कार्यों के 
अंतर्गत हुई। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण से शरणाथियों के लिये मकान और 
दृरान बनाये जाने के कारण मुख्यतः शरणार्थी पुनर्वास योजनाओं पर किये 
जाने वाले व्यय में भी १४२ लाख रु० की वद्धि हुई। इन बवुद्धियों की 
तुलना सें कुल मिलाकर ४१० लाख रु० की कमियां हुई जिसका 
सृख्य कारण यह था कि बहुत सी पूजी-पोजनाओं का काम या तो आरम्भ 
नहीं किया जा सक्ता या सामान, स्थिरपघंत्र बिजली और सजदूर न मिलते 
या इन वस्तुओं के प्राप्त करने में कठिताइयां होने के कारण वे बड़ी धीमी 
गति से कार्यान्वित की गयों। 


अन्न की राशनिंग संबंधी भारत सरकार की नीति के अनुसार अन्न 
सप्लाई योजना सीमित अंग में ही ब्षे के प्रारंभिक काल मे चाल रकक्‍्खी 
गयी, क्योंकि प्रान्त के ५ प्रधान नगरों, अर्थात कानपुर, इलाहाबाद, 
बनारस, आगरा और लखतऊ के निर्धेन वर्ग के लोगों को तथा पहाड़ी क्षेत्रों 
के ७ कप्ती वाले नगरों अर्थात ससुरी, देहरादून, नेवरीतालू, अल्मोड़,, रानीखेत 
लेन्सडाउन और पौड़ो को अन्न सप्लाई करने के लिये आंशिक झप से ही 
राशनिंग व्यवस्था लागू की गयी। दुर्भाग्यवश सारेदेश से तथा इस प्रान्त 
में राशनिग व्यवस्था समाप्त करने को नीति के परिणाम निराश,जनक हुए 
और १९४८ ई० के अगस्त के सध्य तक सरकार को राशनिग व्यवस्था 
पुनः चालू करनी पड़ी। फिर से राशातिग चालू करने का काम पहले प्रान्त 
के उन पांच प्रयान नगरों सें शुरू किया गया जहां १९४८ ई० के मई 
के मध्य मे राशतिग व्यवस्था समाप्त कर दी गयी थी, और इसके बाद 
दूसरे नगरों में राशातिग छागू की गयी। प्रान्त के भीतर खरीदे जाने वाले और 
बाहर से उससे मंगाये जाने वाले अनाज की कुल लागत तथा बाहन व्यय, गोदाम 
का किराया और दूसरे आनृषंगिक व्ययों का तखमोीना १६,१५,९७,००० रू० 
लगाया गया था, जबकि विक्रप-आय का तखपब्ीना ११,११,१८,००० रू० 
था । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि वह 
प्रान्तीय सरकार को उस घादे के ५० प्रतिशत के बराबर राज सहायता 
देगी जो उसे भारत सरकार से मिले हुए अनाज की बिक्री से होगा और 
इस प्रान्‍्त में खरीदे गये या बुनियादी योजना ( 38980 50)6776 ) 
के अन्तर्गत बाहर से मंगाये गये अनाज के लिये ८ आना प्रति मन बोनस भी 
देगी। भारत सरकार की राज सहायता तथा बोवस की तखप्ीनी धनराशि 
२,००,००,००० थी, इसलिये अन्न योजना के अधीन संपूर्ण प्राप्तियों की 
तखभीनी धनराशि १३,११,१८,००० रु० थी। इस प्रकार इस 
कम पर होने वाले शुद्ध व्यय की अरमानित धतराधि ३,०४,७९,००० 
रू० था। 


श्र 


अन्य सहन्यपूर्ण योजनायें ये थीं--गुड़ योजना, तेल तिलहन योज नायें, 
इसमारती लकड़ो खरीदने और सप्लाई करते की योजना, रेलवे सलीपर और 
इईंबन नियंत्रण बोजतायें, खंडसारी शक्कर योजना, दानेदार चीनी की योजना 
और नमक योजना। 


गुड़ योजना-- 


चूंकि ८ दिसम्बर, १९४७ ई० से गुड़ पर से कंट्रोल हटा लिया गया 
था, इसलिये मूल बजठ में इस योजना के लिये धनराशि की कोई व्यवस्था 
तहीं को गयी। फिर भी कुछ हिसाबों को समाधान किये गये और बहुत 
सी धनराशियों के लछोटाय जाने की अनुमति दी गयी । शद्ध व्यय ३०,४५,००० 
रु० होने की उम्मीद थी। हि 


तेड-नमलहने योजन[-- 


चूंकि यह योजना समाप्त कर दी गयी थी, इसलिये बजट में इसके लिये 
धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। फिर भी यह अनुसान था कि पुराने 
हिसाबों का समाधान किये जाने के फलस्वरूप ५,००,००० रु० का 
शुद्ध व्यय होगा। 


इमारती लकड़ी खरादने और सप्काई करने की योजना-- 


यह योजना भो १९४७-४८ के अन्तिस दिनों में समाप्त करदी गयी थो।॥ 
इसलिये मूल बजट में इतके लिये धनराशि को कोई व्यवस्था नहीं की गयी। 
झिरभी पिछहे वर्ज की विक्रर-आय केएक अंश के रूप में कुल 
६,५९,००० रु ० की शुद्ध प्राप्तियां हुई | 


रेलवे स्‍लीपर ओर ईघन नियंत्रण योजना-- 


रेलबे स्लोपर तया ईबत नियंत्रण योजना के संबंध में क्मेदारिवर्ग 
'पर होने वाले खचे तथा प्रासंगिक व्ययों को छोड़कर किसी और व्यय को 
पूर्ति सरकार को नहीं करनी पड़ती । इसका कारण यह है कि रेलवे स्‍्लीपरों 
का व्यय सोचे रेलवे कोष से किया जाता है। मूल बजट में २,५२,००० 
रु० के श॒द्व व्यय का अवमान लगाया गया था। किन्तु कन्‍्जवेदर आफ फारेस्ट्स 
यूटिलाइमेशन सकिल तथा टिम्बर सप्लाई अफप्तरों को जगहें तोड़ दी जाने 
के कारण व्यय में कमी हुई। इमारती लकड़ी बेबे जाने के कारण इमारती 
लकड़ो खरीदने और सप्लाई करने को योजना से भी, जो कि समाप्त कर दी 
गयो थी, प्राष्तियों में वृद्धि हुई, जो इस योजना के अन्तर्गत जमा को ओर 
दिखायी गयी थी। शुद्ध प्राप्तियों की अनुसानित धनराशि ६:१३,००० 
रुपया थो। 


खंडसारी शक्कर योजना-- 


सा्चे १९४८ ई० में खंडसारोंशक्कर से कंट्रोल हटाय जाने के फलस्वरूप 
सरकार ने खंडसारी शक्कर काफी बड़े परिसाण में खरोदने का निश्चय किया। 
इसमें से कुछ तो इप्ती रूप में बेच दिया गया और कुछ को बेचने से पहले 
वानेदर चोतो बना लो गयी। किन्तु दसनेदार चीती का मूल्य घट जाने क्र 


अन्य 
योजनाएं 


ड् 


ऋण और 
अग्रऋकण 


विनियोग 
लेखें तथा 
वित्त लेखे 
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कारण खंडसारी से बनी दानेदार चोनो का मूल्य घट गया जिसके फलस्वरूप 
काफो घाटा हुआ। अनुमान लगाया गया था कि कुल व्यय १,६७,६१,००० 
रु० होगा और विक्रय आय १,६३,१३,००० रु० होगी और इसके फलस्वरूप 
४,४८,००० रु० का छुद्ध व्यय होगा। 


दानेदार चोनी को योजना-- 


चंकि इस योजना के समाप्त कर दिये जाने की संभावता थी इसलिये 
सूल बजठ मे इसके लिये धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। किन्तु 
यह योजना चालू रक्‍खी गयी और यह अनुमान्त लगाया गया था कि अन्त में 
२,००,००० ० व्यय होगा जबकि प्राप्तियाँ ३४,५०,००० रुपया 
हक और इसके फलस्वरूप ३२,५०,००० रु० की शुद्ध आय 
हीगी। 


नामक ये। जना--- 


चूंकि पिछले वर्ष इस योजना को बिल्कुल त्याग दिया गया था, 
इसलिये इसके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई यी। किन्तु 
पिछले 4र्ष के कुछ ऐसे लेखों के कारण, जिनका कोई समाधान नहों 
किया गया था, ६,/०१,००० रू० का हाुद्ध व्यय हुआ। 


यह विचार किया गया था कि १९४८ ई० में २,५७५०,००,००० रु० 
का ऋण लिया जाय, किन्तु वर्ष के दोरान में यह निदचय किया गया कि 
यह ऋण न लिया जाय। 


चूंकि ऋण नहीं लिया गया, इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि 
ट्रेजरोी बिलों को जारो किया जाय, यद्यपि इस प्रयोजन के लिये बजट सें 
कोई व्यवस्था तहों को गई थो। दिसम्बर में ५४,००,००० ₹० को 
धनराशि के ट्रेजती| बिल जारो किये गये जिनका भुगतान चित्तोय 
वर्ष के समाप्त होने के पूर्व. ही किया जाना था। 


इसो प्रकार, वर्ष में ३,८०५,००,००० रु० के साधन और उपाय संबंधों 
अप्रकण रिजर्व बंक आफ इंडिया से लिये गए यदहापि इस प्रयोजन 
के लिये मूल बजट में कोई व्यबस्था नहीं की गई थो। इन अप्रऋषणों 
की सम्पुणं रकम लौटा दी गई। 


२८ जनवरी, १९४८ ई० को आडीटर जनरल के यहां से, संयुक्त 
प्रात्तीष सरकार के १९४५-४६ के विनियोग लेखें और १९४७ ई० 
की आडिट रिपोर्ट महामान्य गवर्नर सहोदय के सामने प्रस्तुत करने' 
के निभिल प्राप्त हुई। प्रान्तीय सरकार के १९४५-४६ ई० के 
वित्त लेखे और उसकी आडडिट रिपोर्ट आडिटर जनरल के यहां से 
२६ जून, १९४७ ई० को प्राप्त हुई। महामान्य/ गवर्नेर सहोदया 
के आदेश के अधीन १९४०-४६ ई० के विनियोग लेखों तथा वित्त 
लेखों और दोनों लेखों को आडिद रिपोर्ट को कऋ्रमदाः २४ फरवरी 
तथा २९ फरवरी, १९४८ ई० को विधान परिषद्‌ और विधान सभा 


श्र 


की सेज्ञों पर रख दिया गया था ओर दोनों हो पलेबों 
(220प76765) को सर्वेत्ावारण को सुचता के चवि्चित १० अग्रैल, 
१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय गजटह के भाग १-ह में प्रकाशित घोषित 
कर दिया गया। 


सार्वजनिक लेखा समिति (जो यूतराइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेंटिव 
असेम्बलो रूालत के नियम ६० और ६१ के अबोत बताई गई 
एक कानूनों संस्था हे और  जपते सरकार के विनियोग लेखों तथा 
इस लेखों के सम्बन्ध में की गई विभिन्न आरत्तियों पर सरकार के 
प्रशासकोप विभागों दवारा दी गई व्याख्यात्मक टिप्पणियों पर विचार 
करने के लिये प्रतिवर्ष नियुक्त किप्ला जाता है ) ने, जिसे १९४७-४८ 
के वर्ष के लिए दियुक्त किया गया था, १९४५-४६ ई० के विनियोग 
लेखों तथा तत्तम्बन्धी आडिद रिपोर्ट पर अपनों उन बेंठकों सें विचार 
किया जो मा्चे, १९४८ ई० में हुई थ/। सर्विति की सिफारिश एक 
रिपोर्ट में दर्ज थों जिस पर विधान सभा ने ३० नवम्बर, १९४८ ई० 
का विचार किया और उसे पास किया। 


अल्प बचत योजना, जिसे सर्वेताधारण सें बचत करने को आदत 
बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया गया था, अगस्त, १९४५ ई० में सारे संयुक्त 
आन्त में चालू कर दो गई थो। यह योजना ३१ मई, १९४८ ई० 
तक प्रान्तोय सरकार के प्रग्ाप्तक्नोप्त चार्ज में रही। उसके पदचात्‌ 
१ जून, १९४८ ई० से भारत-परकार ने इस योजवा को, उसके 
पुनसंगठन को ध्यान में रखतें हुए संयुक्त प्रान्‍्तव तथा अन्य प्राल्तों में 
नेशनल सेविग्त कमिश्तर, शिप्रल्ता, के प्रशासकोव चार्ज में रख दिया। 


इस कोष में निम्नलिखित प्रहार के कोब सम्मिलित है :-- 


(१) हिज एक्पलेंघ्रों का युद्ध प्रशाजनार्थ कोष , 

(२) बिक्‍द्री मेमोरियल कोष, तथा 

(३) युद्ध काल में कुछ जिला अधिकारियों द्वारा स्वेच्छा से 
एकत्र किये गये अनेक विविध कोषब। 


१९४७ ई० के अन्त में इत कोषों से सबन्धित कार्य वित्त विनाग 
को सौंपा गया था। विभिन्न जिला अधिकारियों के पात जो धनराशिपां 
शेष रह गई थों उतका पता लगाया गया ओर उनका उरच्तित उपयोग 
करने के लिये कार्यवाही शुरू को गई। प्रत्येष्न सम्बन्धित जिला अधिकारों 
से कहा गया कि वह एक स्थानव समिति बनाए जिसमें चेयरमेतर को 
हैसियत से जिला मजिस्ट्रेट हों और उस जिले के प्रतिनिधित्व करने 
वाले विधान सभा तथा विधान परिषद्‌ के सदस्य तथा म्युनिर्सिपकक 
बोर्ड या बोर्ोों तथा जिला बोर्ड के चेतरसेत सदस्य को हेमसियत से 
हों। स्थानीय समितियों का काम यह था कि बे ऐसो योजनाएं जांच करके 
चनते थे जिन पर शेष धरराशियां व्यय को जाने वालों थीं। 
इस सम्तितियों की सिफारिश डिबोजनों के संबंधिव कमिहतरों द्वारा 
सरकार के पास भेज दो जातों थीं। इसके अतिरिक्त, जिला सेजिस्ट्रेटों 
को यह भी अधिकार दिया गया कि वे ऐसे उद्देश्य या उद्देश्यों के संबंध से 
अपने सुझाव पेश करें जित पर ऐसी धनराशि जो ५०० रु० से अधिक न 


सार्वजनिक 
लेखा-- 
ससिति 


अल्प बचत 
योजना 


युद्ध प्रयो- 
जनाये 
कोष 


सामूहिक 
चन्दे 


वित्त तथा 
लेखा 
संगठन 
का: 
विस्तार 


बेतन का 
संशोधन 


श्श्ट 


हो, बिना समितियों की राय लिये व्यय को जा सके। वर्ष में कुछ 
जिलों में इन शेष धनराशियों के उपयोग करते के सम्बन्ध झें आदेश 
जारी किये गये। 


१९४३ ई० में प्रान्त के २९ जिलों में सुद्रास्फीति को रोकने 
के लिये काइतकारों तथा जमींदारों दोनों से ये चंदे एकत्र किये गये। 
सरकार हारा यह आइवासन दिया गया कि बसूल की गई धनराशि को 
और उस धनराशि पर सिलने वाले ब्रज को युद्ध समाप्त होने के- 
पचात्‌ किसो ऐसे लाभदायक कार्य या लक्ष्य पर या तो उसो गांव 
सें या किसी एसे स्थानीय क्षेत्र में व्यय किया जायेगा जिससे उस गांव 
के लोग लाभ उठा सके जिसने कोष एकत्र किथाहो। कुछ जिलों की 
जिला समितियों में, जिसमें चेयरमेन के रूप में जिला मैजिस्ट्रेट तथा 
जिले के प्रतिनिधि के रूप से विधान सभा और विधान परिषद्‌ के 
सदस्य, म्युनिसिपल बोर्ड या जिला बोर्डों तथा जिला बोई के चेयरमेन, 
और प्रत्येक तहसीछ के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, डिवीजनों के कमिवनरों 
द्वारा सरकार के पास कुछ ऐसे लक्ष्यों के सम्बन्ध सें सिफारिशें भेजीं. 
जिन पर कि ये वसुल की गई घनराशियां उपयोग को जाय॑ं। स्थानीय ' 
समितियों को रापण पर और कसमिध्नरों को सिफारिशों पर, सरकार 
ने ३७ लाख (घुगजांक) को कुल वनराशि कुछ संबंधित जिलों सें 
जनोपयोगी कार्यों अर्थात्‌ शिक्षा संस्थाओं का निर्माण और उन्हें 
सहायता पहुँचाने, नये औषधालय खोलने तथ। उनका निर्माण करने, 
वर्तरान अस्पतालों में भरम्भत और परिवर्तत करते, पशु चिकित्सा 
अस्पतालों का निर्माण करने, स्वास्थ्य ऑफर सफाई संबंधों निर्माण कार्य 
करने, पुस्तकालय तथा कुर्ये बनवाने और तालाब खोदने पर व्यय 
करते के लिये उन्हें वापस दी , 


१ अप्रेल, १९४८ ई० से संयुक्त प्रान्तीय सरकार के बिच तथा 
लेखा संगठन के विस्तार की योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सरकारों 
विभागों में आवश्यकतानुसार योग्य लेखा कर्मचारिबर्ग की नियुक्ति 
प्रारम्भ की गई। इस कर्मचारियर्ग का काम उचित रूप से लेखों 
को रखने में तथा उनको समय-समय पर आडिट करने में सम्बंधित 
विभागों के अध्यक्षों की सहायता करना है। सभी गजटेड लेखा अधिकारी 
बसे तो सम्बंधित विभागों के अध्यक्षों के अधीन है, किन्तु अंतिम रूप से 
वे सरकार के वित्त विभाग के प्रशासकीय निर्यत्रण में हें। वे अपने 
विभागों में त्रित्तीय नियंत्रक (फ५09708) (007॥70078) के 
रूप सें काप्त करते हें और ग्रदि विभागों के अध्यक्ष उनकी 
दी हुई राय से सहमत नहीं होते, तो वे निद्चिचित आदेश ((रेप)ाए 2) 
के लिये वित्त विभाग से सीधे लिखा-पढ़ी कर सकते हैं। 


संयुक्त भ्ान्तीय बेतन-समिति को सिफारिशों के अनुसार संक्ोधित 
वेतनक्रम पूर्णछप से लागू करने के उद्देश्य से बहुत से ऐसे प्रस्तावित 
नक्झों (70009 8078] 5080९7767॥ ) की जाँच करके स्वीकृति दी 
गई जिनके लिये पिछले बर्ष स्वीकृति नहीं दी जा सकी थो। आलोच्य 
वर्ष के अन्त तक अधिकांश प्रस्तावित नक्‍्शों की स्वीकृति दी 
जा चुकी थी। 


१५६ 


__ ६ साथ, १९४८ ई० से सरकारी नौकरी में २०० 5० प्रति महीने 
वेतन 8 बाली उन विवाहित महिलाओं को भी, जो सरकारो कर्म- 
चारियों को धर्मपत्तियां थों और जिन्हें इस बिवा पर उस समय 


तक सहेंगाई भत्ता नहीं मिल रहा था, वतंमान महंगाई भत्ता दिया 
जाने रूगा। 


यह भी निरचरथ किया गया कि महंगाई या रहन-सहन के व्यय का 
भत्ता या उसके बदलें में दिया जाने वाला व्यक्तिगत वेतन, अदालत को 
आज्ञा से कुक किये जाने से मुक्त होगा। 


सरकारी कर्मचारियों को किसो मान्यता-प्राप्त संस्था में किसी 
विशेष कोर्स का अध्ययव करने या किसो विशेष श्रेणो के काम के 
निश्चित निरीक्षण करने को अवधि और अध्ययन का कोर्स समाप्त 
होने पर किसो परीक्षा देने तक को अवधि के लिये दिये जाने वाले 
अध्ययतत-भत्ते की दर को यूनाइटेड किरडस में १२ शिलिग प्रतिदिन 
से बढ्ाकर १६ शिलिग प्रतिदिन कर दिया गया । 


इस बात को ध्यान से रख कर कि घोड़ों के रखरखाव का खर्चे 
बढ़ गया हँ और सरकारी कर्मचारियों को योग्यतापूर्वक अपना कर्तेब्य 
पालन करने के अभिप्राय से घोड़ा रखते के लिये १९४३ ई० से जो 
घोड़े के राशन कौ रियायत दी जाती थी उसके बन्द किये जानें के 
कारण १ जुलाई, १९४८ ई० से (इस समय २८ फरवरी, १९४९ ई० 
तक केलिये) घोड़े के भत्ते में २५ प्रतिशत की वृद्धि कर दो गई। 


पहली तथा दूसरी श्रेगी के सरकारी कर्मचारियों को घमोटरों पर 
सड़क द्वारा यात्रा करने के लिये जिस दर से मील भत्ता दिया जाता था 
उसमें १ नवम्बर, १९४८ ई० से संशोधन किया गया। उन्हें सामान्‍य रूप 
से ८ आना प्रति मील की दर से भत्ता मिलता था पर अब एक ही दिन में 
पहले ५० मील तक यात्रा करने पर ८ आना प्रति सील और उसके आगे १०० 


मील तक यात्रा करने पर ६ आना प्रति मील तथा १५० मील से 


अधिक यात्रा करने पर ४ आना प्रति मील को दर से भत्ता मिलेगा। 

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलों पर यात्रा करने वाले यात्रियों 
का वर्गोकरण १ जनवरी, १९४९ ई० से संशोधित किया गया था, रेल 
से यात्रा करने के लिये मील भत्ता देने के प्रयोजनार्थं सरकारी कर्मचारियों 
का फिर से निम्नलेखित वर्गीकरण किया गया। 


अशोक रललनमनन-कानन+ तन न न ननननन-+ नम े. 
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क 
(१) प्रथम श्रेणी का सरकारी कमंचारी ..- ) 
(२) ५०० रु० मासिक से अधिक वेतन पाने दर्जा १ 
वाला द्वितीय श्रेणी का सरकारी कर्मचारी । 


६... निकलकर ५ बरंआआ उरनकलन- 
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६६ ख पर 


(१) द्वितीय श्रेणी का सरकारी कमंचारी जो ] 
उपयुक्त (क) (२) में सम्मिलित नहीं हे | 


दर्जा २ 
(२) तीसरी श्रेणी का सरकारी कर्मचारी ... | 
ई ह। #ई। 
चौथी श्रेणी का सरकारी कर्मचारी .. | दर्जा ३ 
४२--स्टास्प 


संयुक्त प्रान्तीय माल बोर्ड के कार्यालय के स्टास्प विभाग का स्टास्प 
तथा कोर्ट फीस एऐंक्टों के अधीन होने वाली आय पर नियंत्रण जारी 
रहा। 


स्टास्प से होने वाली कुछ आय १९४६--४७ ई० के २,१५,९०,४९४ 
रु० से बढ़कर १९४७--४८ ई० में २,१९,०९,१४९ रु० हो गयी। 
१९४७--४८ ई० में ३११८,६५५ रु० को वृद्धि मुख्यतः अदालती 
(वेप्रधां09।) स्थाम्पों की बिक्री में वृद्धि होने के कारण हुई। कुल व्यय 
१९४६--४७ ई० के ५,३७,१९७ रु० से बढ़कर १९४७--४८ ई० में 
५/७२,४१२ रु० हो गया। यह वृद्धि, शीबंक ४ बापस की गई धनराशि” को 
छोड़कर जिप्तमें कमी हुई और सब ज्ीबंकों के अन्तगंत अधिक व्यय 
होने के कारण हुई। कुल व्यय में वृद्धि मुख्यतया शीष॑क ' बढ्टा और 
स्टास्पों की विक्री के लिप्रे रखे गये कमंचारिवर्ग ?, “सेन्द्रलडिपो से सप्लाई 
किये गये स्टास्पों की लागत” तथा “ सामान्य निरोक्षण ?' के कारण 
हुई। आलोच्य वर्ष में ६ इंस्पेक्टरों ने काम किया। जालसाजी या 
गबन का कोई मासला नहीं हुआ। इंस्पेक्टरों हारा बताई गयी जो कुल 
धनराशि कम पायी गई, वह १,१९,९४८ रु० थी, जबकि १९४ ६---४७ 
ई० में १,३३,१५९ रु० थो और आलोच्य वर्ष में वसूली ९९,७०९ 
रु० हुई जबकि पिछले वर्ष ८६,८६२ रु० हुई थी। 


४२--आबकारी 


आबकारी को कुल आय में ५.१ प्रतिशत की कसी हैंई । जो 
१९४७ ई० के ७१४.४३ लाख से घटकर १९४८ ई० में ६७७.८ १ 
लाख रह गयी। यह कमी मुख्यतया दो और जिलों यानी कानपुर और 
उन्नावस नशाबन्दी कर देने तथा सादक पदार्थों की खपत में सामान्य क्प्री 
होने के कारण हुई । 


१६९ 
देखी शराब-- 
देशी शराब को खपत में १६.२ प्रतिशत की कमी हुई। १९४७ ई० 
में इसकी ११,७७,९४१ एल० पी० गेलन खपत हुई, जो घटकर १९४८ ई० 
में ९,८७,०८६ एलू० पो० गेंलडन रह गयी। यह कमी आलोच्य वर्ष 


में नशाबन्दी के ओर क्षेत्रों में जारी करने तथा दूसरे प्रतिबन्धात्मक 
कार्यवाहियों के लागू करने के कारण हुई। 


गांजा भांग चरस आदि-- 


गांजा की खपत में ४२.८ प्रतिशत कमी हुईै। १९४७ ई० में इसकी 
खपत ३८,५५७ सेर हुई थी, जो १९४८ में घटकर २२,०७० १/२ सेर 
रह गयोी। यह कमी एक तो इस कारण हुई कि नद्याबन्दी और अधिक 
क्षेत्रों मे जारी की गई और प्रतिबन्धात्मक कार्यवाहियां लागू की गयीं 
और दूसरे इस कारण हुईं कि वेट्टापलम से आया हुआ गांजा लोगों को 
पसन्द नहों था। इप्ी प्रकार नशाबन्दी के विस्तार के कारण भंग की 
खपत में भी ७-५ प्रतिशत की कम्मी हुई॥ १९४७ ई० में भंग की खपत 
3 मे सेर हुई थी, जो घट कर १९४८ ई० में १,.४१,७९२ रह 
गयी । 


अफी म--- 


अफोम की खपत में २९-० प्रतिशत की कमी हुई। १९४७ ई० में 
इसको खपत २५,३०३ १/४ सेर हुई थी, जो घटकर १९४८ ई० में 
१७,९५८ १/४ सेर रह गपो । यह कमी दो और जिलों में नशाबन्दी जारी करने, 
निकासी के मुल्यमें वृद्धि करने तथा प्रतिबन्धन्मक कार्यवाहियां लागू 
करने क॑ कारण हुई। 


ताडी-- 


ताड़ी से होने वाली कुल आय १९४७ ई० के २२*६० लाख रुपये से 
घंटकर १९४८ ई० में २०-२२ राख रुपये रह गयोी। आलोच्य वर्ष 
में लाइपरेंस फोस से ५*६६ लाख रुपये की घनराश्ि प्राप्त हुई जब कि 
१९४७ ई० में १०.२४ लाख हुई थी और पेड़ पर कर (776७ $95) से 
१९४८ ई० में आय 2४.५६ लाख रुपये हुई जब कि १९४७ ई० में 
१२.३६ लाख हुई थो। लाइसेंस फोस से होने वाली आय में जो ४४.७ 
प्रतिशत को कमी हुई वह १० प्रतिशत तड़ी की दुकानें तंड़ देने तथा दो 
और जिलों में नञ्याबन्दी जारी करने के कारण हुई और पेड़ पर कर 
से होने वाली आय में १७-८ प्रतिशत जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष ताड़ी 
और खजूर के पेड़! पर सरचाजं और पेड़ पर कर बढ़ा देने के फलस्वरूप 


हुई।. 


आलोच्य वर्ष में एद्साइज, डेजरस डुग्स तथा ओपियम ऐक्टों के 
अधीन कुल १०,५५२ मुकददमें चलाये गये जब कि १९४७ ई० में 
उनको संख्या ६,९४४ थी। २२९७ मासले नाजायज तौर पर दाराब बनाने 
के और २,०८५ मासले नाजायज तौर पर दराब रखने के पकड़ गये जब कि 


सपत 


आबका री के 
अपराध 


पावर 
अलकोहुछ 
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विछड़े वर्ब उनकी संख्या ऋमश: १,७१० और १३१९६ थी । शराब आदि के 
लाइसेंसतदारों द्वारा लाइसेंस की इछार्ते तंडे जाने के ७७८ संगीन तथा 
८१७ सामूली सामर्छों पर कार्यवाही की गयी। 


जर सलक- 


मध्य एशिया से चरस का आयात नहीं हुआ, किन्तु इस प्रान्त सें 
चरस थोड़ी मात्रा में हिमालय के पहाड़ों या नेपाल से आई। आलोच्य 
वर्ब में ११ ऐसे सामले पकड़े गये जिनसे २३ सेर ११ छठांक चरस 
जब्प को गई। नेपाल और रियासत्रों से चोरी से गांजा लाने के मामलों में 
वृद्धि हुई और २,३४९ गांजा के मासले पकड़े गये जब कि पिछले वर्ष 
इन सासलों की संख्या १,२७१ थी। वनिषिद्ध गांजा काफी बड़ी मात्रा सें 
जव्त किया गया। अफीम का भी चोरी से लाया जाना बढ़ गया और इसके 
१९४८ ई० सें २,०३० मासले पकड़े गये जब कि पिछले वर्ष ७७७ मासले 
पकड़े गये थे । इस संबंत्र सें शराब आदि के लाइसेंसदारों के विरुद्ध १९४ 
रिपोर्ट की गई जबकि १९४७ ई० से १९२ रिपोर्ट हुई थीं। कलकत्ते में 
और आसम्मप्रास्त में, जहां अफीम का पूर्ण तिषेधष है, चोरी से माल लाने-हे जाने 
वाह! का काम जारी रहा। संयुक्त प्रान्त के बहुत से जिलों में कोटा प्रणाली के 
सहतो के साथ ल्‍ूगगू किये जाने के कारण चोरी से माल रू,नें-ले जाने वाले 
सरकारो अद्ोम को प्रान्त के बाहर के स्थानों में बहुत कम ले जा पाये। प्रान्त 
के उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां पोइते की काइत होती है, नशाबन्दी 
के जिलों से मध्यभारत तथा राजपुताना की रियासतों से चोरी से 
माल आता रहा। पिछले वर्ष को भांति इस वर्ष भी मादक वस्तुओं की बराबर 
कमी बनो रहते के कारण कोकोन् को चोरो-छिपे लाने-ले जाने का 
अनधिकृत व्यापार करोब-करीब नहीं के बराबर था। इस वर्ष 
दो छोटे-मोदे मामले पकड़े गये जब कि १९४७ में ऐसा एक हो 
सासमला पकड़ा गया। ह 


मद्य-निषेध योजता को ओर अधिक जगहों पर छागू करने के 
फलस्वरूप नाजायज तरोके से शराब खोंचनों के तथा अन्य आबकारी 
अपराधों में आम तोर से वृद्धि हुई। यह देखा गया कि जतपत्‌ के 
पूरो तरह से मच-निषेध के पक्ष में होते हुये भो कई मामलों में 
आबकारी अपराधियों को जनता को सड़ानुभूति प्राप्तथो ओर एक हो 
जगह के निजआ्ासों होते के नाते कुछ लोगों ने इनकी सहायता भी को। 
इसलिये कानूनों कार्यवाहों करने के अतिरिक्त जनता को शिक्षित बनाने 
के लिये सद्य-तिषेध संबंधों प्रवार खूब जोरों से किया गया। 


संयुक्त प्रांत में ५ भरिठयां (636]8068) बराबर चरूतो रहीं, जो 
मोटर स््रिठ को भांति प्रयोग करते के लिये पावर अल्कोहलू तैयार कर सकतो हे 
और उनमें जो सशोतें लगो हं उनकी कार्यक्षमता ७०,४०,००० गैलन है अर्थात्‌ 
५६/३२,००० गंलनव पावर अल्कोहल और कम तेज स्प्रिह १४,०८,००० 
गेलन है । बहेड़ी में एक नई भट्ठो, जिमको कार्य क्षमता प्रति वर्ष ९,००,००० 


१६९ 


शत 

गलत हूं, लगाने का काम करोब-करोब पुरा हो गया और 
सरदारनगर से एक नई भद्ठों; जो वर्ष में १८,००,००० 
गेलनव पावर अल्कोहल तेयार कर सकती हूँ, स्थापित करने का काम 
सी संतोषजनक रूप से चछ रहा था। यह निएुचचव किया गया कि 
९,००,००० गेलन पावर अल्कोहल तेघार करने वालो एक तोसरी 
भंग हरझहोई में लगाई जाय। 


आलोच्य वर्ष में पावर अल्कोहरहू और ज्यलोधिव (0600768 ) 
स्प्रि ठ का कुछ उत्पादन ऋमदाः २३,०६,३७६ और र२४,४२,१९० 
शैलन था। पावर अल्कोहल तैयार करने वाले ( [980!]678 ) पेट्रोल 
में मिलाने के लिये ३ जिलों को और १४ जिलों को केवल विक्री 
के लिये बुद्ध पाचर अल्कोहुलू सप्लाई करने में रंगे रहे। पहिलों नवम्बर, 
१९४८ ई० से कानपुर, ननोतारू और रूख़नऊ डिपो से साल प्राप्त 
करने वाले कुछ और क्षेत्रों पर भी पावर अह्कोहुल और पेट्रोल 
सिश्रण योजना लागू कर दी गयों। कुछ मिलाकर २७,५३,०८८ 
गैलत पावर अल्कोहल, मोटर स्प्रिटठ को तरह इस्तेवाल करने 
के लिये सप्लाई किया गधा और २४,००,५६३ गलत शुद्ध पावर अल्कोहल 
के हप म॑ और २०.८० के अनूपात से पेट्रोल मिला हुआ डे,प२,५२१५ 
गेलन पावर अल्कोहुल सप्लाई किया गया। 


वर्ष में भटियों को कोबछा और सोरा सप्लाई करने की स्थिति 
में सुधर हुआ, लेकिन बेनजोन को सप्लाई बाहन संबंधों प्रतिबन्धों 
के कारण नियमित रूप से न हो सको, जिमसे पावर अल्कोहल तेयार 
करने' का काम कभो-कभो रुक जाया करता था। फिर भी फुठकर 
बेंचने वाले स्थानों को अधिक शक्ति को झोधित स्थ्रिट देकर, जो 
मोदर स्थ्रिट में बदलों जा सक्तो हैँ, सप्लाई को बनाये रकक्‍्खा गया। 


४४७--विक्री-कर 


पहिली अप्रैल, १९४८ ई० से संप्रकत प्रान्त में विको कर लागू 
पकिया गया था और इससे संबंधित सामलों के लिये सेल्स टेकस (बिक्री 
कर) कसिश्तर के अधीव एक अलग विभाग खोला गया और इतका 
हेडक्वार्टर लखनऊ में रक्‍्खा गया। 


कमिदनर को सहायता के लिये एक डिप्टो कमिश्नर और आंँसस ८ 
कमिइ्त्र को हेडक्वार्टर पर नियुक्त किया गया। प्रह्त को विक्री-कर 
के तोन रेंजों. ( 59]68 95 पिक्ा8०3 ) में विभाजित किया 
गया, और प्रत्येक रेंज को एक असिस्‍टेंट कॉमसिइतर के अधोन रकक्‍वा 
गया। इस योजना को कुशलता से चलाने के लिये उन तोन रेजों 
को २२ सहिलों सें विभाजित किया गया और यहाँ विक्रो कर अफप्तरों 
और विक्नो कर इंस्पेक्टरों के साथ-साथ अधवश्वक क्ऊर्को अमले तथा 
मिम्नकीटि के कर्मचारियों को नियुक्ति को गई। युक्त प्रास्तीय 
विक्नी-कर ऐक्ट, . १ै९४ट ई० (एम्रॉ[680. 90ए77083 8985 
गृधर 860 948 ) के अबोन एक पुनरोक्षक अधिकारों के 
कर्तव्यों का पालन करने तथा उसके अधिकारों का प्रधोग करने के 
लिये एक जज (पुनरोक्षक) की नियुक्ति की गई और यह निश्चय 


क्ंचारि-- 
वरगं 


बसुली 
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किया गया कि उक्त ऐंक्‍्ट के अधीन अपील सुनने वाले अधिकारियों“ के 
कर्तव्यों का पालन करने तथा उत्तके अधिकारों का प्रयोग करने के 
लिये ४ जज (अपील) नियुक्त किये जाय॑। 


यह आज्ञा की जाती थी कि १९४८-४९ के वित्तीस वर्ष से बिक्रों 
कर से लगभग चार करोड़ की आय होगी। १९४८ ई० के 
कलेंडर वर्ष के जन्त तक लगभग रह करोड़ रुपया वसूर किया 
गया। 


युक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० के अधीन यह व्यवस्था 
की गई थी कि यह ऐक्टेट ऐसे विक्र-धन पर लछाग न होगा, जो 
१५)००० २० वाधिक से कम हो। जीवन के लिये नितांत आवश्यक: 
गिनी जाने बालो बस्तुओं और ऐसे सामान की बिक्की के संबंध में 
यह कर नहीं लगाया गया, जिन्हें कुटीर-उद्योग विकास के लिये आवश्यक 
समझा जाता हू। देनिक जीवन सें सहत्वपूर्ण स्थान रखने वाली वस्तुओं 
पर, जिनके संबंध सें इस कर का कई स्थानों पर लगाया जाना 
अत्यधिक सिद्ध होता और ऐसी प्रसाधन सामग्रियों पर, जिनका 
उपभोवताओं तक पहुँचने में कई बार कष-विक्रय नहीं होता है, एक 
स्थानीय कर लगाया गया। इत प्रान्त में तैयार की जाने वाली कुछ 
हे वस्तुओं को बाहर भेजने के संबंध में भी कर में छूट 
दी गई। 


बअ्रध्याय ६ 





जन-सवास्थ्य, पश-पाज्तनन तथा मत्य्य-पालन 


७५--जन-स्वा रस्थ्य 


महामारी के सम्बन्ध में जो योजनायें गत वर्ष चालू की गई थीं, 
उनका १९४८ ई०में विस्तार ही नहीं किया गया अपितु वे फिर से राग 
की गई | प्रत्येक जिले में एक अख्बुलेंस मोटर गाड़ी सप्लाई को 
गई। खालो जगहों पर और कर्मचारों नियुक्त किये गये, यद्यपि 
उम्मीदवारों की कमो के कारण सभो रिक्त स्थानों पर नियुक्तित 
करता सम्भवन था। जिले के अस्पतालों के अहातों में संक्रामक 
रोगों के ३६ ब्लाकों के निर्माण को स्वीकृति पहिले दौर 
में दी गई थी, उनमें से ६ बनवाये जा रहे थे, और शेष ब्लाकों 
के लिये स्थान सम्बन्धो स्वीकृति मिल गई है और उनके सम्बन्ध 
में निर्माण-कार्य योजवा तेयार कर लो गई है। बाढ़-प्रस्त क्षेत्रों 
में विकित्सा सम्बन्धो सहायता तथा जन-स्वास्थ्य संबंधो-कार्य 
बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। लक्षतऊ मेडिकल कालेज के विद्या- 
लक को दोलियां बस्तों और इलाहाबाद जिले में काम करने के लिये 

गई १ 
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» फरवरों, १९४८ ई० में इलाहाबाद के अ्द्ध कुस्मो सेले में नेपाल और 
बिहार से हेजा रोगियों के आ जाने के कारण एकाएक हेजे को बीमारी फेल 
गई ओर जून के महीने सें इस बीमारी का घोर प्रकोपथा। ३९,८२० 
हैजे के टीके लगाये गये जब कि १९४७ ई० में १८,६७/४२० टीके 
लगाये गये थ। कुल सुत्यु संख्धा ५२,५१६ थी जब कि पिछले वर्ष 
यह संख्या २४,७२८ थी। 


१९४७ ई० को तुलता में इस वर्ष प्लेंग का प्रकोप कम रहा 
अर्थात्‌ इस वर्ष १३,६९३ व्यक्तियों को सृत्यु हुई जब कि पिछले 
वर्ष ५१,४५५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। ५३ प्लेग के अस्पताल, 
जिनमें १,००० से अधिक रोगों शययाएं थों और जो १९४७ ई० में 
२० जिलों में खोलें गये थे, १९४८ ई० के आरम्भ में भो चलाये जा 
रहे थे, जब कि प्लेग के २ नये अस्पताल, जिनमें ११ रोगों दाब्याएं 
थीं, बस्तो और खीरो जिलों में दिसम्बर १९४८ ई० में खोले गयें। 
जिन क्षेत्रों में इस वर्ष प्लेग फैला और जिनमें पहले १९४७ ई० में 
यह रोग फ्रेछका था, उन सब में रोक-थाम सम्बन्ध जो कार्यवाहियां 
को गई, वे ये हें :--निरोधक टोके लगाये गये, चूहों के बिलों में डी० 
डी० ठो० का पाउदर छिड़का गया, डो० डो० दो० का छिड़काव 
किया गया। सिनोगैसिग ( (ए७70/2छउपंत8 ) तथा चूहों के सारने के 
और उपाय भो किये गये। इस वर्ष १६,०९,२०० टीके लगाये गये 
जब कि पिछले वर्ष १८,७३,९०० टोके लूगाये गये थे। 


चेचक का प्रकोप १९४७ ई० से अधिक रहा और इससे ९,६६८ 
व्यक्ति सरे जब कि विगत वर्ष ६,४३७ व्यक्तियों को मृत्यु हुई थी। 


१९४८ ई० में ग्रमम्मोण क्षेत्रों और नगरों सें, जिप्तमें वे तगर भो 
सम्मिलित हूं जहां चेवक के दोके लगवाना अनिवार्य था, कुछ २२,७९,५२७ 
टीके लगाये गये (१३,३७,८८२ पहलो बार, और ९,४१,६४५ दूसरी बार) 
जब कि १९४७ ई० में कुल १९,९५,२४३ टोके (१३/३६,६९३ पहली 
बार और ६,५५,५५० दुधरी बार) लगाये गये। सफल ठदोकों का प्रतिद्यत, 
जिनके सम्बन्ध में नतोजे मालूप थे, पहलो बार के दोकों के लिये 
९८-२२ प्रतिशत और दूसरों बार के टोकों के लिए ७८-०२ अतिशत था । 
टीके लगाने के बाद एनसेफलादिस ( 7#70७000&॥08 ) के होने 
को कोई सुचना नहीं मिलो। 


एक वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों को संख्या, जिनके चेचक के 
टीके लगाए जा सकते थे, १९४८ ई० में तगरों में लगभग २,१३,८०१ 
और गांवों में लगभग ८,८३,२५४ थो जिनमें से ऋमदः 
१,३६,०६५ और ६,३६१२५ या ६३-६४ और ६७-०२ प्रतिशत 
बच्चों के ठीके लगाए गयें। एक बर्ष से ५ बर्ष तक के भीतर जितने 
बच्चों को ठीके लगाये गये उनको संख्या नगरों सें ५५,५७१ तथा 
गांवों में ३,४९,८५३ थी। 


इस वर्ष कर्मचारियों की कम्तो के कारण २० चिकित्सा यूनिटों स॑ से 
केवल ११ यूनिठों ने प्रान्त के पूर्वी जिलों में कार्य किया। काला 
आजार निरोधक योजना ११ रोग पीड़ित जिलों में चालू रही और वर्ष से वह 


चेचक ओर 
चेचक के 


लगाना 


काला 
आजार 


मलेरिया 
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क्षय रोग 
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देहातों में 
चिकित्सा 
संबंधी 

सहायता 
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फैजाबाद के जिले में भो चालू कर दी गई। अन्य रोग-पौडित जिलों 
की भांति इस जिले के सभी स्थायों चिकित्सालपों में भी ईस 
रोग के निदान और चिकित्सा के लिए सभी प्रकार की सज्जाएं 
थों। कालाआजार का काफो व्यापक प्रकोष देखा गया और 
इसको रोकने के लिये सभो संभव प्रयत्न किये गये। 


प्रान्त में मलेरिया की स्थिति सब बातों को देखते हुए सामान्य रही 
और सथुरा तथा आगरा को छोड़कर बाकी किसी भी जिले में असाधारण 
रूप से इस बीमारी के फैलने की खबर नहीं मिली। बरसात में घनघोर 
वर्षा होने और बाढ़ आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों मे निःशुल्क बांदे जाने के लिए 
बाढ़-ग्रस्त जिलों को पेल्यड्रीन हाइड्रोक्लोराइड की दिकिया काफी परिमाण 
में सप्लाई की गई । ९ स्थानों में मलेरिया संबंधी जांच-पड़ताल की गई और 
स्थानीय निकायों तथा संबंधित विभागों को रोकथाम के उपायों के बारे 


सें आवश्यक सलाह दो गयी। 


नैनीताल के तराई और भाबर क्षेत्रों में , जहां मलेरिया होता हैँ, मलेरिया 
निरोधक औषधियों से चिकित्सा करने की योजतायें जारी रकखी गई। 
दो मलेरिया निरोधक यूनिटों ने , जो कि किछा , जिला नेनीतालू में और 
हस्तिनायुर, जिला मेरठ में तराई और गंगा खादर की उपनिवेशन योजनाओं 
के संबंध में स्थापित किये गये थे, अपने क्षेत्रों ( 22078 ) में प्रगाढ़ रूप 
से कार्य किया । झांसी और बिजगौर जिले के अन्य दो यूनिटों ने अपने-अपने 
क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में मलेरिया निरोधक कार्यवाहियां जारी रबखों । 
नैनीताल तराई के शारदा जल-विद्युत निर्माण कार्य भ्रम कम्पों (शारदा हाइडल 
कन्स्ट्क्शन लेवर केम्पों) के संबंध में भी रोकथाम को कार्यवाहियां जारी 
रक्‍खी गईं। मलेरिया का इलाज करने ओर उसे न होने देने के लिए 
पैल्यूड्रीन का प्रभोग और बड़े मच्छरों को नष्द करते के लिए डी० डी० टी० 
का छिड़काव--ये इस बीमारो को रोकथास के लिए को गई मुख्य कार्य- 
वाहियां थीं । देनिंग पाये हुए कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण 


१२ (६ स्थायी और ६ अस्थप्यी ) सलेरिया निरोधक यनिटों में से केवल २ 
यूनिट ही कार्य कर सके। 


संयुक्त प्रान्तीय क्षय रोग असोसिएशन द्वारा स्थापित क्‍्लीमिकों में क्षय 
रोग के कारण और उसकी रोकथाम करने के उपाय बताये गये और द्रेलर 
फिल्मों का प्रदर्शन करके भी ये बासें बतायो गयीं । स्कूल और जच्चा- 
बच्चा केछों ( 2/8090ए760५ ०९४/००७ ) मे भी इस विषय का कुछ 
साहित्य वितरित किया गया। 


गंडमाला रोग की रोकथाम के लिए , जो देहरादुंस जिले के जौनसार-भावर 
में बहुत होता है, यह योजना प्रयोगात्मक रूप से चालू की गयी कि इस क्षेत्र 
में जो नमक कास में लाया जाता हैं उससें आयोडीन मिला दिया जाय। 


इस चर्षे देहातों में ५० नये चिकित्सालय खोले गये । इमारती सामान न 
सिलने से निर्माण कार्य रुक गया ओर इसके फलस्वरूप अधिकांश नये यूनिटों 
को किराये की या अन्य इसारत में रक्खा गया। 
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देहातों की दाइयों को ट्रनिय देने के लिए २०० देहाती जच्चा-बच्चा 
केन्र.. ( फ्िपा७] (०४०7५ (7॥7८४ ) खोलने की स्वीकृति दी गई 
और उनमें से अधिकांश ने कार्य करना आरम्भ कर दिया । जिन थोड़े से 
स्‍्थावों पर ये केख नहों स्थापित किये वहां मर्य कठिनाई योग्यता अ्राप्त 
कम चारियों और निवासस्थान की कमी थी। 


हिलक अनालिस्ठ की प्रयोगशाला में कर्मचाश्यि! की संस्था अं,र अधिक 
बढ़ा दी गयी जिससे कि और अधिक्ष नमनों पर ध्यान दिया जा सके । 
प्रत्येक स्थान से भेजे जागे वाले नमतों की संख्या के संबंध में यद्ध-कःल में लूगाये 
गये प्रतिबन्धों को भी हुटा दिया गया और खाद्य पदार्थों की शद्धता बनाए 
रखने के लिए और अधिक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्चिन रूभा 
में एक शूद्ध खाद्य बिल ( ऊिप्ताव कआठ0वे 8॥ ) पेश किया गया । 
पौष्टिक भोजन के संबंध में प्रचार साहित्य तयार करने के लिए और 
जन-प्ंख्या के प्रतिनिधि प्रपों की भोजन संबंधी दक्षाओं की जांच करने 
के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में एक छोटा-सा संगठन कायम किया 
गया। 

भेबज ऐव्ट (ड्रर्स ऐक्ट ) के आदेशों के अनुस;र नियंत्रण छप्ण किया 
गया था और ६,३०० लाइसेंस फटकर बिक्री की इकानों तथा ३८ औषधि 
निर्माताओं के लिए जारी किये गये थे । परन्तु निर्माताओं (मैन्यपं.्चरसे ) 
तथा फ्टकर विक्रेताओं को अपनी व्यवस्था को भेषज ऐक्ट में बताए हुए रतर 
पर लाने के लिये समय दिया गया। 


कओं के निर्माण या उनके सुधार के लिए बिना ब्याज ऋण देने के सरकार 
के प्रस्ताव का बहुत अंश तक लाभ नहीं उठाया गया और इस संबंध में 
बहुत थोड़े प्रार्थता-पत्र आये। 


बस्ती के कड़े को कृषि संबंधी मिलवा खाद (८07८६) में बदलते 
का कार्य जो कुछ वर्यब पहले आरम्भ किया गया था, जारं। रखा गया और 
वर्ष के दोरान में इसे और ब्ढ़ाया गया। भिलथां खाद के केख, जो १९४७ 
ई० में १३९ थे, बढ़कर १९४८ ई० तक १७० हो गये ओऔर उत्पादन १,४७,६०० 
से बढ़कर २,३३,५७० उन ही गया। 


केंद्रोय सरकार के ऐकक्‍्ट के अधीन अनेक ओद्योगिक कर्मच्रारयें; को 
बीमारो की अवधि मे इस प्रतिबंध के साथ चिकित्सा और नकदी की रु, ध्धःय 
देनी होती है कि उनकी सजदूरियों मे से अनिवाय रूप से कुछ कटोतियां की 
जायंगी। अतः प्रान्त के ओद्योगिक क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं 
की जांच इस बात का पता लगाने के लिए की गई कि ऐकक्‍्ट के इस भाग को 
कार्यान्वत करने के लिए क्या-क्या अतिरिक्त आदेझों की आवश्यकता होगी। 


बारणाथियों के शिविरों पर चिकित्सा, स्वच्छता तथा पानी की सप्लाई 
के प्रबंध जारी रहे और उन्हें अद्धं स्थायी आधार पर रखा गया। अपेक्षाकृत बड़ी 
बस्तियों में से प्रत्य फ् में छोटे औबचालय तथा स्वच्छता संबंधो कामों के लिए 
कर्म चारियों के अतिरिक्त एक या एक से अधिक घात्री ()(।त७छ7]6) थी। 
शिविरों में सभी नवागन्तुओं को हेजा और सियादी ज्वर निरोधक सुदयां 


सचचचा- 
नच्चा को 
ग्व्भाल 


भोजन और 
पंध्टिव: 
पदाथ 
(2९व4-- 
६07)] 


भेष॒ज स्तर 
नियंत्रण 

(डग्स 
स्ह्न्डर्ड 
कन्द्रोल ) 


ग्रप्मीण 
क्षेत्रों में 
पानी की 
सप्लाई 


विलवा 
खाद 

(कम्पोस्ट ) 
बसानए 


जजदूरों का 
लू उन- 


नशा 
श्र जा 


शरणालियों 
के शिविर 


हैजे का 
गब्य द्रव्य 
(५४००५०४०6) 


पुनस्संगठन 


चिकित्सा 
सहायता 
का 
विस्तार 


शाखा 


ओषधालय 


अस्पताल 
की सज्जा 


एम्बुलेस्स 
सविस 


श्व्‌८ 


लगाई गईं और चेचक के टीके लगाये गये। आवश्यकता के अनुसार«कई 
भावों ओर दूध पिलाने वाली साताओं और बच्चों को कई विटासिन वाली 
गोलियां बांदों गईं। 


१९४८ ई० में जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा १४॥९९,८०० सी० सी ० से 
अधिक हैजा निरोधक गव्य द्रव्य तेघार किया गया। 


3६---चिकित्सा 


(क) एलोपेथिक 


युक्त प्रान्तीप चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंबी 3नसप्ृंगठन समिति ( ऐ. ४. 
पी ढापे ४०७१७७॥ डि०३72००००४00 (00770॥॥066 )। 
जिपने अपनो रिपोर्ट अक्तुबर, १९४७ ई० में प्रस्तुत को थी, की सिफारिशों 
को कार्यान्वित करने की दिशा में पहली कार्यवाही के रूप में चिकित्सा तथा 
जन-प्वास्थ्य विभागों को वर्ष में सि्ा दिया गया और उन्हें चिकित्सा और 
स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के डाइरेक्टर ( [)786607 0 (९० ०७४] 670 
[०७)४  807ए088) के नाम से एक प्रग्मासकीय अधिकारी के नियंत्रण 
में रखा गया। यह कार्यवाही इस उद्देश्य से की गई कि रोग निवारण ओर 
रोग चिकित्सा संगठनों के साधनों को एक ही स्थान में संचित किया जाय 
जिससे कि प्रान्त के लोगों का स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा रह सके । 


प्रावीग क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता का विस्तार करने का कार्यक्रम 
चलता रहा ओर ५० नपे ग्राघीण ओषधालय खोले गये । इसके अतिरिक्त 
२ ओजधाहूप प्रामसुधार (राजकीय ) योजना तथा राज सहायता के आधार 
पर ओबआलयों की योजना के अन्तर्गत , ६ राज सहायता के आधार पर 
डाक्टरो पेशे बालों के औषब्ालय (१९४७-४८ में ५, और १९४८-४९ 
में १) तथा ३० राज सहायता के आधार पर विस्थापित डाक्टरी पेशे 
बालों के औषआलय भी खोले गये । 


कुछ शाखा ओषधालयों का , जो पी० एप्त० एम० एस० डाक्टरों के चार्ज 
में थे, स्तर बढ़ा कर पी० एम्त० एस० अफसरों के चार्ज में रहने वाले 
ओऔबधालयों के बराबर कर दिया गया। 


आधुनिक सज्जा जेपे एक्सरे यंत्र जाल, अस्पताल की रोगी शब्यायें, शल्य 
चिकित्सा यंत्र, चिकित्सा संबंबी विद्युत यंत्र जाल आदि को खरोद के लिए 
प्रांत में स्थित विभिन्न अस्पतालों को लगभग १६ लाख रुपये बांटे गये और 
रोगियों के आरास के लिए अधिक संख्या में बिजली के पंखों की व्यवस्था 
की गयी । अस्पतालों में वितरण करने के लिए डिस्पोजल्स से दो बड़े 
अमरीकी सैनिक अस्पतालों की सज्जा भी खरीदी गयी । यह निश्चय 
किया गया कि दो एम्बलेंसों को व्यवस्था प्रत्येक डिविजनल तथा 
अधिक महत्वपूर्ण जिला हेडक्वार्दर अस्पताल तथा एक एम्बुलेन्स को व्यवस्था 
प्रत्येक जिला अस्पताल के लिए की जाय। वर्ं में २० एम्बलेन्स 
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याड़िमां बनाई जा रही थीं । इस उद्देश्य से कि प्र।न्त के अस्पतालों की चिकित्सा 
संबंधी आवश्यकताओं की सप्लाई तुरन्त हो जाथ और रतरों में एक रूपता आवे 
और इकदठी खरीद से सामान सस्ता मिले, लखनऊ में एक केन्द्रीय मेडिकल 
सस्‍्टोर्स डिपो स्थापित किया गया। 


उन अस्पतालों के संबंध में जो ऐसी इमारतों में,स्थित थे, जिनकी उपयोगिता 
अब नहीं रह॑ गयी थी, आधुनिक ढंग पर नई इमारतों को बनाने के लिए 
नक्शे तेयार किये गये तथा उन अस्पतालों के संत्रंध में, जिनकी इमारतें नये 
सिरे से नहीं बनायी जाने बालो थीं, फश्नों तथा खंभों का पुर्नानर्माण करने, 
स्वच्छता संबंधी कमरे, उनसें रसोई घर, रोगियों के डाईनिग हाल, आदि बनाने 
का निदचय किया गया। बरेली, फेन्राबाद, गोरखपुर, झांसी, नेनीताल और 
मेरठ के डिवीजनल हेडववार्टरों के अस्पतालों में वबं मं इस प्रकार के कई सुधार 
किये गये । परोपियन वार्ड को, जो प्रांत के कुछ अधिक महत्वपूर्ण अस्पतालों 
में सोजद थे, सभी वर्गों के रोगियों के लिए खोल दिया गया । यह भी निशुचय 
किया गया कि धीरे-धीरे प्रत्येक अस्पताल में निम्न श्रेणी के कर्मचारियों 
की संख्या बढ़ा दी जाय ताकि रोगियों को अपेक्ष'कृत अधिक आराम दिया जा 
सके ओर उनकी सेवा और अच्छी प्रकार की जा सके । इस योजना को आलोच्य 
व मे आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया । 


शय्याओं की संल्या में वृद्धि हो जाने के फ 5स्वरूप कुछ अस्क्तालों के लिए 
निम्नलिखित परिचारिका कमंचारिवर्ग स्वीकृत किया गया: --- 


सेट्न है श्र 
सिस्टर मर . १७ 
सीनियर स्टाफ नर्तेज .. ... ह० 
जूनियर स्टाफ नर्सेज . - को... अ 


भू वालो के क्षय रोग के से निदोरियम के प्रतन्तीयकरण हो जाने पर १२ जगहें 
“सिस्टरों की, १५ जगहें सीनियर स्टाफ नर्सों की तथा ९ जगहें जूनियर स्टाफ नसों 
'कीौ स्वीकृत की गई । 


देहरादून के (हा अस्पताल के आडडिनेन्स वार्ड के लिए सरकार ने स्थायी 
तौर पर निम्नलिखित कर्मंचारिवर्ग स्वीकृत किया:-- 


सिस्ट्स ,. न «.. २ 
सीनियर स्टाफ नस. .-.: २ 
जूनियर स्टाफ नस» मे 2७ - 98 


इस बात की अधिक सुविबाणे देने के उद्देश्य से कि विज्येबज्ञ पहले से अधिक 
रोशियों की चिकत्सः करे, यह निवचय किया गया था कि दोनों मेडिकल कालेजों 
से सम्बद्ध अस्पतालों का विस्तार किया जाय और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि 
दोनों सम्बद्ध अस्पतालों में से प्रत्येक में. १,००० रोगी शय्याओं को व्यवस्था की 
जाय । इस निश्चय के अतुसार लखनऊ मेडिकल कालेज के अस्पताल में रोगी 
दय्यायों की संख्या म' १५० की वास्तविक वृद्धि की गई । 


मेडिकल 
स्टोर 


अन्य सुधार 


परिचारिका 
सेवा (४ एा- 
७/8 62 
887५४१08) 
का प्रसार 


सेडिकल 
कालज 
अस्पतालों 
का विस्तार 


विशेष रोगों 


सहायता 
काये 


(ख) क्षय 
रोग के 
सेनी-- 
टोरियम 


(ग) कुष्ठ 
निरोधक 
आंदोलन 


(घ) जला- 


तंक निरोधक 


चिकित्सा 


महिलाओं 
के लिये 
वचिकित्स! 
सम्बन्धी 
सहायता 
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वैज्ञानिक आधार पर नेत्र संबंधी सहायता कार्य, वर्ष में जारी रक्खएगया 
और इस विषय में गांवों की ओर विशेष ध्याव दिया गया । ग्रामीण क्षेत्रों भें 
चुनी हुई जगहों पर शिविरों की व्यवस्थ! की गई और एक बड़ी संख्या में आँखों 
के आपरेशन किये गये । आंख के विशेषज्ञों को विशेष अनुदान इसलिये दिये 
गये कि वे विदेशों में जाकर अध्ययन कर सकें और सुधार के कुछ प्रत्ताव, जिनको 
विदेश से लौटने पर एक विशेषज्ञ ने प्रस्तुत किया था, सरकार के विचाराधोीन 
थे। भारत में अपने ढंग का सर्वे प्रथम एक आंख बंक (२५०७ 39077) 
गांधी आई हास्पिटल, अलीगढ़ में आंख लगाने के आपरेशन के लिये प्रयोगात्मक 
आधार पर खोला गया । 


किंग एडवर्ड सप्तम सेनीटोरियमस, भुवाली को, जो एक निजी सहायत: 
प्राप्त संस्थ। थी और जिसका प्रबन्ध एक समिति द्रा किया जाता था, फरवरी, 
१९४८ ई० से सरकार ने अपने हाथ में ले लित्रा । कानपुर में गंगा नदी के 
कितारों पर एक क्षय रोग सैतीटोरियम का निर्माण करने के लिये नक्शे तेपार 
किये जा रहे थे और वर्ष में इमारतों पर १.५ लाख रुपये व्यय किया गया । 
कानपुर की वर्तमान क्षय रोग क्लीनिक के लिये एक आधुनिक इसारत भी वर्ष 
के अन्त में बनायी जा रही थी । 


प्रान्त में क्षय रोग विरोधी आंदोलन चलाने के सावनों और उपायों के संबंध 
में सुझाव देने के लिये, सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी । 


प्रान्त की विभिन्न कुष्ठ सम्बन्धी संस्थाओं में ३ लाख हपये इस उद्देश्य से बांटे 
गये थे कि वे तत्काल सुधार कर सकें । इसके अतिरिक्त कुष्ठ सम्बन्धी सम्तस्थाओं 
को हल करने के लिये, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य डाइ रेक्टोरेट के हेख- 
क्वार्टरों पर एक प्रान्तीय कुष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई और रूखनऊ 
के अस्पतालों के चर्म रोग उप-विभागों में विभिन्न सुधार किये 
गये । कुष्ठ निरोधक आंदोलन चलाने के लिये एक व्यापक योजना विचारा- 
धोन थी। 


प्रान्त में प्रत्येक जिले के अस्पताल के लिये, जलान्तिक निरोधक चिकित्सा! की 
सुविधायें दी गई थीं । 


सरकार की देखरेख के अन्तर्गत डफरिन और महिलाओं के अस्पतालों की 
संख्या, रिपोर्ट वाले वर्ष के अंत में ९८ थीं । 


जिलों के हेडक्वाट्रों में स्थित डफ़रिंग और महिलाओं के अस्पतालों का 
प्रान्तीयकरण करने की योजना के अन्तर्गत १ फरवरी, १९४८ ई० से मैनपुरी में 
महिलाओं के अस्पताल का प्रान्तीयकरण किया गया और जिले के हेडक्वाउरों के 
दोष महिला अस्पतालों जेसे देवरिया और पौड़ी के अस्पतालों और आगरा, 
इलाहाबाद, बनारस, कानपुर और लखनऊ के बड़े डफरिन अस्पतालों के 
प्रान्तीयकरण करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। . « 


१७9१ 


वर्ष सें दो नये अस्पताल खोड़े गये तथा तीन ओर महिला अस्पतालों प्रत्येक 
राबद सगंज (मिर्जापुर), कड़ा (इलाहाबाद), और सराय गोविंद राय (प्रतापगढ़ 
के निर्माण करने की स्वीकृति दी गई। 


महिलाओं के अस्पतालों और संस्थाओं के रख-रखाव, उनको सुचारुझूप से 
चलाने तथा दूसरे खर्चों के लिये, कुल मिलाकर १,५७,२३३ रु० के वाबिक 
सहायक अनुदान स्वीकृत किये गये थं। इसके अतिरिक्त छोटी ओर बिजली 
संबंधी मरम्मतों तथा सज्जा के लिये, डफरिन और महिलाओं के अस्पतालों को 
११,६०१ और १,०६७ रु० की धनराशियां दी गई' । राज-सहायता प्राप्त 
महिला चिक्रित्सालयों को उनकी मरम्मत के व्यय के आधे भाग के बराबर, 
पुर्वेबत वाषिक अनुदान दिये गये । 


प्रान्त में अधिक डाबदरों की आवश्यकता को देखते हुये यहु निदचय किया 
गया कि प्रस्तुत मेडिकल कालेजों का विस्तार किया जाय, जिससे कि प्रत्येक वर्ष 
लखनऊ मे ७५ विद्यार्थियों के बजा4 १२५ और आगरा में ५० विद्यार्थियों के 
बजाय ७० विद्यार्थियों के भर्ती करने को सुविधा हो जाय । 


लखनऊ मेडिकल कालेज में दंत-चिकित्सा की देनिंग के नियमित पठन- 
पाठन के लिये एक संस्था के खोलने का निईुचय किया गया और इस प्रयोजन 
के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय को ३०,००० र० की एक धनराशि दी गई । 


अस्पतालों मे डाक्टरोी' चिकित्सा का स्तर ऊंचा करने के लिये सरकार की 
सामान्य नीति के अनुसार, ज्ञान-वुद्धि और उच्च ट्रेनिंग के लिये वर्ष में बहुत से 
स्कालर और डाक्टर बाहर भेजे गये । यह भी नि*चय किया गया कि एक पेभागिक 
पत्रिका भी प्रकाशित की जाय, जिससे कि प्रांत के चिकित्सा संबंधी ज्ञान के केन्द्रों 
से दूर रहने वाले डाबटरों को लाभ प्राप्त हो सके । 


पाँच सरकारी छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त, जो पहिले से ही लखनऊ और 
आगरा में दी जा रही थों, १५ सरकारी छात्रवृत्तियां, जिनमे से प्रत्येक ६० रु० 
प्रतिमास की थी, लखनऊ और आगरा भेडिकल कालिजों तथा लेडी हार्डिन्ज 
मेडिकल कालिज, नई विल्‍ली के एम० बी०, बी० एस० कोर्स को पढ़ने बारी महिला 
विद्याथियों के लिये उक्त वर्ष में स्वीकृत की गई । उपयुक्त पांच सरकारी 
छात्रवृत्तियों में से प्रत्येक को १ अगस्त, १९४८ ई० से बढ़ाकर ६० रु० कर दिया 
गया। ४४ रु० प्रति सास प्रति छात्र-वृत्ति के हिसाब से, दो सार के छिये, ३ 
उम्मीदवारों को छात्र-वृत्तियां इसलिये दी गई कि वे सिडवाइफरी और कम्प। उंडिंग 
की ट्रेनिंग का पुरा कोर्स समाप्त कर सकें । कम्पाउन्डरी की ट्रेनिंग कक्षाओं में 
भत्ती की गई निर्धन और उपयुक्त महिला छात्राओं के लिये सितम्बर, १९४८ ई० 
में १८ महीने तक दी जाने वाली १० छात्रवृत्तियां भी सरकार ने स्वीकृत किया, 
जिनमे से प्रत्येक ४२ रु० ८ आना प्रति सास की थी । वर्ष के अन्त में सेक्रेटरी 
संयुक्त प्रान्त स्टेट मेडिकल फंकल्टी के परामर्ज से उम्मीदवारों का चुनाव-क्रार्य 
हो रहा था । 


आलोच्य दर्ष में उनसठ नसों को ट्रेनिंग दी गई। नई पाद्य विषय सूची से 
जन-स्वास्थ्य टू निग भी सम्मिलित कर दी गई । सरकार ने मेरठ और गोरखपुर 
के केस्द्रों में १०० क्रियात्मक जजनकारी रखने वाली नर्सो" (प्रत्येक केन्द्र पर ५०) 


मेडिकल 
कालेजों 
का विस्तार 


दंत चिकिष्स। 
की ट्रेनिंग 


बिदेशी 
ट्रेनिंग 
दृत्यावि 


महिलाओं के 
लियि 
ट्रेनिंग की 
सुविधायें 


नरई्सो' की 
ट्रेनिंग 


नये पद 


पी० एम० 

एस० 
अफसरों 
का वेतन 


महिला 
डाक्टरों 
का वेतन-' 
ऋम, ग्रेड 
इत्यादि 


नर्सो का 
बेतन-कऋ ऋम 


विस्थापित 
व्यक्तियों 
को सहायता 


श्ज्र 


को डेढ़ वर्ष की टॉनग देते की एक योजना स्वीकृत की जिसके अनुसार “ट्रेनिंग 
समाप्त करने पर ये नसे ट्रेनिंग प्राप्त वर्तमान अमले को उनके अधि क्ांश 
दैनिक कार्य से मुक्त करेंगी ताकि वे वार्डों में विशिष्ट तथा! अधिक मह्त्वपूण 
कार्य की ओर अपना ध्यान केन्द्री भूत कर सके । 


एक सिस्टर ने नई दिल्‍ली के नसिंग कालेज से ऐडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोसा 
प्राप्त किया । दूसरी सिस्टर ने आरोग्यवर्म सेनीटोरियम, मद्रास में क्षेयरोग 
नसिंग में पोस्ट पग्रेजु एट ट्रेनिंग पुरी को और उन्हें लखनऊ मेडिकल कालेज के 
टी० ब।० क्लीनिक और चिकित्सालय में नियुक्त कर लिया गया। एक 
तीसरी सिस्टर, “सिस्टर ट्यूटर्स कोसं” की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिये नर्सिंग 


दा 


कालेज में डेपुटेशन पर रही । 


बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ और लाजपत राय अस्पताल, कानपुर 
में अधीक्षकों (85प09/77697/0970) की अस्थायी जगहें बनाई गई । 
चिकित्सालय तथा स्वास्थ्य सविसेज के डायरेक्टोरेट के मुख्यालय में एक 
सीनियर एकाउंड्स अफसर की जगह बनाई गई जिससे डायरेक्टोरेट वित्तीय 
मासलों में अच्छा नियंत्रण रख सके । 


दिसम्बर, १९४८ ई० में पी० एम० एस० अफप्तरों का वेतन-क्रम संशोधित 
किया गया और १ अप्रैल, १९४७ ई० से संशोधित वेतन-क्रम के लागू 
करन की अनुमति दे दी गई । विशेषज्ञों की योग्यतायें रखने वाले अफप्तरों 
को पोस्ट ग्रेजुएट भत्ता देने की भी स्वीकृति दे दी गई । 


वर्ष में पी० एम० एस० (महिला) प्रयम ग्रेड तोड़ विया गया और सरकार ने 
यह आज्ञा दी कि उन सहिला अफस्तरों को, जो उन्मू छन के सप्रय पी० एस० एस० 
(महिला) प्रथम ग्रेड और पी० एम० एस० (महिला) द्वितीय भ्रेड में थीं, पुरुषों की 
शाखा की भांति २५०-२५-४००-प्र० अ०--२५--७०० र० के वेतन-क्रम में 
नये पी० एम० एस० प्रथम ग्रेड में रखा जाना चाहिये। आलोच्य वर्ष के अन्त में 
पी० एम० एस० (महिला) प्रथम में अफसरों की स्वीकृति संख्या ३९ थी । पी० 
एम० एस० (महिला) प्रथम की जगह ए० एच० एम० और डफरिन अस्पतारू, 
कानपुर में बनाई गई । 


लाइसेंशियेट क्लास की सहिला डाक्टरों को कमी को दूर करने के लिये 
सरकार ने २००-१०-३००-प्र० अ०--१५-४० ०-० के केतन-करम में 
१ दिसस्व॒र, १९४८ ई० से पी० एम० एस० (डब्ल्यू) का पो० एम० एस० 
(डब्श्यू ) ह्ितीय ग्रेड नामक एक नया ग्रेड बनाया । 


सीनियर ओर जूनियर स्टाफ नर्सों के वेतन-क्रमों के संशोधन और 
एकीकरण का प्रइन सरकार के विचाराधीन रहा । लखनऊ के भूतपूर्व 
सिविल सर्जन कर्नल क्लाइड को सार्फत प्राप्त ५,५०० २० के दान से “नर्सज 
बेनेबोलेन्ट फंड” आरम्भ करने की योजना भी तैयार की जा रही थी । 


पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित डाफ्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस 
शूरू करने के लिये सहायता देने के अभिग्राय से जिले के बड़े अस्पतालों में बहुत- 
सी अवेतनिक नियुक्तियां की गई' । अवेतनिक दन्‍्त चिकित्सकों की जगहें भी 
स्वीकृत की गई, जिन्हें केवल मानदेय दिया जह्ता थए । 


१७३ 
० (ख) देशो 


ग्रममीण क्षेत्रों में सरकारी आयुर्वेदिक और यूनानी औबबालय उपयोगी 
कार्य करते रहे और वे देशी औषधालयों के चीफ इंस्पेक्टर के प्रशासकीय नियंत्रण 
में रहे। उन ५ अस्थायी औषधालयों के अलावा, जो जिला देहरादून के जोनसार- 
भाबर परगना और बाढ़-प्रस्त क्षेत्रों में खोले गये थे, ७२ नये आयुर्वेदिक 
ओषधालय स्थायी आधार पर खोले गये। जिला बलिया में कोटवा 
नारायणपुर के एक प्राइवेट औषधालय का प्रान्तीयकरण किया गया। 
आयुर्वेदिक और यूनानी ओऔषधालयों के चिकित्सकों ने बाढ़-प्रस्त क्षेत्रों में 
चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य संबंधी बहुमूल्य सहायता प्रदान कौ । 
ओऔषधालयों पर आयुर्वेदिक और यूनानी इंस्पेक्टोरेट का टेक्निकल 
नियंत्रण जारी रहा और उसने उनका निरीक्षण नियमित रूप से किया। 
५,२९० 'ग्राम चिकित्सा चेस्ट' बांदे गये और वे उन गांवों के लिये 
, उपयोगी सिद्ध हुये जिनमें अन्य चिकित्स। संबंधी सुविधायें उपलब्ध 
नहीं थीं । 


साननीय स्वास्थ्य मंत्री नें उनके अधिकार में रपंखो हुई घनराशि में से 
आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिये उपयुक्त 
संस्थाओं और व्यक्तियों को २५,००० ₹० के अनुदान वितरित किये । 
बोर्ड आफ इंडियन सेडिसन को अपने व्ययों को पुरा करने के लिये २७,२०० 
रु० का अनुदान और आयुर्वेदिक और यूनानी संस्थाओं को अनुदान देने के लिये 
३६,२०० रु० का अनुदान दिया गया । छ: आयुर्वेदिक ओर पांच यूनानी 
कालेजों के रखरखाव के लिये २,१५,५०० रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया। 
सात आयुवंदिक कालेजों की उन्‍तति के लिये १,३६,००० २० का इकसमुट॒ठ अनुदान 
भो स्वीकृत किया गया । इसके अतिरिक्त ५ आपुर्वेदिक और एक यूनानी 
कालेज को औषधिशाला खोलने के लिये ३५,००० ₹० की घनराहि दी गई। 


४७--पशु-पालन 


पशुपालन विभाग के शिक्षा तथा अनुसंध।न उपबविभाग पृथक्‌ कर दिये 
गये और संयुक्त प्रान्त के पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन कालेज, सथुरा 
के प्रसिपछ के सीधे नियंत्रण में रख दिये गधे। भिश्चित फार्सिंग प्रणाली 
के अन्तर्गत पशु-प्रजनन फार्मो" के कार्यो को प्रगाढ़रूप से करने के उद्देश्य 
से सभी पदश्ञ-प्रजनन फार्मे सरकारी डिप्टी डायरेक्टर के निधंत्रण म॑ रख दिये 
गये और डिप्टी डायरेक्टर को सहायता और परामर्श देने के लिये उत्तर प्रदेश 
सरकार के पश-पालन विभाग के सेक्रेटरी के सभापतित्व में एक समिति 
बनाई गई जिसके सदस्य पश-पालन के डायरेक्टर, कषि के डायरेक्टर और 
चीफ एगप्रीकल्चरल इन्जीनियर थे। अनुसंधान और विकास करने के उपयुक्त 
तरीकों और अनुसंबान-कार्य को जारी रखने के संबंध में सुझाव देने के लिये 
पशपालन और मत्स्य-पालन का एक प्रान्तीय बोर्ड भी स्थापित किया गया । 

पदु-पालन पुनस्संगठन समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रस्‍त नौ 
क्षेत्रों में विभाजित किया गया और उनमें से प्रत्येक में बितरित करने के 
लिये मवेशी और मंसों को नस्‍्लें नियत की गई जिनका विवरण नीचे दिया 
गया हूं :-- 


सामान्य 


पशु-प्रजनन 


थन्त्रसज्जित 
फर्म 


१9टे 
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। प्रत्येक क्षेत्र के लिये नियत नस्ल 


संख्या... क्षेत्र का या दी पक 
अअभिनिज की... 
१ पर्वतीय क्षेत्र सिन्धी तराई 
२ परिचमी तराई पोचांर त्राई 
३. पूर्वी तराई खे रीगढ़ तराई 
४. परविचमी हरियाना मूर्रा 
७... परदिचसी मध्य सझोले आकार की 
हरियान! मूर्रा 
६. पूर्वी! मध्य साहीवाल मुर्रा 
७ सुदूर पूर्वाय गंगा तरी या शाहाबादी मुर्रा 
८. विन्ध्य सिन्धी भदवारी 
९ बुन्देलखंड कंकठ भदवारी 


ब्त ैअ के आक, हा 





पश्चिमी मध्य क्षेत्र में इटावा और कानपुर के दो 2238 में भेंस की भववारी 
नस्ल नियत की गयी थी, किन्तु इस प्रकार जो नस्‍लें नियत की गयी थीं उसे 
दोहराने का प्रइन पशुपालन बोड् के विचाराधीन था । 


इस विचार से कि प्रान्त के विभिन्‍न फार्मो' के लिये पशुधन तेयार 
करने के निमित्त आवद्यक आधार बनाया जाय, आलोच्य वर्ष में वृभरू मवेशी 
खरीदने के लिये ९ लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी ओर विसस्बर, १९४८ 
ई० के अन्त तक पूर्वो पंजाब से २१५४ गायें, ५६१ भसे और 
८४ सांड खरीदे गये। 

३०१ सांड और ७१ मुर्रा भसें इस वर्ष दी गई! । इस वर्ष के अन्त 
में प्रान्त में नस्लकश्ञी के काम के लिये कूछ ४,८५० सांड थे। 

मेरठ, लखनऊ और देवरिया में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये गये 
और बरेली तथा सथुरा के दोनों केन्द्रों में भी सन्‍तोषजनक रूप से कार्य होता 
रहा। 


इस वर्ष २५० बेकार गायों के रखरखाव के लिये ऋषीकेश में एक पशु- 
रक्षेक-केन्द्र (99]79826 (/९70/0) स्थापित किया गया । 


बाबूगढ़/ ( मेरठ ), भरारी (झांसी ), हेसमपुर ( नेनीताछ ), 
साधुरी कुब्ड ( मथुरा ) और मन्झरा ( रूखीसपुर-छेरी ) के पांचों 
तथा निबलेट ( बाराबंकी ) और नीलगांव ( सीतापुर ) के दोनों 
नये पशु-प्रजजन फार्मा" को यन्त्र-सज्जित किया गया। इस 


२७४ 


सातोंन फार्मों का कुल क्षेत्रदल १२,७०५ एकड़ था, जिससें ६,९५० एकड़ 
खेती योग्य भूमि भी सम्मिलित है, इसमें अनाज तथा चारे की फसलें पेदा करने 
का निरचय किया गया । यद्यपि यन्त्रोकरण के बाद केवल एक हो फप्तल बोयो' 
गयी फिर भी प्राप्तियां पिछले वर्ष के ३,७६,००० रु० से ५० प्रतिशत 
बढ़कर १९४८ ई० में ५,४०,००० रु० हो गयों। फार्मों के पशुधन में पशुओं 
की संख्या ३,१७४ थो। इनमें ५०० भेंड ओर बकरियां तथा १,२०० म्‌ गियां 
इत्यादि भो थौं । प्रतिदिन ४० सन दूध निकलूता था जबक्कि मिछड़े वर्ष प्रतिदिन 
१२९ सन निकलता था। 


अंशदान के रूप में १० २० प्रति पशु लेकर इस व सस्लकशी के लिये १७ 
सांड्र बकरे (506 ४0०२७) दिये गये। भिशव पोल्टोी फार्से, एटा में 
रक्‍लों हुई बरबरो बकरियों का बेड़ा मथुरा के पशु चिकित्सा कालेज के फार्स 
पर भेज दिया गया । चिशुद्ध जघुतापारों नरलू की बकरियों का एक बेड़ा 
खरोदा गया ओर उसे बाबगढ़ फार्म पर रक्‍ता गया। अलोगढ़, आदा, 
भरारो और ओरई फार्मों मे भी इसी प्रकार के बेड़े रकत्ने जाने के लिये 
 कारंबाई की गयी । 


ग्बालदाप के भेंइ कार्म में चुते हुए पह्ुओं को तस्लकशी से भेड़ों क। ऊर- 
बाहुक (४४०0) ०७॥४7०782) क्षमता कुछ अंश तक बढ़ गर्य/।। इलाहाबाद 
जिले भे फुलाही के भेड़-प्रजवन-केल्द्र में इस वर्ष प्रमाणिक सस्छ (?00॥870०७) 
के २६ ब/कानेरो भेंड नस्जकशी के काम में छगायें गये । 


१९४८ ई० में नस्लकशी के काम के लिये १५ नर सुअर दिये गये । अलोगढ़ 
के सुअर फार्म तथा सुअर-माँस फैक्टरो को, जो सेससे एडवर्ड केवेन्टर लिसि० 
को थो, सरकार ने अपने अधिकार सें ले लिया और वहां एक केन्द्रीय सुअर-- 
शाला ((१90679] ?]989679) खोलते का प्रस्ताव विचाराधोन था। 


शुर्गी इत्यादि के विकास तथा ऋप्र-विक्रय की योजना के तोड़ दिये जाने के 
बाद मुर्गी इत्यादि सम्बन्धो केवल ९ फामं, जिनमें उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत 
चलते वाला गोकुल नगर का फार्म भो सम्मिलित है, चालू रक्‍्खे गये । लखनऊ 
में मिलोटरी का सुर्यी इत्यादि का फार्म भी विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया । 
इस वर्ष डेवलपमेंट ब्लाकों में २ आना प्रति अंडे के हिसाब से १२,०३७ सेने योग्य 
अंडे २ २० प्रति प्रौढ़ पक्षी के हिसाब से ४,८२२ नसलकशी के काम के पक्षी 


(709]8) ओर उचद्चततस्ल के ७०२ मुर्गी के बच्चे रियायती दर पर दिये 
गये । 


विभाग ने ६९ अरब और अच्छो नस्ल के घोड़े ओर ८ सांड गदहे भो रकक्‍्धे । 
अलीगढ़, मेरठ, बुलन्दशहर, सुजफ्फ़रनगर ओर सहारनपुर जिलों में घोड़े और 
खच्चरों की नसलकशी का काम अपने हाथ में ले लेने का आर्मी रोमपाउन्ट डिपो 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


भव्रुक (लखतऊ) ओर सथुरा के दोनों डेरो फार्मों ने छवनूअ और सथरा 
के नगरों को जिशुद्ध ओर पोष्टिक दूध सप्लाई करना जारो रक्‍्सा । कानपुर 
में स्थावित दूध सप्लाई यूनिट पहलो अप्रैल, १९४८ ई० से सहक्ारों विभाग के 
अधीन कर दो गयी । इसी महोवे में, शिकोहाबाद, मिर्जापुर, गोंडा और ओरई 


बकरो 

और 
भेड़ की 
नसलकशी 


सुअरीं को 
नस्लकशी 


मुर्गी 
डुत्यादि 

की 
नस्लकशी 


घोड़ों की 
नस्लकशी 


दूध तथा 
दूध से बने 
पदार्थ 
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के चारों सरकारों घो वर्गीकरण केन्द्रों के नियन्त्रण तथ। देखभाल कक्‍्य काम 
युक्त प्रान्तोय सार ठिंग फेडरेशन के सुपुर्द कर शिवा गया और घो-प्रदर्श व को चारों 
यूनिट तोड़ दो गयीं। मेससे एडचड केवेन्टर लिमिटेड, अलोगढ़ को फैक्टरी 
पहुली नवम्बर को ले लो गयो और उसे व्यावसाथिक रूप से चलाने का निश्चय 


किया गया । 
चमड़ा और खाल उतारने को उन्चत विधि को योजना के अन्तर्गत, जिसको स्वो$ृति 
खाल सरकार ने १९४७ ई० में दो थो, आगरा, कावपुर और बरेलो में ३२ केन्द्र खोले 


जाने वाले थे। कानपुर का केन्द्र इस वर्ष खोला गया और आवश्यक कम चारिवर्ग 
को ट्रेनिंग के लिये कलकत्ता भेजा गया। 


जीवविज्ञान ज्ञीव विज्ञान सम्बन्धों वस्तुओं क। +िमाण करने वाड़े सेक्शन ने इस 


वर्ष 
सम्बन्धी. निम्नलिखित सेरा ओर गष्य द्रव्य (वेकसीन्स) प्रत्येक के सामने दिये हुये 
वस्तुओं परिमाण में सप्लाई किये :-- 


हि थे 4 


(80087098। 
7070470/४७) 
का निर्माण 
गव्प द्रव्य (वक्‍्सोन्ध) ओर से रा खूराक 

एच० एप० वैक्सीन नर ,. ९,३९,६०० 

ठिश्‌ वेक्सीन हे ,. ९,१८,५०० 

ए० आर० पो> ए० (साधारण) ,.. ३,५२९,७०० 

ए०आर० पी० एस० (बिशेष) .. कक ३८,००० 

एच० एस० सीरम न कर ७५, ३४० 

ब्लेक क्वार्टर सीरम हे का २४,५०० 

एन्थ कस सीरम न ् २९,४४० 

आर० डो० वेक्सीन हु कक ५३,००० 

फाउल पाक्स वेक्सोन हि शा १९,००० 

फाउल कालरा वेक्सोन हे न्‍् ४,२०७ 

जोब विज्ञान सम्बन्ध, वस्तुओं का निर्माण करने वाले सेक्शन में दोहरी पाली 

(डबल शिपट) की व्यवस्था करके बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों को इसका तंथार को 

हुई दवाइयां, इन्जेक्शन आदि सप्लाई करने का विशेष प्रथत्म किया गया। 

रोगी पशुओं पशु-चिकित्सा (वेटेरियरी) अस्पतालों की संख्या २०६ रही। चार 


को पशु- अस्पतालों का रख-रखाव तराई और भाबर के सरकारो अस्थानों ने, तोन का 
चिकित्सा पशु-पालव विभाग ने और दोष अस्पतालों का रखरखाव स्थानोय स्यनित्तिपल 
संबंधी यथा जिला बोडों' ने किया। इन अस्पतालों द्वारा अस्पताल में रख कर और 
तहायता अस्पताल के बाहर के ८,२२,००० से अधिक रोगो पश्षुओं को चिकित्सा हुई और 
१,०३० ०० रोगों पशुओं को दवा दो गई, जो अस्पताल में लाये नहीं गये थे । 


अविक लगभग ६ लाख पशुओं के चमंसार तथा मसुरी के टोके लगाये गधे । जिम 
संक्रामकक. शुओों के टीके लगाये गये थे उनमें से केवल ८४ पशु रोगों से मरे और टोका 
रोगों के. लगायें हुये पशु, जो विभिन्न महासारियों से मरे उत्तको संख्या लगभग १३,००० 
विरद्ध. भी। 
कार्यवाही 
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युक्त प्रास्त का पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु-पालन कालेज, सथुरा का 
पद्वितीध वर्ष आरम्भ हुआ और वह अस्थायों इमारतों में चला गया। आलोच्य 
वर्ष में ९२ विद्यार्थी थे । दारीर संस्थान विद्या (एनाठमी), शरोर किया विज्ञान, 
(फिजियालोजी), शरीर तन्तु विज्ञान (हिंस्टालोजी) और प्राणी रसायन 
(बायोकेमेस्ट्री) को प्रयोगश्ालाओं की सज्जा पूर्ण हो गई, किन्तु उपयुक्त स्थान 
उपलब्ध न होने के कारण वैभागिक अजायब घर की स्थापना स्थग्रित 
करनो पड़ी । स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान पशुओं का प्रबन्ध परोपजीवी हे विज्ञान 
( परासाइटालोजो ) और भैषज तत्व सम्बन्धी प्रयोगशालाओं को 
स्थापना को जर रही थी। सरकार ने एक पूर्ण सुसज्जित आधुतिक पशु- 
चिकित्सा अस्पताल यूनिट और एक विद्युत्‌ उत्पादक यन्त्र की खरीद की 
स्वोकृति दो, जो कालेज के छात्रावास और अनुसन्धान प्रयोगशालाओं के लिए 
बिजली उत्पन्न करेगा। 


सथुरा में युक्षत ग्रांत का पशु-विकित्सा विज्ञान ओर पशुपाजनव कालेज 
के स्थापित हो जाने के बाद प्रान्त के बाहर के पशु-चित्सा कालेजों में 
, छात्र-बेतन देकर विद्याथियों का भेजा जाना बन्द कर दिया गया। 
पिछले वर्ष भेजे गये ४३ विद्यार्थी कलकत्ता, पठना, हिसार ओर मद्रास में अपनो 
दूनिंग प्राप्त करते रहे । आलोच्ब वर्ष में स्टाकर्मनों को दूनिग के लिये अत्येक 
६ महीने की अवधि की दों कक्षायें खोलो गई । १५० उस्सीदवारों को ट्रेनिंग 
दी गई और विभाग में उनको नियुक्तित की गई । 


एक वेटेरिवरो असिस्टेस्ट सर्जव को आस्ट्रेलिया में ऊप उद्योग में विशेष 
दूं निग प्राप्त करते के लिए अध्ययन संबंधों छुटटों दो गई ओर संपुकत राष्दू अमेरिका 
में डेरो को उन्नत (30५व॥06) द्रेनिग प्राप्त करने के लिए तोन विद्यार्थियों 
फो अनुदान दिये गये । 


बशु-प्रजनन-विद्या (पतनिमरछ जेनेटिक्स) सेक्शन-- 


इस केन्द्र मे फार्म के पशुओं तथा आस-पास के गांवों के पशुओं का गर्भाषाच 
किया जाना जारो रहा। आलोच्प वर्ष में गर्भाधान किये गये कुल पशुओं की 
संख्या ४०३ थी ओर गायों तथा भं्तों के गर्भ रहने का प्रतिशत क्रमशः ७८०२ और 
७४.५ था। वोरय॑ को सुरक्षित रखने के लिये अच्छे से अच्छा तर॑क्ा खोजने 
तथा कृत्रिम गर्भाधान के ढंग को कार्यक्ष्रता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रयोग किये 
गये । बांझ गायों को खाल के अन्दर स्टिल ब्वायेस्ट्रोल देबलिठ डाल कर उनसे 
दूध निकालने के भी सफल प्रयोग किये गये । 


| आलोच्य वर्ष में कृत्रिम गभवि(न कराने को कल में दत बेटे रिनरों अस्विस्टेंट 
सजनों ओर पांच स्टाकर्मतों को ट्रेनिंग दी गई । 


पनिमल न्यूट्रिशन सेक्शन (पशु-ग्राहार पोषण विभाग)-- 


आलोच्य वर्ष में विशेष रूप से (१) बरप्तोव ओर खलो को तुछता में सेथी 
और मठर को खाश्य उपायेबता, (२) दुग्ध उत्पादन क्षत्र में गेहूं और धान के 
पुआल को तुलनात्मक आहार उपदिवता, ( हे खलो की अपेक्षा हरी लोषिप्रा 
ओर ज्वार को खाद्य उपादेयता ओर (४) जौ और खली को जगह पशु खाद्य के 


(२ 


चिकित्सा 
विज्ञान का 
कालेज 


कर्मचारियों 
की ट्रेनिंग 


पशु-धन 
अनुसन्धान 
(लाइवस्टाक 
रिसचे ) 
स्टेशन 


प्रदर्शन तथा 
प्रद्धापन 


डेरी प्रदर्शन 
फार्म, मथुरा 


अनुसंधान 
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लिए जामुन के बीज़ों के प्रयोग की सम्भावना पर अन्वेषण किये गये । इससे यह पता' 
चला कि बरसीम और सेथी की खाद्य उपादेयता खली और सटर की खार्थ उपा- 
देवता के लगभग बराबर है या अधिक है । बछड़े को अधिक काल तक दूध 
पिलाने के कारण दूध की मात्रा में जो कमी हो जाती है उसकी गति धान के 
पुआल की अपेक्षा गेहूं के पुआल के प्रयोग से अधिक बढ़ जातो है और ज्वार का 
भूसा दूध की मात्रा को उतनी अच्छो तरह नहीं बनाये रख सकता जितना कि 
खलो। प्रत्येक सांड के पौष्टिक खाद्य में अकेलि औधतन ६५ पॉौंड अल़सो की सात्रा 
बढ़ाई गई जबकि उतनी ही खली के साथ जौ और जाम॒न के बीजों की मात्रा 
ऋमदाः १० और २७ पौंड रक्खी गई । 


आहार पोषण सेक्शन ने स्थानीय निकायों तथा आम जबता द्वारा 
पूछे गये प्रइनों क। भो समाधान किया और पशुओं के कम्त खर्चीले और 
अधिक उपयोगी आहार पोषणों तथा उन खाद्यों के विषय में पुस्तिकायें 
प्रकाशित की, जिनका आधतौर पर उपयोग नहीं किया जाता। 


प्रमुख पशु-प्रदर्शन तथा मेछों भें पशुपालन विभाग द्वारा पशु-पालन 
के उन्नत तरीकों का प्रदर्शन किया गया और नसलकज्ञी करने वालों को 
बहुत से प्चे और सूचनाये दी गई । प्रांत भर में चार प्रादेशिक पशु-प्रदर्शल-- 
बहुत से मवेशी, घोड़ा, मुर्गी तथा बकरो के संबंध में, एक दिन के लिये 
किये गये । विभाग ने दिल्‍ली में होने बाले अखिल भारतवर्षोथ पशु 
प्रदर्शन में भी भाग लिया। 


सथुरा का डेरी प्रदर्शन फार्म जो ग्रामीण जनता, विशेष कर किसानों 
को नस्‍लकशी, खिलाने-पिलाने, देखभाल और प्रबंध के अच्छे तरीकों से 
साफ और शुद्ध दृध उत्पन्न करने के महत्व को विखाने के उद्देश्य से 
स्थापित किया गया था, सनतोषजनक ढंग पर काम करता रहा । इसमें कुछ 
९१७ भवेशी थे, जिनमें ३१७ हरियाता गायें, ४० सिंधी गायें, ५० सुर्रा 
भेंसें, १९ हरियाना सांड, १ सिधी सांड़, ९ भेसे, ४१८ बच्चे (बछड़े--बछड़िया), 
६५ बैल और ९ घोड़े सम्मिलित है। फार्म में १३२ बरबरी बकरियां, १९५ 
बीकानेरी भेंडे और मुर्गियां भी थीं। 


४८--मत्ध्य>पाछठन 


पशु-पालन विभाग से मत्य्य-पालन विभाग के पृथक होने के समय 
१९४७ ई० में जो मत्य्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित को गयो थी उसे 
आलोच्य वर्ष में और सुत्तज्जित फिया गधा। मत्स्य-विकास संबंधी 
महत्वपूर्ण तात्कालिक व्यावहारिक समस्याओं पर काफो जोर दिया गया। 
इसके फलस्वरूप उन बातों के अध्ययतल की ओर विशेषहूप से ध्यान 
दिया गया जिनका तालाओं में मछलियों को वृद्धि और प्रान्त में खाई जाने 
४३७ चार महत्वपूर्ण मछलियों के संबंध में आंकड़े एकत्र करने पर' प्रभाव 
इता हैं । ह 
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फामम के लिए आरम्भ में जिम स्थान का चुताव किया गया था और जिसके 
संबंध में यह जिवार फिप्रा गया था कि उपम्तत्ते निम्नन्त्रित दशाओं में मछलियों 
को ब्‌रद्धि के प्रयोग करने में सुविधा होगो, उसे बाद में इत निरयय के कारण 
छोड़ दिवा गया कि वहां सिचाई के एक होज का निर्माण फिय्रा जाय, इंपलिए 
एक ऐसे नये स्वत का चुनाव किया गया जहां पाती अधिक मात्रा में जि 
सकता था ओर इत वर्ष योजवायें और तखमीने तेयार किये गये । भूनि प्राप्त 
करने के लिए*कार्रवाइयां भी की गई । 


भारत सरकार के अधिक अन्न उपजाओं आन्दोलन के अन्तर्गत तालाबों 
में सछलियां रखने और उतके विक्रास का कार्य इस विभाग के कार्यक्रम 
का सअसे महत्वपुर्ण अंग बना रहा । यह निश३चय किया गया फि भारत रक्षा 
नियमों के अबन जित निजी तालाबों को हस्तगत फिया गया था उन सब 
को मुक्त कर दिया जाथ और सरकारो, अर््ड सरझ्वारों और कोर्ट आफ वाई स 
के तालाबों तथा ऐसे निजो तालाबों की ओर ध्यान दिया जाथ जिल्हें मालिकों ने 
अपनो इच्छा से सरकार को दे दिया हो। ह॒स्तगत किपं गये तालाबों को 
सुक्‍त करने के संबंध में निश्चय कर लेने के विवार से , कुछ तालाबों को 
छोड़कर ऐसे समस्त तालाबों को मछलियां, जिनमें बह रकक्‍्लो गई थों, 
११३, ११२ रपये में नोछाम कर दी गईं और नये तालाबों में मछजियां रखने 
और उनके विक्राप्त का कार्य हाथ में लिपा गया । 


संशोधित योजना के अन्तर्गत इस विभाग को दिये गये ५,३५८ तालाबों 
में से ३१ जिलों में 2२७ तालाब विक्ास-कार्य के लिए चुनें गधे ओर 
दूसरों को जांच-पड़ताल को गयो । फाई मसछललियां एक बड़ो संख्या में 
एकत्र को गईं ओर भरण-पोष ग के लिए उन्हें छोटे-छोटे तालाबों में रखा गया 
जिससे कि उन्हें बाद में बड़ तालाबों में रखा जाए सके । 


करेला झोल, जिपमें सबसे अधिक पानों है और जो लखनऊ के सबसे 
निकट है, विकास कार्य के लिए इस उद्देश्य से चुनो गयो फि लखनऊ को जनता 
के लिए शिक्रार तथा मछलियों को व्यवस्था हो सके। ७,००० रुपये को 
लागत का एक बांध बनाया गया जिससे झाल में पानों गहराई तक 
रहे। प्रयोग के रूप में इस झोल में ९ इंच ओर इतपस्ते अधिक के रोह , 
नन, भाकुर और करोच मछलियों के बच्चे एकत्रित फियें गये ओर झोल के 
पानो में से सम्बुल ओर पघ्रात-पात निकाल कर उस्ते साफ करने का आवदयक 
प्रबंध किया गया। 


कुमाय में मछली-पालन संबंधो विकास के लिए १९४७ ई० में स्वीकृत 
योजना के अन्तर्गत कार्य में ओर उद्बनति हुईै। भुआलों ओर तज़यारा में 
स्थित दो हे वरियों ( अंडे सेने के स्तरानों ) को इमारतों को मरम्वत को 
गई और उत्त बांध का , जितते भूवालो हें चरो को पानो जिलता था ओर 
कुछ छोठे ताडाबों का नजोकरण करने उन्हें इवजिए ओर बढ़ा बनाया गया 
कि दर्किंगों भारत ते छाथो गई िररकज को उनमें एकत्र किया जा सके । 
फाई ओर इस मछली के बच्चों को रखते के |छए रान/जेत ओर अज्मोड़ा के 
बांधों को ओर मछलियों को एकत्रित तथा उनका वितरण करने के थिवार से 
ऐसे तालाबों को जांब-उड्ताछ की गई जिनमें सदेव पानों भरा रहता है । 
दार्जिलिग महाप्तोर को मंगाने के लिए पश्विमों बंगाल को सरकार से भो 
बातवीत को गयो। 


सिर्जापुर 


मछलियों 
का फार्म 


तालाबों में 

मछलियां 

रखना और 
उनका 
विकास 


विशेष 
यो जनायें 


कानूत 


प्राइमरी 
तथा 
साध्यमिक 
शिक्षा का 
पुनस्रांगठन 


; हक 
हक 
"पक 5 रे गे 
कक एड, हुक, 4 4 4. छपुक के है के 
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तराई में सछलो विकास के लिए एक योजना बनाने के विचार सेबछोटो- 
छोटी नदियों ओर तालाबों की प्रारम्भिक जांच-पड़ताल की गई। 
गोकुल नगर शूगर मिल्स के छोटे-छोटे तालाबों में मछलियों को वृद्धि करने 
के लिए प्रयोग किये गये। 


यनाइटेड प्राविस्सेज़ फिशरीज़ (संयुक्त प्रान्त का मछली) ऐक्ट, १९४८ 
ई० को पारित (2988) कर के मछलियों को सुरक्षित करमे और॑उनका विकास 
करने को ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया । ईंसे अधिनियम के द्वारा 
सरकार को अधिश्नार दिया गया है कि वह अच्चाधुन्ध मछलियों के शिकार 
को रोके, उनके आयात तथा तिर्यात को निवर्मित करे और मूल्य नियत 
करे। इसके द्वारा ऐसों किसो मछलो को देने , बिक्री के लिए रखने 
अथवा उसके विनिमय का निषेत्र किया गया है जिसकी बिक्रो करता किसी 
विदिष्ट क्षेत्र में निषिद्ध है। इसके द्वारा निषिद्ध जल में मछली मारने अथवा 
मारने का प्ररत्त करने को अनुमति नहीं है। बिना छाइसेंस के मछलो मारने 
की अनुमति नहीं है और इस कानून के अधोन सरकार द्वारा नियत की गयी 
किसी नाप व तौछ की किसी सछलो के पकड़ने , मारते या बेचने की अनु-. 
मति बिना लाइसेंस के नहीं है । 


बअधच्याय ७ 





शिक्षा ओर कला 





४६--शिक्षा 


जुबाई, १९४८ ई० से शिक्षा प्रणालों का पुतस्स॑ंगठत किया गया। 
हल्दु प्तानों तथा ऐंग्डो हिच्दुस्तानों स्कूलों के बोच जो अन्तर रक्खा गया था 
बह हटा दिया यया ओर शिक्षा को तोन मुख्य अवस्थाओं में विभाजित करने 
बालों एक मई योजग प्रारम्भ को गई। पहिलो अथबा बेलिक (प्राइमरी ) 
श्रेणों ६ वर्ष को आयु से प्रारम्भ होतो है ओर इसके अस्तर्गत पांच वर्ष की 
अवधि जा जातो है ओर इतमें कक्षा १ से ५ तक सम्मिलित है। बेसिक 
(प्रइतरों ) स्छूडों में प्रांत के बहुमत को सातृभाषा अर्थात्‌ हिन्दों के द्वारा 
शिक्षा दी जातो है । उन क्षेत्रों में जहां उर्दू भाषा को मांग हे वहां शिक्षा का 
माध्यम उर्द सख्त जायगा, परन्तु इस अवस्था में अंप्रेजो बिल्कुल निकाल 
दो गयी है। शिक्षा प्रणाली के केरोकुलम में बेसिक कलाओं को प्रमुख स्थान 
दिय्रा गया है। दूसरों श्रेणो जूनियर हाई स्कूल को है जिसके अन्तर्गत तोन 
वर्ष को अवधि आ जातो हे ओर इसमें कक्षा ६, ७ और ८ सम्मिलित हैं। 
उन शिक्षा संस्थाओं को, जो इस प्रकार को शिक्षा देतों हें, जूनियर हाई 
रुकल कहा जाता है । इनमें समस्त विद्याथियों के छिए कला अनिवार्य 
विदय रखा गया है ओर बेसिक कलाओं में से एक का चुनाव करने की अनुमति 


. को जाती है । विद्यार्थियों को अपने वेयक्तिक रुचि के अतुसार विषयों का 
चुनांव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरी अथवा हायर सेकेंडरी 


“मेक 
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अवस्थ। में कक्षा ९ से कक्षा १२ तक चार वर्ष का कोर्स रक्खा गया है 
और ऐसी शिक्ष। देनी वाली शिक्षा संस्थाओं को हाई स्कूल अथवा इंटर- 
सीजियेट कालेजों के बजाय हाथर सेकेन्डरो स्कूल कहा जाता हु। 


साध्यतिक (सेकेन्डरो) शिक्षा के पुनस्संगठन के सिलसिले में अध्यपच का 
पाठ्य-क्रम ( कोर्स ) चार वर्गो में विभाजित किया गया है, कर्थात्‌ (क) 
साहित्यिक, (व) वैज्ञानिक, (ग) रचनात्मक और (घ) कलात्मक। इस 
प्रकार इत स्कूलों में एक विषग्र के बजाय कई द्विषयों को व्यवस्था को गयी 
हैं। प्रत्येक बर्ग के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया है--मुख्य 
ओर सहायक--और लड़कियों के लिए पृथह सहायक विधग्रों को व्यवस्था 
हैं। पुनस्रंंगठन योजना के अन्तर्गत नये विषयों को प्रारम्भ करने के लिए 
विशेष इकमुदुझ अनुदान की स्वीकृति दी जाती है। 


पिछले वर्ष में २,३४० स्कूलों की तुलना में इस वर्ष ४,५८२ नये गवर्नमेंट 
बेसिक स्कूल खोलने से पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य की गति में तेजी आ 
गयी । गाजीपुर, जौनपुर और पीलोभीत के जिलों में योजना पूरी की गई। 
गत वर्ष खोले गये स्कूलों मे और आलोच्य वर्ष में खोले गये स्कूलों में कुल विद्य्थथियों 
की संख्या लगभग तीन लाख थी और इन स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों 
की संख्या ९००० थी । गत वर्ष खोले गये लगभग सभी स्कूलों की 
इमारतें आलोच्य वर्ष में पुरो तरह बनवा दी गई । इनमें से अधिकांश इमारतें 
पकक्‍की थीं और लगभग प्रत्येक जिले में पक्की इसारतें बनाई गई । इन इमारतों 
के बनवाने में स्थानीय लोगों से काफ़ी सहायता मिली है । 


लड़कों के लिये अनिवायं प्रारम्भिक शिक्षा, जो अब तक केवल ३६ म्युनिसिपल 
बोर्डों में ही प्रचलित थी, ८६ म्पुनिसिपल बोर्डों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में प्रचलित कर 
दी गई और सरकारी अनुदान को अतिरिक्त व्यय के दो-तिहाई से बढ़ाकर तीन- 
चोथाई कर दिया गया। 


प्रान्त में हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या वर्ष के अन्त में लगभग ७५० 
थी। बालिकाओं के लिय्रे तोन नय्रे गव्त मेंड हापर सेकरेन्डरी स्कूल, प्रतापगढ़, 
फतेहपुर और बलिया में खोले गये । इलाहाबाद, उन्नाव और गाजीपुर के तीन 
गवनमेंट जूनियर हाई स्कूलों को (जिनको पहिले सिडिल स्कूल कहा जाता था) 
हायर सेकेन्डरो स्कूल बना दिया गया। दृूधी में एक प्राइवेट मिडिल स्कूल 
का प्रान्तीपकरण बालकों के लिये जूनियर हाई स्कूल के रूप में कर दिया गया। 
इमारतों और सज्जा को सुधारने के लिये बहुत से स्कूलों को विशेष इकमुट्ठ अनुदान 
दिये गये ॥ 


इलाहाबाद का गवर्ममेंट बेसिक ट्रेनिंग कालेज बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों 
की शिक्षा ग्रेजुएडों को देता रहा। बेसिक शिक्षा में सुधार करने तथा पार- 
स्परिक् संत्रंथ अच्छे बनाए रखने के तरीकों के संबंध में जो प्रयोग किये जा रहे थे, 
उन्हें चालू रक्‍खा गया। 


रचतात्मक विषय्रों की शिक्षा देने के लिये एक नया गवर्न मेंट ट्रेनिंग कालेज 
जुलाई में इडाहाबाद में खोला गया। इसका भुख्य कर्तव्य विभिन्न दिल्‍प 
कलाओं के भावो अध्यापकों के लिए अध्यापन संब्रभरी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, 


बेसिक 
(प्रारम्भिक) 
शिक्षा 


माध्यभिक 
शिक्षा 


बेसिक 
टनिंग 
कालेज, 
इलाहाबाब 


नये देनिंग 
कालेज 


पेडागा-- 
जिकल 
इन्स्टीट्य 
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जिपसे वे एल० टी० और सी० दी० के डिप्लोमा पा सक्रें, रचनात्मक विषयों का 
एक सं जोजित पाउय-कप तेपार करता और कन्टिन्धूएशन कक्षाओं के अध्यापकों 
के लिये रिफ्रेशर कोर्त॑ ( ॥06/789॥07 500739 ) चाल करना है, इस 
कालेज का एक अंग कुल्हारी ( सिरामिक्स ) सेक्शन भो है जिसमें चीनों 
मिट्टी के सामान तेयार करने को शिक्षा दी जाती है । 


अन्डर प्रेजुएट महिलाओं के लिये गह-विज्ञान और शिल्प-कला का एक नया 
कालेज जुलाई, १९४८ ई० में इलाहाबाद में इस उहेदय से खोला गया कि 
बालिकाओं के सेफ्रेन्डरी स्कूलों में गृह-विज्ञान और शिल्प-कला की शिक्षा 
आरम्भ करते के लिये महिला अध्यापिकाओं को ट्रेनिंग दी जाय । कालेज में 
ट्रेीनग को अवबि दो वर्ष है और द्वेनिंग लेने वाली प्रत्येक महिला को ३० ₹ु० 
मासिक की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। कालेज में तीन-तीन महीने के रिफ्रे शर 
को गुह-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के भी हे, और एक नसेरी क्लास 
(६ 2(77867ए 00988 ) भी होता है जिपमें ३ वर्ष से लेकर ६ वर्ष 
तक के बच्चे मान्‍्डे परी में शिक्षा पाई हुई अध्यापिकाओं की देखरेख में रकखे जाते 
हे 


प्रारम्भिक ओर साध्यमिक शिक्षा प्रगाली के पुनस्पंगठित किये जाने के फल-- 
स्वरूप, पाठ 4 पिथयं इत्यादि में परिवर्तत किये जाने की सांग को पूरा करने के 
7 निमित्त, इलाहाबाद के गवनभेट ट्रेनिंग कालेज को, जिसमें ग्रेजुएट भर्ती हो सकते 


(अध्यापन हैं, सेन्द्रल वे डगाजिकल इन्स्टीट्यूट (केन्द्रीय अध्यापन संस्था) में परिणत कर 


संस्था) 


अन्य ट्रेनिंग 
कालेज 


दिया गया। इन्स्टीट्यूट का मुख्य कत्तेव्य यह होगा: प्रारस्भिक और 
माध्यमिक अवस्थाओं के लिपे पाठय-क्रम निर्धारित करता और उसकी जांच 
करना, अध्यापन-विधियां माल्म करता और विभिन्न प्रकार की अध्यापन-- 
विविषों तथा तरीक़ों का विद्यायियों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी जांच करना, 
ओर नयो-तयी अध्यापन विधियां सालूम करना, पाठ पुस्तकों की उपयोगिता 
पर राय देना और लेब्कों तथा प्रकाशकों का पथ-प्रदर्शन करना, पाठ्य विषय 
सम्बन्धी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करना, विभिन्न आय के विद्यार्थियों 
के लिये स्कूछ के विषयों को योग्यता सम्बन्धी परीक्षायें निर्धारित करना, इत्यादि । 


जुलाई, १९४८ ई० से, इलाहाबाद में अन्डर--प्रेजुएट महिलाओं के गवर्नेमेंट 
ट्रेनिंग कालेज को ग्रेजुएट ट्रेनिंग कालेज बना दिया गया, जिसका अध्ययन-काल 
एक वर्ष रक्‍्खा गया है, ओर इससे संलग्न लड़कियों के माडल स्कूल को हायर 
सेकन्डरी के बराबर बता दिया गया। वर्ष के अन्त में कुल लगभग एक दर्जन 
सौ० ठी०' ट्रेनिंग कालेज और चार गवर्ममेंट 'एल० टी०' ट्रेनिंग कालेज चल 
रहे थे। इतके अतिरिक्त पांच प्राइवेट एल० टी० ट्रेनिंग कालेज और कई 
टीचस ट्रेनिंग कालेज थे जो बनारस, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा विदृव- 
विद्यालयों से सम्बद्ध थे। 


हिन्दुस्तानी सिडिल स्कूलों में, जिनको संख्या वर्ष के अन्त में २,००० थी 

पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिये “जूनियर टीचर्स सर्टोफिकेट क्लास” बालकों के 

' आठ पुराने गवनमेंद नामल स्कूलों में खोला गया। हाई स्कूल की परीक्षा 
पास लड़के इस कोर्स में भर्ती किये जाते हैं, जो एक वर्ष की अवधि का है, और 
प्रत्येक अध्यापक को २० रु० प्रतिमास की छात्रवृत्ति दी जाती है । वर्ष के अस्त में 
४०० से अधिक प्यूपित् टीचर इन नामेंल स्कूलों में ट्रेनिंग पा रहे थे। 
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यह भी निएचय्र किया गया कि प्राइवेट संस्थाओं को भी ऐसी कक्षायें खोलने 
की अनुमति दी जाय । 


१९४८ ई० में बालकों के पांच और गवर्नसेंट नाल स्कूछ खोले गये और 
इस प्रकार इनकी कुल संख्या ३९ हो गई। बालिकाओं के चार नये गवर्न॑मेंट 
नामेल स्कूल भी खोले गये और इस प्रकार इनकी संख्या १० हो गई । 


गत वर्ष जो २६ मोबाइल ट्रेनिंग स्क्वेड संगठित किये गये थे, वे अपने स्कूलों 
में अध्यापकों को ट्रेनिंग देते रहे और जुलाई, अगस्त, १९४८ ई० में उनका ६ 
सप्ताह का दूसरा रिफ्रृेशर कोर्स हुआ। इस स्कवेडों में वृद्धि करने पर विचार 
३८8 जा रहा था, जिससे कि प्रत्येक जिले में एक स्क्‍वेंड की व्यवस्था की जा 
सके । 


समाजोत्यान सम्बन्धी योजनाओं में सनोविज्ञान की बढ़ती हुई महत्ता को 
देखते हुए सरकार ने वर्ष में इलाहाबाद में एक साइकोलाजिकल (सनोविज्ञान 
सम्बन्धी) ब्यूरो खोला। इसका मुख्य काम यह होगा कि (क) व्यक्तियों 
तथा समूहों की बुद्धि की परीक्षाएं ले और उनका स्तरोन्नयन (8689700970- 
7896807) करे तथा (ख) विभिन्न ग्रेडों के छात्र-छात्राओं की विभिन्न विषयों 
में योग्यता सम्बन्धी परीक्षाएं ले और उनका स्तरोस्तथन करे। सानसिक 
दोषों को चिकित्सा तथा व्यावहारिक सनोविज्ञान में अनुसंधान करने के 
अतिरिक्त यह ब्यूरो विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्तियों की चिकित्सा के 
तरीक़े मालूम करेगा और उन्हें कार्यान्वित करेगा । ब्यूरो को यन्त्रों तथा एक 
मी से सुसज्जित करने के लिए एक लाख रुपये की धनराशि व्यय की 
गई । 


विश्वविद्यालयों ओर डिग्री कालेजों को काफ़ी अनुदान दिये गये जिससे कि 
थे अपने अध्यापकों के वेतनों के संशोधन के फलस्वरूप बढ़े हुये अतिरिक्त व्यय 
को पूरा कर सकें। इलाहाबाद और रूखनऊ के विश्वविद्यालयों के अध्यापकों 
के वेतन-क्रमों में अप्रैल, १९४८ ६० से संशोधन किया गया और निम्नलिखित 
संशोधित वेतन-क्रम निर्धारित किये गये :-- 


लेक्चरर--३०० रु० से ५०० र० तक प्रति मास । 
रीडर--५०० रु० से ८०० २० तक प्रति मास । 
प्रोफेतर--८०० रु० से १,२५० रु० तक प्रतिसास || 


आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन-फऋरमों 
में भी संशोधन किया गया । उन्ते नये वेतत-ऋरम इस प्रकार थे :-- 


१--पोस्ट-प्रेजुएट डिग्री के लिए शिक्षा देने वाले कालेज :-- 
प्रिपतिपल--७०० झू० से १,००० २० तक। 
सीनियर स्केल---३०० रु० से ६०० रु० तक । 
जनियर स्केल--२०० रु० से ४५० रु० तक । 


सोबाइल 


विश्यविद्या- 

. छूयथ और 
डिप्री-- 
कालेज 


प्रौढ़-शिक्षा 


दुश्य-दिक्षा 


भूतपुर्व-युद्ध 
सेवियों 


की 
शिक्षा 


विस्थापित 
व्यक्ति 
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२--कालेज जिनमें पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाएं नहीं हे-- 
व्रसिपल---६०० रु० से ७५० ₹० तक। 
सीनियर स्केल--२५० रु० से ५०० रु० तक । 
जनियर स्केल----२०० रु० से ४०० रु० तक । 


यह भी व्यवस्था की गई कि यदि डिग्री-कालेज का कोई अध्यापक, जो पोस्ट- 
ग्रेजएट कक्षाओं में पढ़ाता हो, सीनियर स्केल में वेतन पाता हो और अनुसंधान 
सम्बन्धी योग्यताएं रखता हो और अनुसन्धान कार्य करने वालों की स्वीकृत 
सूची में उसका नाम रहा हो, तो उसे १०० र० प्रतिमास का विशेष वेतन भी दिया 
जायेगा, जो १५० रु० प्रतिमास तक बढ़गा। 


विदवविद्यालयों ने १९४८ ई० से १० प्रतिशत विद्याथियों की 
परी फ़ीस साफ करना और १५ प्रतिशत विद्याथियों की आधी फीस 
माफ करना स्वीकार किया । डिग्री कालेजों के विद्यार्थियों को भी यही रियायतें 


दी गई ॥ 


प्रौढ़ व्यक्तियों के सरकारी स्कूलों की संख्या उतनी ही अर्थात्‌ १,३४२ 
बनती रही लेकिन प्रौढ़ व्यक्तियों के सहायता-प्राप्त स्कूलों की संख्या ४०० से 
बढ़कर ५९५ हो गई । विभिन्न स्थानों के प्रभावशाली व्यक्तियों में प्रौढ़ शिक्षा 
सम्बन्धी कार्य के लिये दिलचस्पी पैदा करने मे शिक्ष| विभाग को सफलता भिछी, 
और उन्होंने प्रान्त के विभिन्न स्थानों में सहायक अनुदान के आधार पर इस 
प्रकार की शिक्षा के लिये केन्द्रों का संगठन किया । इस उद्देश्य से कि छोग 
अपना पढ़ा हुआ भूल न जाय॑, सरकार ने १,०४० पुस्तकालय, जिनमें से ४० 
केवल महिलाओं के लिए थे और ३, ००० वाचनालूथ चालू रक्‍्खे । इन पुस्तकालयों 
से १४ लाख किताबे पढ़ने के लिये दी गई' और वर्ष में २५ लाख व्यक्तित 
इनमें आये । 


१६ एम० एम० प्रोजेफ्टर और लाजउड स्पीकरों से सज्जित एक लारी वृदय-- 
शिक्षा! के संगठन के लिये, शिक्षा प्रसार अफसर ( [97९ क0॥ ४१) ॥।४४४७॥+ 
0%००/ ) के सुपुर्द की गयी । 


भूतपूर्व यूद्ध सेवियों को, उनकी आगे की शिक्षा के लिए, सुविधाएं तथा 
आशिक सहायता प्रदान करने की योजना जुलाई, १९४८ ई० में चाल हुई 
आर्थिक सहायता के प्रार्थना-पत्रों की सरकार से सिफारिश करने और शिक्षा 
संस्थाओं मे दाखिल होने के संबंध म॑ भूतपुर्वे युद्ध सेवियों की सहायता करने के 
लिए एक आगे की शिक्षा का चुनाव बोर्डा/! (आपात ॥00000/07 
8७6०707 80870 ) बनाया गया । 


सभी शिक्षा संस्थाओं के नाम आदेश जारी कर दिये गये कि किसी भी कारण 
से पाकिस्तान से आये हुए गर-मुस्लिस दारणाथियों का दाखिला करने से इन्कार 
न किया जाय और यदि पर्याप्त जगह उपलब्ध न हो, तो फिलहाल अस्थायी 
शेडों की व्यवस्थर करके अतिरिक्त सेक्शन खोले जाने चाहिए। बेघरबार 
शरणार्थी विद्याथियों को फीस अदा करने से भी छूट दे दी गई और इस प्रकार 
गे रसरकारी संस्थाओं की फीस दपरा होने वाली आय में जो कभी हुई उसे सरकार 


५ दारा अदा कर दिया गया । नवीं तथा दसवीं कक्षाओं के शरणार्थों विद्यार्थियों 


को किताबें, लेखन-सामग्री आदि खरीदने के लिए अनुदान भी दिये गये । इन 
विद्यार्थियों को हाई स्कूल परीक्षा की फ़ोस अदा करने से भी बरी कर दिया गया । 
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* अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों की शिक्ष| के लिये बजट में की गई 
व्यवस्था को ३ लोख रु० से अधिक बढ़ा कर उसे लगभग ११ लाख रुपये कर दिया 
गया। इस धनराशि में १,२०,००० रु० भी सम्मिलित था, जिसकी व्यवस्था 
पिछड़ी हुईं जातियों, जिन्नमें मोसिन अन्सार भी सम्मिलित थे, की शिक्षा के लिए 
की गई थी । अनुसूचित जातियों के लिए सहायता-प्राप्त संस्थाओं की' संख्या 
१६० से बढ़कर २१९ हो गई। इन विद्यार्थियों के छात्र-बेतनों तथा छात्र- 
वृत्तियों की * संस्था और दरें काफ़ी बढ़ा दी गई' । 


लखनऊ में एक इन्सटीट्यूट खोला गया और गूंभे तथा बहरे बच्चों की शिक्षा 
के लिये अध्यापकों को दूनिग देना आरम्भ किया गया। 


गवर्ने मेंट संस्कृत कालेज, बनारस में यथावत्‌ चार परीक्षाएं होती रहीं, अर्थात्‌ 
(१) प्रथमा, (२) सध्यमा, (३) शास्त्री और (४) आचार्य, तथाइसके अतिरिक्त 
लड़कियों के लिये ज्ञान श्री', ज्ञान प्रभ/ और भारती” नाम की तीन परोक्षाएं 
भी होती रहीं। इस वर्ष १४,५९८ परीक्षार्थियों ने विभिन्न परीक्षाएं दीं । 
कालेज 'सरस्वतो भवन” नामक पुस्तकालय चलाता रहा, जिसमे लगभग ५०,००० 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ हैं, जिससें सबसे प्राचीन ग्रन्थ १२ वीं शताब्दी का हैँ । 
एक अनुसन्धान संस्था की भी स्थापना की गई और कालेज का स्तर ऊंचा करके 
उसे विश्वविद्यालय बनाने के संबंध में विचार होता रहा । 

क्र 


जुलाई, १९४८ ई० में शिक्षा विभाग ने प्रकाशन के क्षेत्र में एक नया क़दम 
उठाया और शिक्षा नामक एक चेमासिक पतश्निका का प्रकाशन आरम्भ किया, 
जिसका उद्देश्य विविध दिशाओं में की गई प्रगति के संबंध म जनता को त्रमासिक 
सूचना देना था। दो भाषाओं में प्रकाशित होने के कारण इस पत्रिका की 
उपयोगिता तथा लोकप्रियता बढ़ी । 


५२८ व्यक्तियों के प्रथम दल की ट्रेनिंग १५ जनवरी, १९४८ ई० से आरम्भ 
हुई और सरकार ने भारत सरकार के रक्षा विभाग से फैज़ाबाद के ऐरोड्राम की 
इमारतों को कैम्प चलाने के लिए खरीद लिया और जिसे कड़ा अनुशासन 
बनाये रखन के लिये सैलिक आधार पर चलाया गया। सामाजिक सेवा 
ट्रेनिंग योजना के अनुसार ट्रेनिंग की अवधि दो भाणों म॑ बांट दी गई थी श । 
प्रथम भाग में शास्त्रीय (एकेडेमसिक) विषयों अर्थात्‌ अर्थशास्त्र, राजनीति 
शास्त्र, समाज शास्त्र, मनो विज्ञान शास्त्र, भारतीय चित्र कला, भारतीय संगीत, 
यू ० पी० टे नेन्सी (कब्जा आराजी ) क़ानून, श्रम संबंधी समस्यायों आदि पर भाषण 
दिये गये और कैडेटों + मोटर चलाने, स्कार्डाटग, तरने आदि की द्ेनिग 
देन के अलावा शारीरिक शिक्षा और सैनिक शिक्ष[ भी दी गई । ट्रेनिंग की अवधि के 
द्वितीय भाग में कैडेटों को ज़िम्मेदार अफ़सरों के अधीन खेतों भें बम करने, 
झोपड़ियां और इमारतें तेयार करने, नहरें और कुंए खोदने, सड़कें बनाने, बनों में 
काम करन और आम जनता को शिक्षित बनाने के,लिये भेजा गया। पहले 
दल की ट्रेनिंग अगस्त, १९४८ ई० में समाप्त ही गई और उसते आगरा, 
मेरठ, देहरादून, झांसी, इटावा, लखनऊ, बनारत, इलाहाबाद, गोरखपुर, फेजाबाद 
और बरेली के जिलों के गांवों में अति उपयोगी काम किया । लूगभग २३५० 
ग्रेजुएटों के दूसरे जत्थों की ट्रेनिंग सितम्बर में आरम्भ हुई और वर्ष के अस्त तक 
चलती रही । 


अनुसूचित 
तथा 
पिछड़ी 
हुई 
जातियों 
की शिक्षा 


गूंगों तथा 
बहरों की 
शिक्षा 


संस्कृत कालेज 
बनारस 


भशिक्षा 
पत्रिका 


ससाज-- 
सेवा-- 
ट्रेनिंग 


सैनिक 
शिक्षा 


नेशनल 
कैडेट कोर 


शारीरिक 
सम्बद्धंन 
परिषद्‌ 


विदवविद्या-- 
रूय अनुदान 
समिति 


वैज्ञानिक 
अनुसंघान 
समिति 


श्८६ 


आलोच्य वर्ष में विद्यारथियों को सैनिक शिक्षा देने को एक अन्तरिम योजना 
भी चाल की गई। एक सेनिक शिक्षा डायरेक्टर भो नियुक्त किया गया और 
फैजाबाद के हवाई अड्डे पर खोले गये ट्रेनिंग केम्प में चुवे हुए १६५ अध्यापकों को 
दो महीने को इन्स्ट्रक्टर की ट्रेनिंग दी गई। विद्यारथियों को सैनिक शिक्षा देने 
की योजना, जो फिलहाल केवल ९ वीं कक्ष के विद्याथिय्रों के लिये हो थी, 
सितम्बर, १९४८ ई० में चालू की गई। वर्ष के अन्त में ११ चुने हुए नगरों में 
एक चोफ मिलिठरी ट्रेनिंग इन्स्टरक्टर की देखरेख में ७,००० विद्यार्थों ट्रेनिंग पा 
रहे थे । इसके अतिरिक्त भारत-सरकार की नेशनल केडेट कोर योजना, जिसमें 
डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों के विद्याथियों के लिय्रे सीनियर डिब्रोज्ञत 
और ९ वों और १० वीं कक्षाओं के विद्याथियों के लिये जूनियर डित्रोजन 
की व्यवस्था थी, आठ केन्द्रों में चालू रही । सीनियर डिवीजन में १६ कम्पनियां 
थीं ओर जूनियर डिबीजन में २४ ट्रूप थे । 


शारीरिक सम्बर््धन परिषद्‌ अपना कार्य करता रहा। कार्यकारिणी 
तथा अन्य उप-समितियों की इस वर्ष चोदह बेठकें हुई । लखनऊ में शारोरिक 
शिक्षा की एक महिला डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्देडंट नियुक्त की गई और शारोरिक 
सम्बद्धंत के डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्‍्टेग्डेन्टों की सात जगहें बनाई गई । परिषद्‌ के 
सर्वप्रथम सेक्रेट री, श्री डी० डी० साथुर की मृत्यु हुई । 


सितम्बर, १९४७ ई० में नियुक्त विश्वविद्यालय समिति को तीन 
बेठकें वर्ष भें जनवरी, अग्रैल ओर पितिम्बर' में डाक्टर हुदयनाथ कुंजरू 
की अध्यक्षता में हुई ओर उसने विश्वचिद्यालथ और डिग्रो कालेजों में 
शिक्षा संबंधों विभिन्न भहत्वपुर्ण मामलों में सरकार से सिफारिशों की। 
सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश जो सरकार द्वारा स्वीकार कर लो गयो, विश्व 
विद्यालयों ओर डिग्री काडेजों के अध्यापकों के वेतत-ऋत संशोधित 
करने के संबंध में थो। सभिति ने इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा 
विश्वविद्यालयों का मिरीक्षण किया और सरकार के पास सिफारिश करने 
के पहले उनको आवश्यकताओं के संबंध. में अध्यावकों तथा 
वाइस चान्तलरों ते विचार-विमर्र किया। 


वेज्ञानिक अनुतंधान सर्मिति, जो डा० के० एस० क्ृष्णन की अध्यक्षता में 
नियुक्त हुई थो, इस वर्ष भो कार्य करती रही। समिति की सिफारिश पर कृषि 
संबंधी विषय, औद्योगिक रसायन संबंधी सम्रस्थाओं, टेक्‍नोलर्णिकल 
विष, पेड़-पौधों सम्बन्धी कयं और बायोके सिक तथा चिकित्सा संबंधों विषयों 
पर अनसंघान कार्य शुरू किया गया। समिति ने विभिन्न मूलभूत समस्याओं पर 
अनुसंधान कार्य करते की कई योजनायें भी स्वीक्षत कों।। वेज्ञानिक 
अनुसधान करने वाले डिग्री कालेजों और विदवर्विद्यालयों को कुल मिलाकर 
७६,८०० रु० के अनुदान दिये गये। . विश्वविद्यालयों के अतिरिक्‍त 
समिति ने अन्य संस्थाओं के लिये भो. इसी प्रकार के अनुतंधान कार्य 
फे निभित्त कुल ४०,१०० रु० के अनुदान स्वीकृत कियें। 


४०-१6४८ ई० में साहित्यिक प्रकाशन 
१९४८ ई० में ५१७ साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित हुई' जबकि 


१९४७ ई० में ५९५ प्रकाशित हुईथीं। विभिन्न भाषाओं के अनुसार 
२ वर्षों के आंकड़ों को तुलता इस प्रकार है :-- 
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४१--कला शोर विज्ञान 


प्रान्तीय संग्रहालय के रख-रखाव के छिये २५,००० २० के वाषिक प्रान्तीय 
अनुदान के अलाबा ५०,००० र० को अतिरिक्त धनराशि ऐतिहासिक संग्रहालय 
और सांस्कृतिक महत्व की मूर्तियों, मुद्राओं और अन्य कला कीं 
वस्तुओं को खरीदने के लिये स्वीकृत की गई। 


संग्रहालय के विभिन्न विभागों के लिये निम्नांकित वस्तुएं प्राप्त 
की गई :-- 


पुरातत्व विभाग २९१ 
सुद्रा विभाग .. . ** ६० सोने के सिक्‍्के 
कला विभाग (&70 (09)॥69) -: ५० 


चांदी के दो घड़ों के अलावा जिन पर बहुत सुन्दर नक्‍काशी की हुई 
थी चांदी और तांबे के बहुत से सिक्के ओर इन्डो-पर्शि (+, उत्तर 
मुगल और कांगड़ा शेलियों (स्कूलों) के बहुत से चित्र वर्ष में खरोदे 
गए। 


पुरातत्तव विभाग के लिये प्राप्त की गई प्राचीन वस्तुओं में से सबसे 
'मूल्यवात दस मूर्तियां थों जिन पर उत्तर गुप्तकाल के जन और 


पुरातत्व 
संग्रहालय 
(आर्ला- 
जिकल 
स्पूृजियम ), 
मथुरा 


संग्रहालय 
पराम्ष- 
दात्री 
बोर्ड 


अमीरुद्दौला 
साव जनिक 
पुस्तकालय, 
लखनऊ 


सार्वजनिक 
पुस्तकालय, 
इलाहाबाद 


सामान्य 


का रत 

रे कप हर ॥. 7 

पु / ५४, + 
बी आ की कर ५ ६ छा 
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हिन्दू. देव सन्दिरों को अति सुन्दर मूर्तियां बनो हुई थीं। बूधरों अति 
उल्लेखनीय वस्तु, जो आलोच्य वर्ष में गा हुई, ६ ताज्नात्र थे, जो 
राजा जयचन्द्र द्वारा ब्राह्मणों और पुरोहितों को भूति दान देने से 
संबंध रखते हें । 


मुद्रा संबंधी प्राप्तियों में मे सबसे महत्वपूर्ण प्राप्ति मुगल सप्नाद 
हुमायू का एक्-चौथाई सोहर और कुषाण तथा गुप्त काल को”कुछ स्वर्ण 
मुद्राय है। 


चित्रशाला (पिक्चर गेलरी) के लिए इस वर्ष अनेक चित्रों के साथ 
साथ (१) महिम्त स्तोत्र के २२ चित्र ओर (२) राग ओर रापिनियों 
के और २८ चित्र और प्राप्त हुए। 


आलोच्य वर्ष में मथुरा संप्रहालप के लिये (१) ७२ (पिछले वर्ष के 
४२ की तुलता में) प्रदर्शन को वस्तुएं, जिनमें मूर्तियां, पको हुई मिद॒टों की 
कला-कृतियां ओर शिलालेश सम्मिलित हें, और आठ सोने के कृषाण और 
गुप्तकालोन लिकके ओर ३२ इंडो-ग्रोकह्नालोन चांदी के सिक्‍के प्राप्स किए 
गए ओर इस्त प्रकार उसकी शोभा ओर भी बढ़ गयो। 


संप्रहालय पुवस्संगठत सिति की सिफारिश पर संग्रहालय परामर्श- 
दात्री बोड़ स्थापित करने का निरचय किया गया। संग्रहालयों के डाइरेक्टर 
की जगह बनाने का प्रश्न विचाराधोत रहा। 


१९४८ ई० में अभीरुद्दीला सा्वे जनिक पुस्पवकालय, लखनऊ में बठने 
की जगह दूनों हो गई ओर उसप्तें . गांधो और गांधोषाद” पर एक 
पृथकू शाखा जोड़ दोगई। पढ़ने के लिग्रे पुस्तक उधार' लेने बारों 
को संख्या १,३३६ थो ओर प्रतिद्िति प्ुस्तकाजप में पड़ने के लिये 
आने वाले व्यक्तियों को संख्या १,३३,५०० तक हो गयो। पुस्तकों की 
का बढ़कर ३६,७४६ हो गई अर्थात्‌ उनमें १,८६५ की वृद्धि 
हुई । 


आलोच्य बसें पुत्तकऋाल्यम पुस्तकों को संख्या बढ़कर ५१,६८९ 
हो गई अर्थात्‌ ६२७ की बड़ती हुई। आलोच्य वर्ष में पुस्तकालय 
में प्रतिदिन पड़ने के छिये आने वालों की संझुप्रा ३४,७२२ रही और 
कुल ४१,३७१ पुस्तकें पढ़ने के लिपे दो गईं। 


४२९--खूचना त्मक प्रस्यापन कार्य 


जनता को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को जानकारी 
प्राप्त कराने तथा सरकार को उसकी कार्मआ्राहियों तथा नीतियों के संबंध 
में जनता को प्रतिक्रिया को सुचना देने को एजेंतो के रूप में सुचना 
डायरेक्टोरेट कार्य करता रहु॥ आहलोच्य वर्ष में डायरेक्टोरेट में सिम्त-- 
लिखित अधिकारों कार्य करते रहे--डायरेक्टर, डिप्टो डायरेक्टर, अंग्रेजी, 

| और उ्द पत्रकार उपजिभाग ( जरनेलिस्ट सेक्ाम ) के अफप्तर 
इन्चाज, दरक्वकल अफसर, जिलों में प्रस्यापन कार्य के लिये कूरज 


कितिक 
भ्‌ 
१७ 
त्ण ग 
हक. | 
7 है 
के 


श्प 


'पमिलसिटी अफसर ([ ग्राम्य प्रद्यापन अधिकारी ) और २४ फील्ड 
यब्लिसिटों अफसर। वर्ष के अन्त में एक ज्वाइंद डिप्टो डायरेक्टर भी 


नियुक्त किया गया। 


पिछले वर्ष की भांति डायरेक्टोरेट ने प्रस्यापन कार्य के लिये मुख्यतया 
निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया : (क) प्रेत-नोट (ख) पत्र-- 
पत्रिकार्ें, (ग) पुस्तिकायें और अन्य साहित्य, (घ) फिल्म, (&) 
फोटोचित्र, (च) रेडियो और (छ) धिन्नापत। सार्वजनिक महत्व के सरकारी 
निर्णवों कोया सरकार द्वारा नियुक्त की गई समितियों को जांच-पड़ताल 
के परिणामों की घोषणा अथवा ऐसे हो अन्य जिषपों से संबंध रखने वाले 
प्रेस-नोद समय-समय पर हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू के समाचार-पत्रों को 
जारी किये गए और वर्ष में कुल ६९८ ऐसे प्रेत नोट जारो किये 
गएं। “यू० पी० इस्फार्मेशन! (अंग्रेजी) समाचार (हिन्दी) और 
छूत्तलात (उ्ू) नामक तोन पाक्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रहा 
और सारे प्रास्त में वितरण के लिये उनकी २१,००० से अधिक 
प्रतियां छापी गई'। १५ अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और २ 
अवतूबर को गांधी-जयंती-अवसरों पर इन पत्रिकाओं के विशेषांक 
भी मिकाले गए। पग्रामसुधार (रूरल डेवलपर्सेट) की सातिक पत्रिका, 
जो मुस्यतया कृषकों के छियें प्रकाशित को जाती थोा ओर जो 
सुचना डायरेक्टोरेट को हस्तान्तरित कर दो गई थो, अच्छे 
ओर मूल्य वाले प्रकाशन के रूप में नवायुग नाम से प्रकाशित को गई। 
उन विस्थापित व्यक्तियों के लाभ के लिये जो मसुख्यतश्रा परिचमो 
पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में आकर बस गए हैँ “पुरुषार्थी” नाम का एक 
सचित्र द्विभाषोध पाक्षिक्र-पत्र॒प्रकाशित किया गया ओर' स्वतंत्रता दिवस 
के अवसर पर इस पत्निका का भो विशेषांक निकाला गया। बर्ष में 
उपयोगो विषयों और लिचाई इतारतों और सइकों, गृह-रक्षक्रों (होम 
गाई स), प्रान्तीय रक्षादल, श्रम, कृषि, आदि केसंबंध में सरकार को महत्वपूर्ण 
कार्यवाहियों पर पचास पुस्तिकायें ओर ग्यारह पर्णियां (. &/0.08 ) 
और २१ पोस्टर प्रकाशित फिये गये । पोस्टरों की कुछ ६४,००० 
प्रतियां प्रकाशित को यों ।  साम्प्रशयिक्त एकता बनायें रखने के विषय पर 
और होडिग्स (बड़े रंगोन पोस्टर) लखनऊ ओर कानपुर में प्रदर्शित 
फकय गथ । 


१९४८ ई० में डायरेक्टोरेह ने अपनी फिल्म ब्यूनिट के जरिये 
'६ फिल्में तेबार कीं। तोन ओर शिल्मों का 'शझुृदधिंग कार्य हाथ में लिया गया 
परन्तु उन्हें पूरा नहों फिया जा सक्रा। फिल्म सेक्शन के जरिये तेथार की 
गई फिल्में ओर कुछ अन्य फिल्में मेलों ओर प्रत्यापन शिक्षिरों में प्र्यशित 
की गयीं और सिने मा-घरों मे भो दिखायो गरयीं। वर्ष के अन्तिम भाग में 
डायरेक्टोरेट हारा फिल्‍मों का तेयार किया जाना स्थगित कर वियर गया, 
क्योंकि यह देखा गया कि उनके तेयार करने में जितना व्यय होता था 
उतना उनसे ल/भ नहीं हीता था। उत्तके बाद लखनऊ-स्थित भारत सरकार 
की फिल्‍स यूनिट की सेवाओं का उपयोग, जब कभो अब्प्तर पड़ा, किया 
गया। फिर भो डायरेक्टोरेट का फोटोग्राफिक सेक्शन, समाचार-पत्रों 
को देते के लिये महत्वपूर्ण घटनाओं और जिकास कार्यो के फोदों लेता रहा। 
आलोच्य वर्ष में समाचार-पत्रों को ५,५११ फोटो वितरित किए गए। 


प्रस्यापन 
के साधन 


फिलल्‍स और 
फोटो 


रेडियो द्वारा 
प्रस्यापन 
काये 


विज्ञापन 
द्वारा 
प्रद्यापन 
सम्बन्धी 
आन्दोलन 


फील्ड 
पशब्लिसिटी 
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कुछ फोटो चित्रों का प्रयोग डायरेक्टोरेट की पत्रिकाओं में भी किया गयूए। 
कुछ सचित्र सामयिक लेख भी प्रेस को जारी किये गये। 


आल इंडिया रेडियो के लूखभऊ स्टेशन के साथ सम्पर्क जारी रा गया 
और रेडियो स्टेशन से संबद्ध डापरेक्टोरेड के कर्म चारिवर्ग ने प्र मीण जनता 
के लाभ के लिये 'हमारा प'चायत धर! नामक अपना देतिक कार्यक्रम जारी 
रक्‍खा। संगोत और शविक्षात्मकत कथनोपकथन (संबाद) के अलाबा इस 
कार्य में प्रान्तीय महत्थ के समाचारों का सार भी दिया जाता था। 


डायरेक्टरेद के पास ६८९ रेडियो सेद थे और उन्हें वर्ष में १८ 
जिलों में ऊगाने का निश्चय किया गया। किन्तु ये सेट केवल ६ जिलों 
में अर्थात्‌ रायबरेलो, बाराबंकी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा और गोंडा में 
ही लगाये जा सके और बेंदरियों और मरम्मत की उपयुक्त सुविधाओं के 
अभाव के कारण अन्य जिलों में रेडियो सेठ नहीं रूगाये जा सके। इसके 
अतिरिक्त, यह निद्चिचत करने के उद्देश्य * कि रेडियो सेटों का उपयोग 
केवल सार्वजनिक लाभ के लिये ही हो, सेठों के दिये जाने से संबन्धित 
नियमों का संशोधन किया गया और यह निईचय किया गया कि उन्हें आधी 
लागत पर केवल उन' सार्वजनिक संस्थाओं को दिया जाय, जो सेटों को चलाने 
के ख्चो को उठाने के लिये तेयार हों। शिक्षा प्रसार योजना के अन्तर्गत 
खोली गई शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं तथा विकास सम्बन्धी ब्लाकों की ग्राम 
संस्थाओं को सेट देने में प्राथमिकता दी जाती थी। 


वर्ष में कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, म्रादाबाद, सहारनपुर, बरेली, बनारस, 
आगरा, इलाहाबाद ओर रूखनऊ में १० माइक्रोफोन स्टेशन काम करते रहे । 


भारत सरकार की राष्ट्रीय बचत योजना के आधार पर डायरेक्टोरेट मे 
प्रान्त के प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा प्रस्यापन सम्धन्धी आन्योछस 
प्रारम्भ किया। जिन विययों का विज्ञापन किया गया थे साम्प्रदायिक 
एकता, जन स्वास्थ्य, सहकारिता, मकानों की व्यवस्था, तालाब खोदने का 
आन्दोलन आदि हूँ। 


वर्ष में २४ फोल्ड पब्लिसिटी यूनिटों ने काम किया। औसत में प्रत्येक 
पूनिट के चार्ज में दो जिले थे। इन यूनिटों ने भद्य--निषेष आन्दोलन, 
कानून ओर व्यवस्था बनाये रखने के आन्दोलन (विशेष रूप से उस समय जबकि 
राज्य के विहृद्व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की कार्यव! हियां चालू थीं) में तथा 
प्रान्तीय रक्षक दल ओर ग्राम पं दपतों का संगठन करने सें सहायता दी। इन्होंने 
प्रान्तीय सरकार की विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों के प्रस्यापन में भी सहायता 
को श्रप्त वाले क्षेत्रों में प्रस्यापन कार्य करने के लिये सिनेमा प्रोजेब्टर रूगी हुई 
एक पब्लिसिटी गाड़ी श्रम विभाग की संरक्षता में रख दो गई । केबरू 
अम वाले क्षेत्रों में ही काम करने के लिये कानपुर में एक अतिरिक्त फील्ड 
पब्लिसिटो अफसर भी नियुक्‍त किया गया। 
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कारतिकी पूणिमा के गंगा-स्नान के ९ सेलों और गढ़वाल में गोचर के मेले, 
इलक्हाबाद और बनारस को स्वदेशी प्रदर्शिनियों, इलाहाबाद के अड़ंकुम्भ 
मेला में और जयपुर के कांग्रेस अधिवेदन के अवसर पर डायरेबटोरेट ने प्रर्यापन 
शिविरों की व्यवस्था की। सरकार की कार्यवाहियों और योजनाओं का 
प्रद्यापन करने के सम्बन्ध में अन्य मेलों, प्रदर्शिनियों तथा राजनतिक सम्मेलनों 
« के अवसर से भी रास उठाया गया। सहत्वपुर्ण विकास योजनाओं के कार्य 
के सम्बन्ध में प्रेस को प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिये प्रेसमंग्रों के कुछ दौरों का 
प्रबन्ध कियौ गया। 


स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती सनाने के सम्बन्ध में भी डायरेक्टोरेट 
ने व्यवस्था की। इस सम्बन्ध में विवरण सहित आदेश जिला मेजिस्ट्रेटों के 
पास भेज दिपे गये और उत्सव मनाने के लिये उन्हें धनराशियां दी गई'। इन 
अवसरों पर वितरित करने के लिये महात्मा गांधी के चित्र तथा तत्सम्बन्धी 
साहित्य भी दिये गये। 


डायरेक्टो रेट का सुक्ष्मपरीक्षा उपविभाग सरकार को यह बतलाने का प्रयत्न 
करता रहा कि उसकी कार्यबाहियों और नीति की जनता में क्या प्रतिक्रिया 
होती है। औसत रूप से प्रति दिन ५० समाचार-पत्रों (जर्नलों) को सुक्षमपरीक्षः 
की जाती थी और वे कंटिग, जिन पर सरकार को ध्यान देना आवश्यक था, 
संबंधित विभागों को भेज दी जाती थीं। आलोच्य वर्ष में ऐसी कटिंग की 
कुल संख्या लगभग ६०,००० थी। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों की 
सुचना के लिये प्रान्तीय महत्ता के विषयों पर की गई प्रेस आलो- 
चनाओं पर एक साप्ताहिक टिप्पणी तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्ता 
वाले विषयों पर की गई प्रेस आलोचनाओं पर एक अर्द्धौ-मासिक टिप्पणी 
जारी की जाती थी। इस उपधिभाग ने पत्रों द्वारा प्रेस कानूनों की और प्रेस 
नियमों के भंग करन की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षत किया और 
आलोच्य वर्ष में लगभग ६ पत्रों के मुद्रकों और प्रकाशकों से जमानतें 
मांगी गई।' 


प्रेत सलाहकार समिति, जिसका पुनरोत्थान कांग्रेस मंत्रिमंडल ने १९४६ ई० 
में किया था, अपना काम करती रही। इस समिति का उद्देश्य यह था कि वह 
सलाहकार के रूप में सरकारी सूचना व्यवस्था से प्रेस को अवगत कराये 
जिससे कि प्रेस ठीक-ठीक समाचार पा सके और उन्हें प्रकाशित कर सके 
तथा उसका काम यह था कि वह प्रेस की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व 
के सम्बन्ध मं उसे परामर्श दे और सरकार को समस्याओं का प्रत्यक्ष ज्ञान 
कराने में सहायता दे। वर्ष में इसकी चार बेठकें हुई'। संयुवत प्रान्तीय 
पत्रकार संघ (पू० पी० जर्नलिस्ट फेडरेशन) की सिफारिशों के आधार 
पर इस समिति के पुनर्निर्माण करने का प्रदन सरकार के बिचाराधीन था। 


सरकार ने समाचार-पत्र उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की 
दक्षाओं की जांच कर के लिये जो समिति नियुक्त की थी उसने अपनी प्रइनावली 
के उत्तरों को सुक्ष्मपरीक्षा की और गवाहों की जबानी जिरह समाप्त की। 


प्रस्यापन 
शिविर 
तथा प्रेस« 
सेनों के 
दौरे 


स्वतंत्रता 
दिवस 
तथ? 
गांधी 
जयंती 


सुक्ष्मपरीक्षा 


प्रेस सलाह- 
कार 
समिति 


ससाक्षार- 
पत्र 

उद्योग 
जांच 
सभिति 


सेंसर 
बोर्ड 
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सरकार ने इस प्रान्त में एक फिल्स सेंसर बोर्ड नियुक्त करने का 
निशचय किया तथा बोर्ड बनाने और उसके लिये आवश्यक नियम बनाने 


के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई। 


'छुकएन पःरक-अरिती'. "वा प्रधभकमाकाफकएअमिक, 


जध्याय दर 


सनम न्स्ते 


विविध 


५३--(ईसाई) धर्मो पदेशक स्थापना 


भारत में वेधानिक परिवर्तेत होने के कारण भारतोय ईसाई धर्मोपदेशक 
स्थापना के अधिकृतर पादरी (चयलेन), जो उखनऊ के घिश्ञप के अधोन 
काम करते थे, १५ अगस्त १९४७ ई० से रिटायर होने के पूर्ण को छटदी 
पर चले गो और जो पादरी शेष रह गये थे वह भी १ जनवरी, १९४८ 
ई० से रिटायर होते के पूत्र की छुट्टी पर चले गये। भारत-सरकार ने 
सम्पूर्ण (ईसाई) धर्मोप्देशक स्थापना १ अग्रेड, १९४८ ई० से तोड़ बी। 


४४--जन-स्वास्थ्य बोड 


आहछोच्य वर्ष म युक्त प्रान्तीय जन-स्वास्थ्य बोर्ड की तीन बैठक 
लखनऊ में हुई'। ६-५० लाख र० की नियत धनराशि बोर्ड के अधिकार में रख 
दी गई ताकि वह यह धनराशि स्थानीय निकायों को देहातों और इहरों की 
सफाई में सुधार करने के लिपे तथा तीर्थ-स्थानों को विशेष सहायत। देने फे लिये 
बांठ दे। वित्तीय वर्ष १९४७-४८ ई० तथा १९४८-४९ ई० में कऋमदाः 
३,३३,००० रु० और १,५०,००० रु० की धनराशि भी बोर्ड को संरक्षता 
में रख दो गई जिससे कि वह मंदानों मेंस्थितर्गांवों में पक्के कुओं का निर्माण 
करने के लिये ऋण दे सके। बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ सफाई 
सम्बन्धी निर्माण-कार्य या पाती को सप्लाई ओर गन्दे पानी के निकास की 
योजनाओं के लिये स्थानीय निकायों द्वारा मांगे गये सहायक अनुवानों के 
सम्बच्ध में कार्यवाही की ओर मैदानी क्षेत्रों के गांवों में पक्के कु निर्माण 
करने के लिये ऋण देने के सम्बन्ध में जिला मेजिस्ट्रेटों को समय-समय पर 
आदेश दिये । जिला विकास -संघ, बुलन्दशहर को गांवों में प्रयोग के रूप सें 
एक स्थान से दुसरे स्थान को ले जाने के शौचालय (]॥0990|6 ]867776) 
बनाने के लिये १,००० रु० दिये गये। गोरखपुर जल सप्लाई योजना के 
सम्बन्ध में बोर्ड 'नें सरकार से ५ सदस्यों की एक समिति बनाने को 
सिफारिश की ओर यह प्रस्ताव किया कि जब तक इस प्रस्तावित समिति 
के निश्चय मालूम न हो जायं जब तक यह योजना विचाराधीन रबखी 
जाय। प्रान्त की विभिन्न जल-व्यवस्थाओं के कीटाणु विज्ञान सम्बन्धी 
तथा रासायनिक विडलेषण की १९४७ ई० की रिपोर्ट पर विचार 
किया गया ओर जिन म्पुनिसिपल बोर्डों को जलू-संप्लाई का प्रबन्ध 
अच्छा था उनकी बोडं ने प्रशंसा की और अन्य बोर्डों से कहा गया 
कि वे अच्छे किस्म का पानी सप्लाई करने के लिये कड़ी से कड़ी 
'कार्यवाहियां करें । ह 


१८रे 


2५--प्राथना-पत्र ओर शिकायते' 


इत विवार से कि महामान्य गवर्नर तथा साननोय मंत्रियों के पास नये विभागों 


बहुत बड़ी संख्या में आये हुथे प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों पर तथा इस प्राच्त 
के नित्राप्तियों के ऐसे बहुत से प्रार्यंवा-पत्रों पर तुरन्त ओर पर्याप्त ध्यान 
दिय्रा जाय जिन्हें भारत सरकार विचारार्थ इस प्रान्‍त्त की सरकार के पास 
भेज देतो थो, सचिवालय में प्रार्यता-पत्र विभाग नास का एक नया विभाग 
मा, १९४८ ई० में खोला गया। इस प्रान्त के महामान्य गबर्तर तथा 
सातवोपर संजियों के नाम भेजे गये जिन प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों के 
सम्बन्ध में ३ त विभाग सें कार्य वाहो की गयी उनकी कुछ संख्या १९४८ ई० में 
२३,२६५ थी। इन प्रार्थता-पत्रों में से ८० से लेकर ९० प्रतिशत तक 
प्रधान संत्री के नाम भेजेगये ये। ऐसे प्रार्थता-पत्रों और शिकायतों की संख्या 
२,८०३ थी, जो महामान्य गवर्नर जनरल और भारत सरकार के माननीय 
संत्रियों के नाम थे किन्तु जो विचारार्थ इस प्रान्त को सरकार के पास भेज दिये 
गये थे ओर जिनके सम्बन्ध में प्रार्थवा-पत्र विभाग सें कार्यवाही की गयी। 
इसके अतिरिक्त पिदीशन अफसर के नाम सीध भेजे गये, १२,०७ प्रार्थन-- 
पत्रों और शिकायतें पर तथा सहायता और परामर्श के लिये विभाग में 
स्वयं आने वाले व्यक्तियों के मामलों पर भी ध्यान दिया गथा । आई हुई 
शिकायतें और प्रार्थना-पत्र हर ऐसे विषय पर थे जिसका अनुमान लूगाया 
जा सकता है । किन्तु उनमें कुछ बहुत ही छोटे-छोटे मामलों के सम्बन्ध में 
थे जिनका निपटारा' स्थानीय अफसरों ने तत्काल वहीं कर दि. होता यदि 
शिक,यत करने वाले उनके पास गये होते। 


प्रार्थता-पत्र विभाग न उपयुक्त मासलों को कार्यवाही तथा रिपोर्ट के 
लिये सम्बन्धित विभागों के अध्यक्ष या जिला मेजिस्ट्रेटों या अन्य सम्बन्धि 
अधिकारियों के पास भेजा और जब रिपोर्ट मिली तो यह मालम करने के 
लिये उत्तकी जाँच की गयी कि उनमे जो कार्यवाही की गयी है वह पर्याप्त हे या 
नहीं अथवा किसो और कार्यबही के किये जाने को आवश्यकत। हैे। आमतौर पर 
प्राथियों को उनके मासलों सें इस विभाग द्वारा को गई कार्य हो और जांच के 
परिणामों की सुचना दे दी जाती थी । किन्तु रिपोर्टों से यह पता चला कि 
बहुत से म।सलों में शिकायतें सच नहीं थीं ओर वे ह्वष की भावना 
से प्रेरित होकर की गयी थीं। जिन सामलों मां शिकायतें सच थीं 
उनमें सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारियों ने प्रायः तत्काल और उपयुक्त कार्यवाही 
की। एसी शिकायतों या प्रार्थना-पत्रों को, जो विशिष्ठ मामलों के 
सम्बन्ध मं थे और जिन पर सचिवालय के मासलों की भांति विचार करना 
आवश्यक था, सचिवालय के सम्बन्धित विभागों के पास भेज दिया गया। 
प्राथियों या शिकायत भेजने वाले व्यक्तियों को इसकी सूचना दे दो 
जाती थी और उनसे यह कह दिया जाता था कि यदि उन्हें अपने मामले मेँ 
कोई ओर बात लिख कर भेजनी हो तो उसे वे उस विभाग के पास 
भेजें। यही कार्यविधि उन मासलों में भी अपनायोी जाती थी जिनके सम्बन्ध 
में यह आवध्यक समझा जाता था कि जिला मजिस्दहेंदों या सचिवालय से 
बाहर के दूसर प्राविकारियों हरा उनके सम्बंध में कार्यवाही की जानी चाहिये। 
छ्सी शिकायत या प्र।थेना-पत्र, जो स्पष्टतया प्रेषकों को किसी स्थानीय प्ररधिकारी 
के पास भेजना चाहिय था और जिनसे सरकार हरा आज्ञा दिये जाने की कोई 
आवश्यकता न थी, प्राथियों या शिकायत करने वालों के पास इस विध्ार से रौदा 


की 
स्थापना 


प्रार्थना-पत्रों 
और 
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के संबंध में 
कार्यवाही 


लेखे जिनकी 
जांच की 
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दी जाती थीं कि वे सम्बन्धित प्राधिकारी के पास या उसके द्वारा डह्तुत 
की जाय॑। 


गूसनाम प्रार्थना-पत्र या पत्र 62 छोड़ कर जिनमे विचारणीय 
बात पंदा होतो थीं, अर्थात्‌ जिनमे ऐसे विशिष्ठ आरोप होते थ जिनको 
तंसदीक की जा सकती थी) और अनावश्यक प्राथना-पत्र तथा साधारण 
या अइलील पत्र तथा एसे प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों” की नऊ़ले 
जिन पर कार्यवाही हो चुकी थी, दाखिल दफ्तर कर दिये जाते थे। 


बहुत सा समय खास तौर से हिन्दी और उर्दू के प्रार्यना-पत्रों में 
रूग जाता था, क्योंकि भेजने वाले आमतौर पर उन आदेशों का 
पालन नहीं करते थे जिन्हें सरकार ने इस उद्देश्य से निकाला था 
कि कार्यवाही शीघध की जा सकोे। इन आदेशों के अनुसार, जो कि अंप्रेल, 
१९४८ ई० में निकाले गये एक प्रेत नोट में दिय हुए हैं, यह 
आवश्यक है कि प्रार्थना-पत्र और शिकायत जहां तक संभव हो, 
संक्षेप में और छोटी दी जाय और शिकायत तथा उन्हें दूर करन के 
लिये. माँगी गयी सहायता उनमें स्पष्ट रूप से बतायी जाय, और 
यह कि उत्येक प्रार्थना-पत्र, जहां तक सम्भव हो, किसी एक ही विषय 
या शिकायत के बारे में होना चाहिये। प्रा्थना-पत्र और शिकायतें, 
यदि हाथ से लिखकर भेजी जाय॑ तो, ऐसो हों कि वे पड़ी जा सकें 
और उनम प्रार्थो का पूरा पता, जिसमें उसके जिले का नाम भी शामिल 
है, दिया हुआ हो। प्रार्थना-पत्र जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी, 
अधिकांश में हिन्दी ओर उर्दू के थ और वे प्रायः सब के सब हाथ से लिखे 
हुए थे और उनमे से बहुतों की लिखावट खराब थी और कठिताई से 
पढ़ी जा सकती थी। 


५६-- स्थानोय केष के लेग्ले 


स्थानीय. कोष लेखा परीक्षा विभाग के जिम्मे परोक्षाधीन कुल 
२,५३४ लेखे थे। इसके अतिरिक्त स्पूृनिसिपल तथा जिडा बोर्डों के 
लेख में सम्मिलित किये गये अनेक धर्मादाय ट्रस्ट कोष भी थे। इतप्त वर्ष 
नीचे दिये हुए लेख जांच गये। इनमें ७७२ एसे लेख भी सम्मिलित हे जिनकी 
जांच विभाग के अधिकारियों ने स्वयं की थी ३-० 








लेखे जांचे गये ले वों की संख्या 
म्पुनिसिपेलिटियाँ ल्‍ 0 ८६ 
जिला तथा सब-बोड्ड कक न ४९ 
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दी कक भा 
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'लेखे जांबे गये लेखों की संख्या 
दिवालिया असस्पान या ऐसे आध्यान जिनके लिये (िसीवर 

या संरक्ष ह न्युकत ये गये हों १८९ 
डफरिन को व ः बे १९ 
इम्प्रवर्मेंट ट्रस्ट और डे बलपमेंट बोर्ड, कानपुर ही ३ 
विश्वविद्याल्य रे 


जच्चा-बच्चा की भलाई के केन्द्रों (मैटेरिनिटी ऐंड चाइल्ड 
वेल फेयर्स सेंट) के, जिला रेडक्रास सोसाइटियों के 


और युद्ध कोष के लेखे .... पे २८८ 
टूस्ट कोष का हि डपुड 
ग्राम-सुधार एसोसियेशन ... ४८ 


उद्योग धंधों को प्रारम्भ करने के लिये शिक्षित नवयुवकों 
की सहायता के सम्बन्ध में अनुदान, चिकित्सा बजट 
तथा अस्पताल कोष से अनुदान और सिल्वर जुबली 


कोषों से अनुदान दि बह ४८ 
सेनिकों, नाविकों और वायुयान-चालकों के जिला बोड्ड ,... ४५६ 
वित्तीय सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थायें ३०03 ७०५ 
डिग्री कालेज 5 जे द 
मजदूरों का क्षतिपुरक कोष ... पर ४८ 
दूसरे लेखे का हि के 





समस्त स्थानीय निकायों की, जिनके लेखों की जांच की जाती हे, कुछ 
आय और व्यय की धतराशि क्रमशः १२,५८,५८,९००रु० और ११,८९,- 
८६,६०० र० थी, जब कि पिछले वर्ष यह धनराशि ऋमश:ः ११, १९,४०,००० 3 
और १०,८५,६३,००० रु० थो । आय ओर व्यय दोतों में जो व॒द्धि 
हुई है, उससे यह जाहिर होता है कि स्थातीय निकायों को कार्य- 
वाहियों में भी विस्तार हुआ हे, यद्यपि उनको वित्तीय स्थिति 
को देखते हुपे. यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपना खर्च स्वयं 
उठा सकती हें। उनमें से अधिक तो सरकारी अनुदानों और कर्जों 
प्र निर्भर रहती हे । बोर्डों का वित्तीय संतुलन. बिगड़ने का 
मुख्य कारण यह था कि उन्हें असाधारण परिस्थितियों तथ[ प्रारस्भिक 
शिक्षा पर और अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन तथा महंगाई और 
अंतरिम भत्ते देने के फलस्वरूप बहुत अधिक अतिरिक्त व्यय करना 
थड़ा । कई मामलों में आय से व्यय अधिक बढ़ गया जिसके 
फलस्वरूप वर्ष के अन्त में सुरक्षित रोकहु बाकी कम हो गई और 
कभी-कभी तो ऐसा हुआ कि यह धनराशि निर्वारित न्यूनतम धनराशि 
से भी कम हो गई । कई बोर्डो के दायित्व उनकी सम्पत्ति से अधिक 
बढ़ गये। 

लेखा-परीक्षा (आडिट) से यह ज्ञात हुआ हुँ कि कई स्थानीय निकायों के 
लेखे असंतोषजनक थे और अन्य संस्थाओं के लेखों में भी अधिक सुधार 
होने की आवश्यकता थी । कुछ मामलों में इस बात की आवश्यकता 
स्पष्ट रूप से मालूस पड़ती थी कि इन लेखों का और अधिक निरीक्षण 
किया जाय तथा लेखा तिद्वान्त और विधि का और अधिक कड़ाई 
के साथ पालत किया जाय। 


स्थानीय 
निकायों 
की वित्तीण 
स्थिति 


लेखों की 
सामान्य 
क्शा 


ग्बन 

ओर 
जालसजी 
के मामले 


विद्येष 
लेखा-परीक्षा 


अनियमित 
व्यय, 
हानियां 
ओर 
सरचार्ज 
(विशेष 
कर ) 
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आलोच्य वर्ष म॒ ऐसे गंबन या जालसाज्ञीं के संदिग्ध मामलों की कुछ 
संख्या ५७ थी जिनके बारे में विभाग को सूचना सिली या जिनका 
पता लेखा-परीक्षा के ससथ चला था और ऐसी कुल धनराशि, जिसके 
ग़बस या दुरुपयोग हो जाने का संदेह किया गया थ। २७,२०० रू? थी । 
ये सासले मख्यतः आवश्यक नियमों का पालन न करने, लेखा- 
परीक्षा संबन्धी निर्देशों को महत्व न देने , निष्प्रभाव या ढीला नियंत्रण 
तथा देख-रेख रखने के कारण हुये हैं। यह भी देखा गया हैं कि 
बहुत से मामलों में केवल विभागोय कार्य वाहियां की गई और जो 


सजा दी गई वह थोड़ी थी। 


संडीला स्पुनिसिपेलिटो, बस्ती जिला बोर्ड, सी० जे० बाबर आस्थान आजम- 
गढ़, सृजफ्फरनगर जिले की खिन्‍्झना टाउन एरिया, ऋषिकुछ आयुर्वेदिक 
कालेज हरद्वार, सैनिकों, नाविकों और वायुयान-चालकों का जिला बोर्ड, 
सुल्तानपुर और ग्राम सुधार अप्तोसिग्रेशन, फंजाबाद, काउन्ट्स डउफरिन 
फंड को प्रान्तोय शोखा के प्रावीडंट फंड के लेखों तथा देहरादून 
स्युनिसिपैलिटों के कर के लेखों की वर्ष में विशेष लेखा-परीक्षा को. 
गई । 


अधिक बोर्डो में वित्तीय अनियमितताये और अपव्यय तथा बेकायदा 
या फिज्लखची के सासले पाये गये। यह भी देखा गया है कि कई स्थानीय 
निकायों को ऊंची दरों पर ठेके स्वीकृत करने तथा करों में अनियमित 
छूट देने, उनमे कमी करने या छोगों को कर-मुक्त करने के कारण न्‌क़सान 
उठाना पड़ा। इलाहाबाद, अलीगढ़, बरेली, चांदपुर और कानपुर की पांच 
स्थुनिसिवैलिदियों में हानि या अनियमित व्यय को पूरा करन के लिये यूनाइटेड 
प्राविन्‍्सेज म्युनित्तिपेलिटीज सरचार्ज रूलस्स, १९४१ ई० (76 एकशा60 
ए+#0ण70०88 चपांलंएशीा॥०8 5प/098780 फिप08५ 4047.) के 
अधीन सरचार्ज लगाना पड़ा था। अन्य कई स्युनिश्तिपलिटियों से सरचाजँं 
नियमों के अन्तर्गत जबाब तऊूब किये गये थे, परन्तु बाद को सरचार्ज सम्बन्धी 
कार्य वाहियां इसलिये नहीं की गई” किया तो हानि पूरी करदोगई थीया 
उपयुक्‍त अधिकारी की स्वीकृति लेकर व्यय नियमित कर दिया गया था। 


५७--कार्यौ लये का निरोक्षक-वग 


वर्ष १९४७-४८ ई० के दौरान में कार्यालयों के भिरीक्षक वर्ग, युक्त 
प्रान्‍्त ने ६८० कार्यालयों का निरीक्षण किया और कार्यालयों हपरा अतिरिक्‍त 
कर्मचारी मांगे जाने के सम्बन्ध में लगभग ४४ कार्यालयों के कर्मचारियों के 
काम की विस्तृत रूप से जांच की। बहुत से मामलों में कार्यलिय की कार्मे- 
विधि के सरल बनाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये, जिसका फल यह 
हुआ कि अतिरिक्त कर्मचारी दिये जाने के सम्बन्ध में का्यलियों की मांग में 
कमी हो गई। सियमों और उनमें किये गये संशोधनों के अर्थ रूगाने में 
और उन्हें लागू करने में, विभिन्न कार्यालयों के पुनसंगठन में और उनसे 
संबद्ध कर्मचारियों की संख्या में तथा उनके काम में परिवर्तन करने 
के सम्बन्ध में निरीक्षक वर्ग विभागों के और कार्यालयों के विभिन्न प्रमुख 
अध्यक्षों की भी सहायता करता रहा। 
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के . ४८-बिजलो 

प्रान्‍्त म बिजली-युक्‍्त नगरों की संख्या ११२ रही । इन नगरों 
मे बिजली सप्लाई करने वाले ३९ में से ८ कारखाने स्थानीय निकायों 
द्वारा, २९ प्राइवेट कम्पनियों द्वारा और २ प्रान्तीय सरकार द्वारा चलाये 
गये । इस वर्ष बिजलो के झटके से सत्य की ३२ दुर्घटनायें हुई', जबकि 
पिछले वर्ष ऐपी २० दुघंटनाय हुई थीं। इन दुर्घटनाओं में यथासम्भव कमी 
करन के उपायों को मालूम करन के लिये जो कमेटी नियत की गई थी उसने 
अपनी सिफारिश दे दो हे और सरकार उन पर विचार कर ही रही थी 
जबकि यह वर्ष समाप्त हो गया। बिजलो इन्स्पेक्टर ने बिजली लगायें गये 
१,७६० स्थानों का निरीक्षण किया और १,०३,२४१ रु० की रागत के बिजली 
सम्बन्धी काम किये। व के दौरान मो बिज़ली के ठेकेदारों की संख्या 
३०९ थी और २९४ उम्मीदवारों को वायरमन परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित 
किया गया। 


प्रान्त में विद्युत शक्ति को मांग मं कुछ बुद्धि हुईै। इस वद्धि का सुख्य 
कारण ऐपो विकास संबंबी योजनायें है जिनका उद्देश्य औद्योगीकरण में और 
विस्थापित ध्यक्तितयों को फिर से बसाने के कार्य में प्रेरणा देता थथ। बिजलो 
के स्थिरयंत्र और सज्जा प्राप्त करने की कठिनाई बनी रहने के कारण यह 
आवदयक हो गया कि बिजली की सप्लाई ओर उसके इस्तेमाल पर नियंत्रण 
बनाये रखा जाय । 


५६--कानपुर बिजलों सप्लाई प्रशासन 


आलोच्य वर्ष में कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन भ॑ ३२,३०० 
किलोवाट अधिकतम विद्युत भार था और १,६१२ राख यूनिट बिजली 
पेदा की गई। पिछले किसी भी वर्ष में यहां अधिकतम विद्युत भार ३०,००० 
किलोचाट रहा हूँ । 


सरकार को हस्तान्तरित किये जाने से पहिले नदी किनारे स्थित बिजली 
घर आसानी से अधिकतम ३१,००० किलोबाट बिजली लगातार तेयार 
कर सकता था। कुछ सुधार किये जाते के फहूस्वरूप प्रशासन अधिकतम 
३३,००० किलोबाट विद्युत भार उठान के लिये राजी हो गया। अतिरिक्त 
विद्युत भार भी स्वीकार किया गया और बहुत काफी संख्या में कनेवशंस 
दिये गये। वर्ष के अन्त में उपभोक्ताओं की संख्या १७,००० थी, जबकि 
का दारा इस कारोबार के लिये जाने के समय उनकी संख्या १४,००० 
थी। 


६०--टाम्सन इम्जीनियरश्गि फलेज, रुड़को 


जून सन्‌ १९४८ ई० में जो भरतो सम्बन्धी परीक्षायें हुई थीं उनमे 
इंजीनिर्यारेग की कक्षा में भर्ती होने के लि्रे ८७० उम्मीवबार और 
ओवरसियरी की कक्षा के लिये ६४२ उम्मीदवार परीक्षा में बेझे । इन परीक्षाओं 
के फलस्वरूप ६१ विद्यार्थी हंजीनिर्यारग की विभिन्न कक्षाओं में और ८३ 
विद्यार्थो ओवरसियरी की कक्षा में भती किये गये और बर्मा के २, उद्येसा 


विद्यतत 
शक्ति 


बिजली का ॥ 
कन्द्रोल 


फक्रियात्मक 
ट्रेनिंग 


इमारतें ओर 
प्रयोग-- 
गालायें 


सामान्य 
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का १ और ४ गशरणार्था विद्याथी इंजीनिर्यारग की कक्षाओं में और ८ शरण 
विद्यार्थी ओवरसियरी कौ कक्षा में विद्येष रूप से भर्ती किये गये । इन 
परीक्षाओं में कोई भी महिला नहीं बैठी थी। 


इस कालेज में ड्राफ्ट्समन की एक संद्योधित पाठयक्रम वालो कक्षा खोली 
गई, जिसकी पढ़ाई दो वर्ष होगी और यह तय किया गया कि इस कक्षा 
के पास होने वाले विद्यार्थी वही वेतनक्रम पाने के अधिकारी, होंगे, जो 
ओवरसियरों को दिया जाता है। 


इस वर्ष इस कालेज से ४१ सिविल इंजीनियर और ८६ ओवरसियर 
पास होकर तिकले। इन सब के सब ४१ सिविल इंजीनियरों को 
सार्वजनिक निर्माण विभाग मे ट्रेनिंग के छिये भर्तों कर लिया गया, परन्तु 
सावेजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों की अपेक्षाकृत कम मांग होने 
के कारण ८६ पास हुये ओवरसियरों में से केवल ७० ओवरसियरों को 
ट्रेनिंग के लिये भर्ती किया जा सका। 


इस वर्ष के दौरान में इंजीनिर्यारग कक्षा के मेस को नये ढंग से बनाया 
गया ओर सवेधियों के रखे जाने के लिये शेडों का निर्माण कार्य भी समःप्त हो 
गया। एस० एस० ई० सिनेसा की इमारत को लेक्चर थिष्रेटर में परिवर्तित 
किया गया। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रयोगशालाओं को सुसक्जित 
करने के लिये कार्यवाहियां की गई 


( 
( 
( 


१) इलेक्ट्रिकल मशीन्स लेबोरेटरी। 

२) इलेक्ट्रिकल कम्पूनिकेशन लबोरेटरी 

३) इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्र मेंट लेबोरेटरी। 
४) रिइन्फोस्ड कंक्रीट लेबोरेटरी। 

(५) स्वायल इंजीनिर्यारेग लेबोरेटरी। 

(६) स्टरक्चरल इंजीनिर्यारग लेबोरेटरी 

(७) हाइड्रोलिक लेबोरेटरी। 


वर्ष के अन्तर्गत कालेज के आस्थाव की जन-संख्या में लगभग शत प्रतिशन 
वृद्धि हुई । के आस्थान में स्वच्छता और आरोग्यता सम्बन्धी दश्ाये और 
विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से संतोषजनक रहा। 


६१--मुद्रण और छखन-सामग्री 


जनभश्रिय सरकार की कार्यवाहियों में निरन्तर वढ्धि होने के फल- 
स्वरूप मुद्रण तथा लेखन सामग्री (प्रिंटिंग ऐंड स्टेशनरी) विभाग के सरकारी 
छापेखानों, फाम स्टोरों, प्रान्तीय लेखन सामग्री कार्याक्य तथा प्रकाशन 
शाखा के साधनों के उपयोग किये जाने की सांग साल भर अधिक बनी 
रहो। इसके अतिरिक्त सरकारी प्रकाशनों को हिन्दी में छापने की सांग के 
फलस्वरूप सरकारी छापेखानों को नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर 
भी छपाई के काम को शोघृता ओर दक्षतापूर्वक करने में जो कठिनाइयाँ थीं उनका 
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हल सिकालने के लिये सरकार ने वर्ष के दौरान में का्यंबाही की। विश्ेषज्ञ 
समिति (एक्सपर्ट कम्ेटी) की सिफारिशों को स्वीकृत किया गया, जो सरकारी 
छापेखानों के पुनस्संगठन के बारे में छपाई तथा लेखन सामग्री के सुर्पारिटेंडेट के 
प्रस्तावों की जांच करने के लिये १९४७ ई० में नियुक्त की गई थी और जिसने 
सब पुरानी और घिस्ती हुई मशीनों को बदल कर नई और/या नये सिरे से 
बनाई हुई मशोनों को रखने तथा लखनऊ में एक पृर्णरूप से सुसज्जित 
आधुनिक छौपेखाने को स्थापित करने के पक्ष में सिफारिशें की थीं। 
पुरानी ऐशबाग शुगर फैक्टरी, जो अब चालू नहीं है, के अहाते और इमारतों 
को एक नया प्रेस खोलते के विचार से प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि 
वहां रेलवे साइडिंग होने के साथ गोदाम बनाने के लिये बहुत उत्तम स्थान 


उपलब्ध था। उद्योग विभाग के सेक्रेटरी श्री स्वामीनाथन प्रस्तावित छापेखाने 


के लिये विश्ेशों से आवश्यक मश्गीनें लान के लिये भेजे गय और कुछ नई 
सशीने और सज्जा भारत में हो खरीदी गई। इस सम्पूर्ण दीघंकालीन 
योजना के कार्यान्वित होने तक यह नि३चय किया गया कि १९४८-४९ ई० के 
वित्तीय वर्ष के भीतर हो. लखनऊ के ब्रांच प्रेस का काम पूरा करने के निमित्त 
एक छोटा सा छापाखाना स्थापित किया जाय। 


सरकारो वकंशाप, रुड़ को 


इस वर्कशाप से मुख्यतया पूर्वा पंजाब रेलवे के लिये सामान तैयार करने 
का और मरम्मत का काम लिया गया, जिसमे यांजिक तथा विद्यत दोनों ही 
प्रकार के काम शामिल हैं। इसमें कृषि विभाग के लिये कृषि सम्बन्धी औजार 
तथा प्रान्तीय. सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिचाई शाखा) के जल-- 
विद्युत और ट्यूबवेल डिवीजनों के लिये मशीन के फुटकर पुर्ज भी 
बनाये गये। 


६२--ग्रथे तथा' संख्यप 


अर्थ तथा संख्या विभाग ने कृषि और औद्योगिक सामानों के थोक मल्यों 
तथा देनिक उद्योग की वस्तुओं के फुटकर मुल्यों के संबंध में आकडों 
को संग्रह और संकलित करने का काम जारी रक्‍्खा। फलों और 
शाक-भाजी के मूल्यों के आंकड़ों का भी एकत्र किया जाना जारी रहा 
और पशुधन और उनसे उत्पन्न सवेधियों के सम्बन्ध में ऐसे ही आंकड़े संग्रह 
करने को योजना को अन्तिम रूप दिया गया। प्रान्त सें नौ महत्वपूर्ण 
केन्द्-ों के कम बंतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन उ्यय 
के सूचक अंक तेयार किये जाने का काम होता रहा। ऐसे सूचक अंकों 
(इतडेक्स नम्बर) के तेयार किये जाने का काम जारी रहा जिनसे यह 
पता चल सके कि कृषि संबंधी थोक मूल्यों के उतार-चढ़ाव का ग्रेर-क्ृषि 
संत्रंवी मूल्यों पर क्‍या प्रभाव पड़ता रहा। मूल्यों तथा रहनसहन व्यय के 
सूचक अंकों (इनडेक्स नम्बस ) के >तार-चढ़ाव पर मासिक समालोचनायें 
भी तेयार की गई। 


आलोच्य वर्ष प्रान्त में इंडस्ट्रियल इस्टेटिस्टिक्स ऐक्ट ([[हतप्र॥7७] 
90४४908 200), १९४२ ई० के हरूागू होने का तीसरा 
वर्ष था। फेक्टरियों के अधिवासियों को इस एक्ट के अधीन जो नकहों 
बनाने होते थे, उन्हें तेयार करने में इस विभाग ने उनको सहायता 


तया 
छापाखाना 


ढों 


मूल्य और 


रहनसहन 
का व्यय 


औद्योगिक 
आंकड़े 


जांच और 
छानबीन 


बुलेटिन 


स्टेटिस्टी- 
दियन की 
जगह 
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देना जारी रक्खा। सभी उचित सुविधाओं के दिये जाने पर भी फर्षिटयों 
के कई अधिवासियों पर अपने नक्शे को प्रस्तुत न करने के लिये मुक़दसे चलाये 
गये। बिना किसी अपवाद के उन सब अधिवासियों को सजा वी गई 


जिन पर मुक़हमे चलाये गये थे। 


(?) एरिवारिक व्यय की जाँच--प्रान्त के १५ चुने हूपे पा में 
तीन महत्वपूर्ण पेशों के कुछ चुने हुपे व्यक्तियों के परिवारों के खच 
संबंधी आंकड़े संप्रह करने का कार्य वर्ष के अन्त में समाप्त हो गया। 
संग्रह किये हुमे आकड़ों को संकलित करने का कार्य वर्ष के अन्त में भी 
हो रहा था। 


(२) काश्त को लागत सम्बन्धी जाँच--वर्ष के दोरान में प्रान्त 
भर के १६ चुने हुपे गांवां सें काइत को लागत संबंधों जाँच आरम्भ की 
गई जिससे संबंधित गांवों में विभिन्न फसलों के उत्पादन के सम्बन्ध सें 
तथा किसानों के रहन-सहन और उनके खाने-पीने की आदत के संबंध 
में आंकड़े प्राप्त होने की आशा की गई थी। 


(९, रुई के सम्बन्ध में ऑकड्रे--काटन स्टैटिस्टिकूस ऐवट के अधीन 
रुई स्टाक करने वालों के पास जो रई का स्टाक ३१ अगस्त, १९४९ ई० को था 
उसके सम्बन्ध से आंकड़े प्राप्त किये गये। ऐक्ट के लागू होने में कुछ श्रूटियां 
देखने में आई ओर उन्हें भारतीय केन्द्रीय कपास समिति (इंडियन सेन्द्रल काटन 
कमेटी) के पास विचारार्थ भेज दिया गया। 


(9) गाँव सम्बन्धी जाँच “-दो गांवों की, जिनमें से एक अल्मोड़ा जिले 
में और एक ननोताल जिले में है, आथिक जांच की गई। 


(५) अच्तग्रोदेशिक व्यापार के ऑकड्रे--प्रान्‍्त के महत्वपूर्ण 
रेलवे स्उ शनों से प्रान्त के विभिन्न निर्कविष्ट प्रदेशों (रोजनों) से निर्यात 
किये. जाने वाले अर उत्को आयात फ़िये जाने वाले सामान के आंकड़े 
संग्रह करने के उद्देश्य से एकं योजना आरम्भ की गई। यह अनुभव किया 
गया कि ऐसे आंकड़े सरकार और जनता दोनों ही के लिये बहुत उपयोगी 
सिद्ध होंगे। 


संख्या संबंधी मासिक बुलेटिन नियसित रूप से लिकाली गई। इसके 
अतिरिक्त (१) संपुकत प्रान्त में जन्स-मरण सम्बन्धी आंकड़े (४0 
509988908 40 एं. ?.), (२) संप्रक्ञत प्रात्त का आयात निर्यात सम्बन्धी 
व्यापार (॥777076 कहते एरए00 806 0६ एशआ०१ /0ए7008) तथा 
(३) संप॒क्‍त प्रान्त की लेन-देन की प्रथा तथा उसकी भविष्य की आयोजना 
सम्बन्धी तोन विभागीय बुलेटिन तेयार की गई"। 


विभाग में स्टेटिस्टीशियन की जगह वर्ष में अस्थायी रूप से भरी 
गई। विदेशों में अध्ययन्त करने के लिये विभाग द्वारा चुने हुये तीन 
छात्रव॒त्ति पाने वाल छात्रों ने यूनाइटेड किगडम और संप्ुकत राष्ट्र 
अमेरिका (यू० एस० ए०) से अपती पढ़ाई जारी रखी और उनकी 
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अध्यपन-अवधिपां बड़ा दी गई ताकि वे उन पाठ्य-क्रमों को पुरा कर विदेशों के 
सके जितके अध्ययन के लिये उन्हें भेजा गया था। चार विभागीय लिये 
उम्मोदवारों की विभाग की विशेष योग्यता प्राप्त करने की योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां। 
एक परीक्षा लो गई। परीक्षा-फल संतोबप्रद पाया गया और कुछ परिवतंनों के. विशेष 
साथ इस योजना को जारो रखना उचित समझा गया। योग्यता 
प्राप्त 
करने की 
योजना 


वर्ष में प्रान्तीय आथिक परामर्शदात्री बो्ड ( इकानासिक एडवाइजरी . भान्तीय 
बोर्ड) की एक बैठक हुई। चूंकि बोर्ड का कार्यकाल वर्ष के अन्त से. आर्थिक 
'सरए्त होने वाला था, इसलिये बोर्ड को फिर से बनाने का प्रश्न हाथ. पराम्श- 
में लिया गया। वात्नी बोर्ड 
(इकार्ना मक 
एडवाइजरी 
बोड्ड) 


